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 लोक  सभा  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासीन  हुए  )

 किनलेंड  की  संसद  की  विदेश  कार्य  समिति  के  शिष्ट  मंडल  का  स्वागत

 ]

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  म!ननीय  सर्वप्रथम  मुझे  एक  घोषणा  करनी

 अपनी  ओर  रे  तथा  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  से  माननीय  श्री  पार  स्टेनबैक  संसद
 फिनसैंड  की  संसद  की  विदेश  कार्य  समिति  के  उपसभापति  तथा  उनके  शिष्टमंडल  के  अन्य

 नीय  सदस्यों  का  जो  भारत  की  यात्रा  पर  आए  हुए  स्वागत  करते  हुए  मुझे  अपार  हर्ष  हो  रहा  है  ।

 वे  कल  सायंकाल  यहां  इस  समय  वे  कक्षਂ  में  बैठे  हम  कामना  करते  हैं  कि

 हमारे  देश  में  उनकी  यात्रा  शुभ  तथा  जाभंप्रद  उनके  माध्यम  से  हम  फिनलड  की  संसद  फिनलैंड
 सरकार  तथा  वहां  के  मैत्रीपूर्ण  लोगों  का अभिवादन  करते  हैं  ।

 प्रदनों  क ेमौखिक  उत्तर

 [  अभुवाद  ]

 प्रो०  मथु  इंडबले  :  अध्यक्ष  कृपया  *********

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कया  हुआ  ?

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  नियम  388  के  अन्तगंत  मैंने  प्रश्शकाल  को  स्थगित  किए  जाने  का  नोटिस

 दिया

 झरष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी

 प्रो०  मधु  इंडवते  :  मैं  पूर्वों  दाहरण  दे  सकता  हूं  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  कल  आ  जाते  तो  अपने  आप  ही  सस्पेंड  हुआ  था
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 gear महोदय : मैं
 "  लेकिन हम are  0

 [  प्रमुवाद  ]

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  उद्ध,त  करूंगा  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  ऐसे  कुछ  पूर्वोंदाहरण  हैं  ।  लेकिन  हम  बाद  में'**'*ਂ  करने  जा

 रहे  े

 प्रो०  मधु  बंडबले  :  पहले  जब  असम  में  सामूहिक  हत्या  की  गई  तब  आपने  मुझे  चर्चा  करने

 की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  जनसं  हार  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  बंडबले  :  पहले  आपने  प्रश्न  काल  समाप्त  कर  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  की

 दी  थी  अहमदाबाद  में  स्थिति  गंभीर  है  और  सेना  नेਂ  **  **  अपने  हाथ  में  ले  लियां

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  इधर  आज  की  कार  सूती  में  गृह  भंत्री  महोदय  का

 वक्तव्य  शामिल  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबले  :  आपकी  जानकारी  के  लिए  बता  कि  उनका  वक्तव्य  शामिल  नहीं

 एक  साननोय  सदस्य  :  हम  चर्चा  करना  चाहते

 भरी  इन्दरजोत  गुप्त  :  कल  यह  संकेत  दिया  गया  था  कि  वक्‍तव्य  दिया  वक्तव्य  नहीं
 दिया  गया

 :
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  वक्तव्य  दिया  जाएगा ।  मैंने  उन्हें  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहा  है  ।

 भरी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  यह  बहुत  गंभीर  मामला  है  ।

 इध्यक्ष  सहोदय  :  वक्तव्य  दिए  जाने  के  बाद  हम  इस  पर  विचार

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  आपको  स्थगन  प्रस्ताव  या  अन्य  किसी  ऐसे  ही  प्रस्ताव  के  अंत  विशेष

 चर्चा  की  अनुमति  देनी

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  कल  मंत्री  मद्रोदय  ने  धोषणा  की  थी  कि  वह  वक्तव्य  कार्य  सूची  में

 इसका  कोई  जिक्र  नहीं  किया  गया  है  ।  मैंने  इसे  बड़े  ध्यानपूर्वक  देखा  इसमें  कोई  जिऋ  नहीं  किया
 गया

 गृह  मंत्नालय  सें  राज्य  मंत्री  राम  दुलारों  :  वह  भाज  ही  बक्‍सब्य  देने  जा

 रहे

 भरी  इगाजोत  गुप्त  :  किस  समय  ?
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  पक्‍तव्य  आज  ही  दिया  चिंता  न  वक्तव्य  आज  ही  दिया

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  क्या  आप  स्थिति  की  गंभीरता  को  महसूस  करते  हैं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसीलिए  मैंने  उन्हें  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहा  हम  इस  पर  बाढ़  में  चर्चा

 प्रो०मधु  दंडबते  :  पुलिस  आयुक्त  ने  सभा  के  नेता  को  चर्चा  के लिए  विधान  सभा  में  बुलाया
 और  सिपाही  ने  उनकी  कार  जला  दी  ।  गुजरात  में  यह  सब  हो  रहा  महिलाओं  की  बेइज्जती  हो  रही

 ***  “  लगी  ही  रही

 ,...  झ्ध्यक्ष  महोदय  :  हम  जो  भी  है  हम  इस  पर  चर्चा  वकक्‍तव्य  दिए  जाने  के  बाद
 हम  देखेंगे  कि  क्या  किया  जा  सकता

 प्रो०  मधु  इंडबले  :  मैं  आरक्षण  के  संबंध  में  कहना  चाहता  मैं  आरक्षण  कराने  के  लिए
 वचनबद्ध  हूं  । लेकिन  हिसा  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  |  मैं  पुलिस  हिसा  की  बात  कर  रहा  वे

 पुलिस  की  वर्दी  में  अपराधी  हैं'*****

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मजाक  उड़ाने  का  प्रयत्न  नहीं  कीजिए  )

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ;  +ल  अध्यक्ष  पीठ  से  आपने  जो  टिप्पणियां  दी  हम  उतकी  सराहना  करते  हैं
 कि  आवश्यक  है  कि  हम  सब  हिसक  तरीकों  से  घृणा  करें  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  उच्च  न्यायालय  के

 इस  आदेश  के  बाद  भी  कि  पुलिस  के  अत्याचारों  की  जांच  की  पु।लस  aT  की  अनुमति  कैसे
 दी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वक्तव्य  दिए  जाने  के  बाद  हम  इसे  श्री  ककोदीलाल  जाटव  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  कम  से  कम  12  बजे  आप  सदन  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  किए  जाने  पर

 विचार  **
 )

 भरी  इन्त्रजीत  गुप्त  :  हमने  स्थगन  प्रस्तावों  के  नोटिस  दिए  हैं  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  कोई  बचन  नहीं  देता  ।  मैं  वक्तव्य  सुनूंगा  और  फिर  निर्णय

 प्रो०  मधु  इंडब्ते  :  फिर  भी  यह  स्थगन  प्रस्ता+  का  मामला  है'**'**  (ब्यवध/न)

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कमोदीलाल  जाटव  |  क्‍या  वह  उपस्थित  हैं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  त्रिपुरा  की  भी  यही  स्थिति  तथा  हमने  इस  पर  चर्चा

 की  मांग  की  थी  |  त्रिपुरा  में  रक्षा  क  मियों  की  हत्या  की  गई  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दी  गई

 3
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 थी  ।  अब  वे  प्रश्न  काल  में  व्यवधान  डालने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैंਂ  *****  )

 प्रो०  मधु  इंडवर्ते  :  श्रीमान  आपने  स्वयं  21  फरवरी  1983  को  चर्चा  की  यह
 शिकाईड  में  है  '*'

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं

 (  व्ववधान  )

 झष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  सब  बेठ  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  इसका
 निर्णय  मुप्ते  स्वयं  करना  मुझे  इन  सब  मामलों  पर  ध्यान  देना  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह  मेरे
 विचाराधीन  गृह  मंत्री  महोदय  जो  कुछ  कहेंगे  मैं  उत  पर  विचार  करूंगी  और  सब  कुछ  नियमानुसार
 किया  बिता  मत  कीजिए  ।

 प्रो०  सधु  दंडबर्ल  :  मैं  आपका  विनिर्णय  स्वीकार  करता  लेकिन  आप  रिकार्ड  ठीक
 माननीय  सदस्य  को  यह  जानने  दीजिए  कि  कई  बार  नियम  388  के  अन्तगंत  दी  गई  सूचना  स्वीकार  की
 गई  थी  तथा  प्रश्नकाल  स्थगित  किया  गया

 ॥॒

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  रिकाडे  में  यह  अध्यक्ष  महोदय  के  निर्णयानुसार  ही  है  कि  नियम
 388  के  अन्तगेंत  भी  नोटिस  की  अनुमति  दी  जातो  मैं  यहां  कोई  चर्चा  करना  नहीं  चाहता  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मुझे  एक  निवेदन  करना

 झाध्यक्ष  सहोदय  :  कोई  निवेदन  नहीं  किया

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  एक  बहुत  खतरनाक  पूर्वोदाहरण  *****
 )

 झरध्यक्ष  महोदय  :  खतरनाक  पूर्थोदाहरण  कया  मुझे  जो  उचित  लगता  है  उसी  के  अनुसार
 चलना  मुझे  परिस्थितियों  के  अनुसार  निर्णय  लेना  मैं  जो  निर्णय  लेता  वह  परिस्थिति  को  देख
 कर  ही  लेता  हूं  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  त्रिपुरा  की  जानका
 री  पश्चिमी  बंगाल  की  जानकारी  मैं  सब  कुछ

 जानता  हूं******

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तिवारी  क्‍या  आप  नहीं  चाहते  कि  सदन  आगे  कार्यवाही  आरंभ
 करे  ?  मुझे  यह  सब  पसंद  नहीं  ।

 *  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 तनमन नमन  नम  न  --  न  न

 )
 *

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  कुछ  भी  कायंत्राही  बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  यहू  मेरी

 इच्छा  पर  है  कि  मैं  इसकी  अनुमति  दूं  अथवा  नहीं  पहले  भी  मैंने  कई  बार  ऐसा  किया  कई  बार

 ऐसे  अबसर  आए  हैं  जब  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  ।  यह  सीधी-सी  बात

 )
 *

 शथ्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  के०  के०  मुझे  आपकी  सलाह  नहों  मैं  किसी  से  भी

 सलाह  नहीं  लेता  हूं  ।  मैं  अपनी  सलाह  से  चलता  हूं  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )  *

 जिला  मुरंगा  में  सोमेंट  झौर  प्रन्य  उद्योगों  को

 स्थापना  करना

 ]
 +547.  श्री  कम्मोदी  लाल  जाटव  :  क्‍या  उद्योग  शोर  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  म्रेता  जिले  में  300  किलोमांटर  के  क्षेत्रफल  में  केवल  बामोर  में  ही

 एक  उद्योग  हैं  और  उस  जिले  में  कोई  बड़ा  या  मध्यम  उद्योग  नहीं है

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  का  उद्योगीकरण  करने  दहेतु  इसका  सर्वेक्षण  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  और

 कया  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  भारी  मात्रा  में  चूना  पत्थर  के  भण्डारों  और  श्रम  की

 सुगम  उपलब्धता  को  देखते  इस  पिछड़े  क्षेत्र  का विकास  करने  और  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के

 उद्देश्य  से  मुरैना  जिले  में  सीमेंट  उद्योग  स्थापित  करने  का  है  ?

 ]

 रसायन  झौर  उर्थरक  तथा  उद्योग  झ्यौर  कम्पनो  कार्य  मस्त्री  बोरेस्द्र  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 से  मध्य  प्रदेश  के  मुरैना  जिले  में  बामौर  में  बड़े  और  मप्नोले  ओद्योगिक  एकक
 अगज्ले  पृष्ठ  पर  दिए  गए  हैं  :  --

 *  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किमा
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 (1)  कन्सालिडेटेड  स्टील  एण्ड  एर्लायज  लिमिटेड  ।

 (2)  मेटल  कास्ट  प्रोडक्‍्ट्स  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ।

 (3)  एसोसिएटेड  सीमेंट  कम्पनी  ।

 (4)  एयरोफिल  पेपर्स  लिमिटेड  ।

 (5)  ग्वालियर  पेपर  प्रोडक्ट्स  ।

 6)  अमर  फोजिस्स  प्राइवेट  लिमिटेड  ।

 )

 (

 (7)  मुरैना  मण्डल  सहकारी  शक्कर  कारखाना  ।

 (8)  एम०  पी०  ऐल्यूलोज

 (  9)  स्टालिंग  माल्ड  एण्ड  फूड  प्राइवेट  लिमिटेड  ।

 उपर्युक्त  बड़े/मझ्ौले  एककों  के  अलावा  39  लधु  औद्योगिक  एकक  भी  जो  एल्युमिनियम

 हथा  स्टेनलेस  स्टील  के  पेन्ट  और  ट्रान्सफामं  आक्सीजन  शीत  भण्डारों

 और  दली  हुई  माबंल  स्टोन  और  छपाई  का  प्लास्टिक  और  चमड़े

 के  पी०  बी०  सी०  बिजली  के  जौ  के  सत  इस्पात  पिंडों  फिल्टर  कत्या

 डबल  गढ़ी  हुई  वस्तुएं  रेडियो  और  नाइलोन  के  आर०

 सौ०  सी०  होजरी  के  तसलों  और  सश्लिष्ट  कपड़े  आदि  का  उत्पादन  कर  रहे

 हैं  ।  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  करते  का  प्रमुख  उत्तरदायित्व  संबंधित  राज्य  सरकारों  का

 होता  हैं  और  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  इसका  सर्वेक्षण  करती  केन्द्रीय  सरकार  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 ओऔद्योगिकीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  राजसहायता  और  रियायती  वित्त  आदि  देकर  उनके  प्रयासों  को  पूरा
 करने  में  सहायता  करती

 इस  समय  मुरैना  जिले  में  सरकारी  क्षेत्र  में  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  कम्मोदी  लाल  जाटव  अपना  अनुपूरक  प्रश्न  पूछेंगे  ।

 ]

 भरी  कस्मोदीलाल  जाटब  :  अध्यक्ष  मैंने  अपने  प्रश्न  में  मुरेना  जिले  में  उद्योगों  की
 पना  के  विषय  में  जानकारी  चाही  थी  क्योंकि  मेरी  समझ  में  मुरैना  जिला  हिन्दुस्तान  में  एक  पिछड़ा
 जिला  है  ओर  पूरा  सदन  जानता  है  कि  वहां  पिछड़ा  जिला  होने  क ेकारण  कई  तरह  की  समस्याएं

 झ्रध्यश  महोदय  :  आपके  ख्याल  में  हैं  या  बाकई
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 क्री  कम्मोदीलाल  जाटब  :  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मुरैना  के

 पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  सेहरा  या  गौहारा  में  से  किसी  एक  स्थान  पर  सीमेंट  की

 फैक्टरी  लगाई

 उद्योग  झौर  कम्पनो  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रारिफ  समोस्मद  माननीय  सदस्य

 ने  मुरैना  जिले  में  सीमेंट  की  नई  यूनिट  लगाने  के  बारे  में  कद्ठा  है  लेकिन  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां

 पहले  से  ही  64  हजार  टन  कैपेसिटी  का  एक  सीमेंट  प्लांट  चल  रहा  है  और  वहां  इतने  इस्टैब्लिश्ड  लाइम

 स्टोन  के  डिपौजिट्स  नहीं  हैं  कि  एक  से  ज्यादा  सीमेंट  के  प्लांट  लगाए  जा  सकें  ।  उनसे  केवल  8.8

 यन  टन  के  दो  सीमेंट  प्लांट  ही चलाए  जा  सकते  वंसे  मुरैना  जिला  पिछड़े  हुए  जिलों  को

 कैटेगरी  में  आता  है  भौर  इस  वक्‍त  वहां  पर  9  बड़े  और  मध्यम  दर्जे  के  उद्योग  चल  रहे  इसके
 रिक्त  अनेकों  छोटे  लघु  उद्योग  भी  वहां  पर  का  कर  रहे

 क्री  कम्मोरी  लाल  जाटब  :  अध्यक्ष  मनन्‍्त्री  जी  ने  जैसे  कहा  कि  मुरना  जिले  में  छोटे-बड़े
 सभी  तरह  के  उद्योग  चल  रहे  हैं  लेकिन  वह  गुना  और  शिवपुरी  की  तरह  पिछड़ा  हुआ  दिला  अभी  तक
 घोषित  नहीं  किया  गया  क्‍या  मन्त्री  महोदय  मुरैना  को  जल्दी  ही  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  करेगी  ताकि

 वहां  अधिक  केन्रीय  आर्थिक  सहायता  मिल

 श्री  झ्वारिफ  सोहम्भद  खां  :  मैंने  पहले  ही  निवेदन  किया  कि  मुरैना  जिला  पिछड़े  जिलों  की
 कैटेगरी  में  आता  है  और  कैटेगरी  के  अंतगंत  आने  वाले  जिलों  को  जो  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से

 लाभ  मिलने  वे  लाभ  मुरैना  जिले  को  भी  मिल  रहे  वहां  पर  पहले  से  ही  9  वड़े  और  मध्यम

 दर्जे  के  उद्योग  चल  रहे  एक  सीमेंट  प्लांट  भी  चल  रहा  है  परन्तु  औद्योगिक  विकास  का  कार्य  मूलतः
 राज्य  सरकार  का  होता  है  फिर  भी  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में  सहायता  करती  है
 और  बह  सहायता  हम  इस  मामले  में  भी  कर  रहे

 हेरिन्जर  बाइट्स  रिसर्च  इग्स्टोट्यूट  पुणे  ह्वारा  विकसित  विषहीत
 जड़ो-बूटी  से  बनी  कीटनाशी  दवा

 *548.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  रसायन  और  उ्ंरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हेरित्जर  ब्राइट्स  रिसर्च  पुणे  ने  विधहीन  जड़ी-बूटियों  से  बनी  एक
 कीटनाशक  दवा  विकसित  की  जो  भोपाल  दुघंटना  की  तरह  की  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  कर  सकती

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  कीटनाशी  दवा  विश्व  में  अपनी  तरह  की  पहली  ववा

 क्‍या  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोई  अनुसंघान  किया  गया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  झौर  उर्थ रक  तथा  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्नी  बोरेन्द्र  :

 हेरिंगर  ब्राइट्स  रिसर्च  पून  ने  एक  गैर  जहरीले  रसायन  के  विकास  करने  का  दावा  किया

 मै  ०  हरिंगर  ब्राइट्स  रिसर्च  इन्सटीट्यूंट  द्वारा  कीटनाशक  विशेषताओं  को  अभी  प्रकाशित/प्रमाणित
 आंकड़ों  द्वारा  सिद्ध  किया  जाना

 नहीं  ।  विभिन्‍न  प्रकार  के  कीटों  के  लिए  प्रभावशाली  अन्य  कीटनाशक  भी  हैं  ।  जँसे

 निकोटाइन  वानह्थासिक  मूल  के  और  स्ट्राइखीनडीन  ।

 इस  उत्पाद  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोई  अनुसंधान  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 |

 भरो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  एक  न्यूज  एजेंसी  की  रिपोर्ट  में  जो  कुछ  कहा
 गया  है  तथा  जैसा  मन्‍्त्री  महोदय  ने  यहां  कहा  और  इस  कम्पनी  के  रिसर्च  डायरेक्टर  का  जो  कुछ  कहना

 उनमें  आपस  में  तकावत  है  क्योंकि  कम्पनी  के  रिसर्च  डायरेक्टर  का  कहना  है  कि  से  रम  इंस्टीट्यूट  में
 रिसचे  कर  लिया  गया  टैल्ट  कर  लिया  गया  है  और  उन्होंने  इसे  पास  भी  कर  दिया  इसके  अलावा

 सैन्ट्रल  गवनंमेंट  लैबोरेट्रोज़  में  भी  इसे  टेस्ट  कर  लिया  गया  है'**

 उसके  बाद  स्टेट  गवनेमेंट  ने  परमीशन  दे  परन्तु  संन्‍्ट्रल  गबर्नमेंट  न ेअभी  तक  परमीशन  नहीं
 दी  ।  सबसे  सीरियस  चार्ज  कंपनी  के  डायरेक्टर  ने  जो  लगाया  वह  में  पढ़कर  सुनाता  हूं  --

 [  ध्रमुबाद  ]

 दावा  था  कि  उनके  द्वारा  किए  गए  अनुम्ंधाय  के  प्रति  सरकारी  अधिकारी  उद्दसीम
 रुख  दिखाते  रहे  हैं  क्योंकि  उनकी  दिलचस्पी  उन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  बचाने  में  हैं  जो  देश  में  ऐसे
 हानिकारक  कीटनाशक  भेजदे  रहे  जिन  पर  अधिकांश  विकसित  देशों  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगाया  हआा
 है  |]

 इतना  चार्ज  सरकार  के  ऊपर  लगाया  गया  जब  हमारे  यहां  की  कम्ण्नो  इतना  बढ़ा  रिसर्च
 कर  देती  उसके  बाद  कहां  तक  यह  सही  है  कि  आप  उनको  एनन्‍्करेज  नहीं  करते  ?  उन्होंने  परमीक्षम
 मांग  रश्वी  वह  आप  नहीं  देते  वह  कहते  हैं  कि  लंबोरेटरी  टैस्ट  सैन्ट्रल  गवरनेमेंट  की  लैबोरेटरी  में
 हो  जो  बह  कहते  है  ओर  जो  अन्‍्त्री  महोदय  कहते  उसमें  फक॑  बसा  है  ?  सहो  स्थिति  क्या  है
 यह  मन्‍्त्री  महोदय  बताने  की  कृपा  करें  ?
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 ]

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  वह  जब  कोई  कीटनाशक  या  अन्य  पदार्थ  तैयार  करते  हैं  ओर  उसका

 उत्पादन  करना  चाहते  तो कीटनाशक  अधिनियम  के  उन्हें  भारत  संग्कार  के  कृषि  मंत्रालय
 से  अनुमति  लेनी  पड़ती  उन्होंने  भारत  सरकार  के  कृषि  मंत्रालय  से  उस  कीटनाशक  को  अनुसूची
 में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  अनुमति  मांगी  थी  ।  अधिनियम  के  अन्तर्गत  गठित  बोडं  ने  कृषि  मंत्रालय

 से  सिफारिश  की  है  कि इस  कीटनाशक  को  अनुसूची  में  शामिल  किया  इसे  करने

 में  अथवा  अनुसूची  में  शामिल  करने  से  पूर्व  सरकार  इस  पार्टी  से  इसे  तैयार  करने  का  सूत्र  तथा  अन्य

 बातों  की  जानकारी  प्राप्त  चाहती  है  ओर  वह  पार्टी  जानकारी  देने  के  लिए  तैयार  नहीं
 इसलिए  विलंब  हो  रहा  पार्टी  द्वारा  अपनाए  गए  रुख  के  कारण  ही  विलंब  हो  रहा

 इसे  पंजीकृत  करने  अथवा  अनुसूची  मे  शामिल  करने  के  लिए  जो  भी  जानकारी  प्राप्त  करना  आवश्यक

 यदि  पार्टी  बह  जानकारी  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  तो  कृषि  मंत्रालय  कीटनाशक  बोर्ड  की

 रिशों  के  अनुसार  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  है  ।

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  कई  चीजों  में  ट्रेड  सीक्रेट  रहता  कम्पनी  अगर  कोई  चीज
 बनाती  है  तो  उसमें  कई  चीजें  ऐसी  होती  जो  द्वसरे  कंपीटीटर्स  को  मालूम  नहीं  होनी  चाहिएं  ।  आप
 का  कायदा  यह  है  कि  एट्‌  जैड  वह  क्‍या  बनाती  यह  बताया  अगर  कंपनी  का  प्रोडक्ट  आपके

 टेस्ट  में  सैटिस्फैड्ट्री  उतरता  है  तो
 उसको  बनाने  की  परमीशन  देने  में  क्या  तकलीफ  है  ?  मेरा  कहना  है

 कि  अगर  कोई  हडंल  हो  तो  प्रकार  इस  पर  पुनः  विचार  विदेशों  को  कम्पनीज  को  अपने  यहां
 बुलवा  लेते  उनसे  इम्पोर्ट  कर  लेते  उनके  लिए  कोई  किसी  किस्म  को  रुकावट  नहीं  परन्तु  अपने

 यहां  की  कम्पनी  अगर  कोई  र्सिर्चे  करती  है  तो  उसे  अपनो  ए  टू  जैंड  जानकारी  सरकार  को  पहले
 देनी  होती  रिसर्च  करने  वाले  को  डर  लगा  रहता  है  कि  आंपके  मंत्रालय  से  वह  जानकारी  दूसरे
 लोगों  को  पास  कर  दो  जाती  क्‍या  इस  बारे  में  सरकार  विचार  करेगी  ?

 [  प्रनुवाद  |]

 श्रो  वीरेन्द्र  पाटिल  :  कोटनाशक  अधिनियम  के  कुछ  औपचारिकताएं  पूरी  करनी  ही
 पड़ती  है  अधिनियम  में  इसकी  प्रक्रिया  तथा  नियम  दिए  गए  जिस  आविष्कारक  ने  इस
 फीटनाशक  का  पता  लगाया  है  उसे  इस  कीटनाशक  को  पंजीकृत  कराने  के  लिए  वह  जानकारी  सरकार
 को  देनी  पड़ती  माननीय  सदस्य  समझते  हूँ  कि  वहू  इसे  व्यापार  रहस्य  होने  का  दावा  कर  सकते  हैं
 भौर  जानकारी  नहीं  दे  सकते  और  उसके  द्वारा  जानकारी  न  दिए  जाने  के  बावजूद  उसके  द्वारा  तैयार
 कीटनाशक  पंजीकृत  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  किसी  के  माभले  में  कोई  छूट  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  जो
 भी  व्यक्ति  चाहता  है  कि  उसके  द्वारा  तैयार  कीटनाश+ऊ  पंजीकृत  किया  जाए  तो  उसे  अधिनियम  में
 उल्लिित  औपचारिकताओं  को  पूरा  करना  तदनुसार  निर्माता  या  यदि  अपनी
 खोज  का  पंजीकरण  कराना  चाहता  है  तो  उसे  अधिनियम  के  नियमों-विनियमों  का  पालन  करना
 होगा  ।
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 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  सरकारी  डिपार्टमेंटस  में  कोई  भी  फाइल  ऐसी

 नहीं  रह  सकती  जिसके  सम्बन्ध  में  अन्य  लोगों  को  जानकारी  न  हो  क्‍योंकि  बहुत  सारी  चाजों  की

 जानकारी  आपके  डिपार्टमेंट  से  निकलकर  विदेशों  में  भी चली  जाती  है  ।  अगर  कोई  ट्रेड  सीकर  ट  कम्पनी
 की  तरफ  से  दिया  जाए  और  उसकी  जानकारी  दूसरी  कम्पनियों  को  हो  जाए  तो  जिन्होंने  रिसर्च  किया

 वह  उसके  फायदे  से  महरूम  हो  जाती  क्या  सरकार  ऐसी  व्यवस्था  कर  सकती  है  कि  जिस  कंपनी

 ने  कोई  रिसर्च  किया  उसकी  परमीशन  दे  दी  जाए  ताकि  वह  अपने  सीकर ८  पर  काबू  रख  सके  ।

 श्री  बीरेन्द्र  पादिल  :  रजिस्ट्रेशन  और  शिष्टूयल  में  दर्ज  करने  की  एग्रीकल्चर  भिनिस्ट्री
 की  इसे  वह  मिनिरट्री  देखती  है  |  मैंने  कहा  है  कि  इसैक्टी  साइड  ऐक्ट  में  कोई  प्रोसीजर  ले-डाउन

 किया  गया  उसके  तहत  उस  प्रोसीजर  को  कम्पलीट  करवे  कोई  भी  अपने  इन्सैक्टीसग्इड  ड्रग  को  या

 इन्वें  शन  को  रजिस्टर  करा  सकता  है  ।

 अभथर  कोई  ट्रेंड  सीक्रेट  है  तो और  कानून  के  जरिए  से  ट्रेंड  सीक्रेट  को  पेटंट  ऐक्ट  के  जरिए
 सेफ-गार्ड  करना  चाहिए  और  उनकी  देखना  लेकिन  इनसेक्टीसाइड  ऐक्ट  के  तहत  अगर  कोई
 इनसैक्टीसाइड़  को  रजिस्टर  कराना  च.हता  है  तो  ऐक्ट  में  जो  प्रोसीजर  उसको  पूरा  करना
 अगर  एक  में  एग्जम्पशन  देंगे  तो  हरेक  एग्जम्पशन  अब  तक  जितने  भी  इनसैक्टीसाइड़  रजिस्टर

 हुए  बह  पूरी  फॉरमेलिटी  कम्पलीट  करके  रजिस्टर  कराए  इनको  भी  चाहिए  कि  फॉरमैलिटो
 कम्पलीट  करके  रजिस्टर  करें  ।

 प्रायूध  कारखाना  बोर्ड  के  मुख्यालय  का  कलकता  से  स्थानान्तरण

 |

 *550.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयुध  कारखाना  बोर्ड  का  कन्कत्ता  स्थित  देश  में  नई  आय
 ओं

 >  ऊ  छः योजनाओं  की  देख  रेख/निगरानी  करता

 क्‍या  इस  मुख्यालय  के  कार्य-कलापों/कक्षों  को  धीरे  धीरे  पश्चिमी  बंगाल  से  बाहर आवडी  आदि  स्थानों  पर  स्थानान्तरित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  ऐसा  कदम  उठाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  अन्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  ऐसा  नहीं
 किया  सथा  और

 क्या  राज्य/ध्यक्ष  समिति  ने  इस  क्षेत्र  में  विकेन्द्रीकरण  का  विरोध  किया  था  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  बी०  नरसह  :

 10
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 और  आयुद्ध  निर्माणी  अपर  महानिदेशक  के  रैंक  का  एक  अधिकारी  1969  से

 कानपुर  में  काम  कर  रहा  है  और  वह  आयुद्ध  उपस्कर  समूह  की  निर्माणियों  की  देख-रेख  करता

 इसी  रैंक  का  एक  अफसर  1984  से  आवड़ी  में  काम  करता  और  वह  आवड़ी  और  मेडक

 के  स्थित  नई  परियोजनाओं  की  देख-रेख  करता  है  ये  दोनों  अधिकारी  कलकता

 स्थित  आयुद्ध  निर्माणी  महानिदेशक  के  सर्वेक्षण  एवं  नियन्त्रण  में  कार्य  करते

 नहीं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  केवल  उसी  बात  की  पुष्टि
 होती  है  जो  मैं  इस  प्रश्न  के  द्वारा  उनसे  स्पष्ट  कराना  चाहता  इस  समय  विद्यमान  36  आयुध

 जो  अच्छी  तरह  काम  कर  रहे  पूरे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थापित  लेकिन  हमेशा  ऐसा

 होता  रहा  है  कि  इन  कारखानों  का  निरीक्षण  और  देख-रेख  आयुध  कारखानों  के  केन्द्रीय  कार्यालय  जो
 कलकत्ता  में  महानिदेशक  का  काम  करता  रहा  जिसे  अब  आयुध  कारखाना  बोर्ड  कहा  जाता  यह

 मुख्य  कार्या लय  यह  देश  में  प्रत्येक  प्रत्येक  आयुध  परियोजना  की  देख-रेख  और  निगरानी

 के  लिए  जिम्मेदार

 अब  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अब  यह  परंपरा  समाप्त  क्‍यों  की  जा  रही  उन्होंने  यह
 स्वीकार  किया  है  कि  आयुध  कारखाना  अपर  महानिदेशक  का  पद  बनाया  गया  है  और  इस  रैंक  का  एक
 अधिकारी  कानऐर  तथा  आवडी  में  कर  रहा  क्‍या  यह  उसी  कार्यालय  का  एक  अंश  है  जो  इतने
 वर्षों  स ेकलकत्ता  में  स्थित  रहा  है  ?  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  अतिरिक्त  आयुध  कारखाना  अपर  महानिदेशक
 के  पद  बनाए  जाएं  और  उन्हें  विद्यमान  दो  स्थानों  पर  नियुक्त  किया  जाए  और  तदन्तर  अन्य  स्थानों
 पर  ऐसा  किथा  तो  इसका  अर्थ  क्‍या  यह  नहीं  है  कि  अंग्रेजों  क ेसमय  से  कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय

 मुख्यालय  बड़ें  तरीके  से  वहां  से  हटाया  जा  रहा  है  और  धीरे-धीरे  सम्पप्त  किया  जा  रहा  है  तथा  मैं

 नहीं  जानता  कि  अंततः  क्या  होगा  ।

 श्री  पो०  थी०  नर्रासह  जी  महोदय  |  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दे
 सकता  हूं  कि  हमारा  यह  उद्देश्य  बिल्कुल  नहीं  था  ।  इसे  सक्षमता  चलाने  फे  विशेषकर  जब  कोई
 कारखाना  कार्य  आरंभ  करता  तो  यह  आवश्यक  है  कि  किसी  हृद  तक  इसका  विकेन्द्रीकरण  किया

 जाए  यद्यपि  इसका  समूचा  नियंत्रण  तथा  इसकी  देखरेख  कलकत्ता  स्थित  कार्यालय  ही  करता

 हम  उन्हें  यह  आश्वासन  दिलाना  चाहते  हैं  कि  कलकत्ता  संस्थान  के  अधिकार  अथवा  उत्तरदायित्व
 समाप्त  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  वह  बनी  लेकिन  माननीय  सदस्य  इस  बात  का  समर्थन
 करेंगे  कि  जब  देश  के  सुदूर  कोनों  में  ये आयुध  कारखाने  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  तो कलकत्ता  से  इनका
 संचालन  करना  संभव  नहीं  है  ।  अतः  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  बात  का  समर्थन

 करें  कि  आयुध  निर्माणी  अपर  महानिदेशक  का  यह  जिसे  आवडी  में  स्थापित  किया  गया

 आदेश  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है--प्रदत्त  अधिकारों  का  पालन  करते  हुए  अपने  निर्णयों  की  रिपोर्ट
 समय-समय  पर  कलकत्ता  कार्यालय  को  देता  रहेगा  और  ऐसी  स्थिति  में  हम  इस  बात  से  इंकार  नहीं  कर
 सकते  कि  कुछ  अधिकारों  का  प्रत्यायोजन  बहुत  आवश्यक  अन्यथा  न  ब-दिन  इन  का रखानों  को
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 चलाना  संभव  नहीं  उसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  कलकत्ता  स्थित  भुझ्य  कार्यालय  के  अधिकारों

 अथवा  उसके  दायित्यों  में  कुछ  कमी  आई  है  |  वह  पहले  ही  की  भांति  रहेगी  ।  जहां  तक  कानपुर  का  संबंध  है

 मैं  माननीय  सदस्प्र  को  यह  बताना  चाहता  हुंकि  राज्याध्यक्ष  समिति  के  बनने  तथा  समिति  की  सिफारिशें

 प्राप्त  होने  से  पूर्व  ही  यह  संस्थान  वहां  गया  वास्तव  में  समिति  ने  कहा  कि  कानपुर  स्थित

 कारखाने  को  कलकत्ता  स्थित  का  रखाने  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  कर  दिया  जाना  चाहिए  तथा  इसे  सीधे

 रक्षा  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  लाया  जाना  हमने  उनकी  यह  बात  अभी  तक  स्वीकार  नहीं  की  है

 एक  मुद्दा  उन्होंने  यह  बसाया  है  कि  यह  जरूरी  नहीं  कि  कानपुर  स्थित  कारखाने  में  भी  निर्माण  कार्य

 अनिवार्य  अन्य  कारखानों  जैसा  ही  हो  ।  वहां  स्थिति  कुछ  भिन्‍न  आप  इसे  अन्य  का  रखानों

 से  अलग  रख  सकते  ये  ।  हमने  अभी  तक  वह  सिफारिश  स्वीकार  नहीं  की  कितु  हो  सकता  है  कुछ
 अरसे  वाद  हम  इसे  स्वीकार  कर  ले  ।

 श्री  इन्त्रजीत  गुप्त  :  मुझे  संदेह  है  कि  मंत्री  महोदय  मामलों  में  प्रांति  पैदा  कर  रहे  हैं  ।
 उनका  कहना  है  कि  कारखाने  अलग-अलग  जगह  पर  स्थापित  किए  गये  हैं  और  उनका  उत्पादन
 कार्य  संचालन  कलकत्ता  से  ही  करना  कठिन  यह  स्पष्ट  है  कि  प्रबंधकों  को  वहीं  से संचालन  करना

 होता  यह  मुख्य  कार्यालय  है  जिसपर  परियोजनाओं  की  निगरानी  और  देब्-रेख  की  विशिष्ट
 दारी  उन  पर  कारखाने  चलाने  की  जिम्मेदारी  नहीं  मेरा  कहने  का  अभिभ्राय  यह  है  कि  इतने
 बर्षों  तक  इन  कारखानों  को  उनके  ही  प्रबंधक  चला  रहे  थे  और  कलकत्ता  स्थित  आयुध  निर्माणी
 निदेशक  द्वारा  केवल  उनकी  निगरानी  और  देख-रेख  ही  की  जा  रही  कभी  भी  यह  शिकायत  नहीं
 मिली  कि  उस  वजह  से  वे  कार्यकुशलता  से  नहीं  चल  रहे

 ;

 हम  अधिक  आशंकितं  हैं  क्योंकि  हम  देखते  हैं  कि पश्चिम  बंगाल  स्थित  आयध
 जो  वर्षों  से इसी  कार्यालय  के  अधीन  में  एक  भी  व्यक्ति  की  भर्ती  नहीं  की  गई  वहां  लोगों

 की  सेवा  निवृति  के  अथवा  नौकरी  छोड़ने  के  बाद  या  मृत्यु  होने  के  बाद  हुए  रिक्‍त  पदों  की  पूछ्ति
 नहीं  की  जा  २ही  वहां  नई  भर्ती  नहीं  की  जा  रही  मशीनों  का  आधुनिकीकरण  नहीं  किया  जा
 रहा  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि सरकार  का  विचार  धीरे-धीरे  पूरा  सभी  कारखानों  को
 तथा  आटघध  निर्माणी  महानिदेशक  का  कार्यालय  विघटित  करने  का  मैं  उनसे  विशेष  रूप  से  यह्‌
 जानना  चाहता  हूं  कि  आवड़ी  तथा  कानपुर  में  आयुध  निर्माणी  महानिदेशक  के  कार्यालयों  की  स्थापना
 के  जिसका  अभिप्राय  है  कि  कलकत्ता  स्थित  कारखाने  का  एक  भाग  यहां  स्थानांतरित  कर  दिया
 गया  अब  उनका  क्‍या  विचार  है  ?  क्या  उनका  विचार  इस  प्रक्रिया  को  जारी  रखने  का  है  ?  फिर
 कलकत्ता  कार्यालय  में  क्या  रह  जाएगा  ?

 भो  पी०  बो०  नरसह  राज  :  मैं  संक्षेप  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ-त-कृछ  गुंजाइश  रखनी

 ही  पड़ती  जब  कोई  योजना  आरम्भ  की  जाती  है  तो  स्वाभाविक  है  उस  योजना  का  सभूचा
 विदेशों  से  सहयोग  प्राप्त  करना  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  प्राथमिक  कदम  एक  हो  स्थान  से
 उठाने  होते  हैं  और  स्वाभाविक  है  कि  बह  स्थान  कलकत्ता  ही  लेकिन  वास्तव  में  जब  कोई  कारखाना
 फील्ड  स्तर  पर  शुरू  होता  तो  कई  निर्णय  स्थानीय  प्रबंधक  के  स्तर  से  ऊंचे  अधिकारी  को  लेने  पड़ते

 हैं  और  हर  मामले  में  उन  निर्णयों  का  जिक्र  कलकत्ता  स्थित  कार्यालय  को  नहीं  किया  जा  सकता  ।  उससे
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 वह  कारखाने  का  कार्य  सुचारू  रूप  से  नहीं  चल  कुछ  हृद  तक  विकेन्द्रीकरण  किया  गया
 है  भौर  उससे  समयचे  संस्थान  के  नियंत्रण  में  कोई  क्षति  नहीं  नियंत्रण  करना  एक  बात  है  और
 निगरानी  करना  दूसरी  बात  ये  दोनों  भिन्‍न  परिकल्पनायें  अतः  जब  कोई  कारखाना  शुरू  किया
 जाता  है  तो  स्थानीय  स्तर  पर  उसकी  निगरानी  करना  आवश्यक  हो  जाता  है  ।  इसलिए  इसे

 नुसार  किया  जा  रहा  मैं  सदस्यों  को  यह्‌  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  अधिकार  समाप्त  करने  का
 कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  यह  संभव  है  कि  कुछ  मामलों  प्रारंभिक  योजना  समाप्त  होने  पर  जिन
 व्यक्तियों  को  अतिरिक्त  समझा  जाएगा  और  कलकत्ता  में  भी  यदि  कोई  कक्ष  हुआ  और  उस  सैल  में
 अतिरिक्त  कर्मचारी  है  तो  उन्हें  पूरे  देश  में  कहीं  भी  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  यदि  उन

 इकाइयों  को  अच्छी  तरह  चलाने  के  उद्देश्य  से  कुछ  व्यक्तियों  का  स्थानांतरण  कर  दिया  जाये  तो  इसका
 अभिप्राय  यह  नहीं  कि  कलकत्ता  कार्यालय  के  अधिकारों  या  उसके  कार्यकलापों  में  कटौती  की  गई
 जैसा  मैंने  कहा  यह  पहले  ही  की  भांति  चलता  रहेगा  ।

 श्री  श्रजय  महोदय  करीब  200  वर्ष  पूर्व  आयुध  निर्माणी  महानिदेशक  के  कार्यालय
 की  स्थापना  कलकत्ता  में  इस  उद्देश्य  से  की  गई  थी  क्योंकि  अधिक्रांश  आयुध  गतिविधियां  कलकता  के

 आसपास  अथवा  इसके  150  मील के  क्षेत्र  में  होती  पिछले  वर्षों  से  कई  आयुध  का रखाने  मध्य  भारत
 में  स्थापित  किए  गये  न  केवल  कानपुर  में  बल्कि  जबलपुर  में  जहां  विभिन्‍त  आयुध  कारखानों  में

 80,000  श्रमिक  काम  कर  रहे  रक्षा  आवश्यकताओं  के  विभिन्‍्त  शस्त्र  बनाए  जा  रहे  कारखानों

 की  प्रशासनिक  और  संगठनात्मक  करयेक्षमता  के  अशिरिक्त  यह  भी  बहुत  आवश्यक  है  कि

 वह  व्यकवित  जो  सक्षम  वित्तीय  अधिकारी  का  कार्यभार  सम्भालता  अर्थात  महानिदेशक  कर्मचारियों

 तथा  श्रमिकों  से  अलग  किसी  दूर  स्थान  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  अन्यथा  इससे  अत्याधिक

 अलुविधा  और  परेशानी  का  सामना  करना  अपितु  उसे  बीच  स्थान  पर  नियुक्त  किया  जाना
 क्या  रक्षा  मंत्री  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  कि  महानिदेशक  का  कार्यालय  जो  कलकत्ता  में

 है  वहां  के  बजाय  किसी  और  अधिक  केन्द्रीय  स्थल  पर  हो  तथा  आयुध  निर्माणी  अपर  महानिदेशक  का

 कार्या  लय  कलकत्ता  में  बनाया  जा  सकता  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  भोपाल  उपयुक्त  स्थान  यह  मध्य  प्रदेश  में

 श्री  पी०  बी०  मरसिह  राज  :  मैंने  संतुलित  तरीके  से  समस्या  का  समाधान  करने  का  प्रयत्न

 किया  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जिन्हें  केन्द्रीय  स्तर  पर  उसकी  देख-रेख  किए  जाने  तथा  नियंत्रण  किए

 जाने  की  आवश्यकता  बहुत  से  कार्य  ऐसे  हैं  जिन्हें  फील्ड  स्तर  पर  करना  होता  है  और  कुछ  ऐसे  होते

 है  जिन्हें  प्रबंध  स्तर  से  ऊंचे  स्तर  पर  करना  होता  अतः  स्थिति  के  यह  सब  अनुसार  किया  जा  रहा

 जैसा  कि  मैंने  कहा  कुछ  लचीलापन  बनाए  रखने  की  आवश्यकता

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  कि  आयुध  का  रखानों  के  कई  भागों  में  विकेन्द्रीकरण  को  देखते  हुए  क्‍या  बंगाल  स्थित  इशापु

 तोप  और  अम  कारखाने  तथा  काशीपुर  आयुध  कारखाने  की  क्षमता  एस  सीमा  तक  बढ़ाई  जाएगी  कि

 कलकत्ता  स्थित  कार्यालय  दोनों  बातों  का  ध्यान  रख  सके  जैसा  कि  उन्होंने  पहले  किया  है  ?  क्‍या  मंत्री

 महोदय  को  यह  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  विभिन्‍न  सार्वजनिक  उपक्रमों  तथा  निजी  क्षेत्र  की
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 इकाइयों  में  80%,  से  90%,  तक  रक्षा  उपकरण  बनाए  जा  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आयुध
 निर्माणी  महानिदेशक  इस  संबंध  में  दिल्‍ली  कार्यालय  से  आदेश  लेगा  अथवा  स्वयं  उनकी  देख-रेख

 करेगा  ?

 हरी  पी०  बी०  नरसह  इसके  लिए  पृथक  नोटिस  दिए  जाने  की  आवश्यकता  मैं  उसका

 सीधे  उत्तर  नहीं  दे  पाऊंगा  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मन्त्री  महोदय  की  रिपोर्ट  टुकड़ों  में  पेश  की  जा  रही  है  अन्य  सदस्यों

 के  साथ  मिलकर  इसकी  जांच  भी  की  यह  कलकत्ता  स्थित  आयुध  निर्माणी  महानिदेशक  की  भांति

 नहीं  होनी  चाहिए  ।  उसे  उपयुक्त  रूप  से  एक  साथ  प्रस्तुत  किया  जाना  यह  भविष्य  के

 लिए  संकेत

 झावश्यक  झोषिधयों  को  सची

 *552.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  रसायन  झौर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 क्या  भारतीय  बाजारों  में  विभिन्‍न  ब्राण्ड  नामों  से  मिलने  वाली  औषधियों  सामान्यतः
 लगभग  400  बल्क  औषधियों  के  प्रतिवर्तन  और  सम्मिश्रण  ही  होते

 क्‍या  इनका  उपयोग  अक्सर  औषधियों  के  मूल्यों  को  कृत्रिम  रूप  से  बढ़ाने  के लिए  किया
 जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार  औषधियों  के  प्रजातीय  नाम  रखने  पर  जोर  देने  के  प्रस्ताव  पर
 विभार  कर  रही  जेसा  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  प्रकाशनों  में  प्रयुक्त  किया  जाता  और

 क्या  सरकार  का  विचार  आवश्यक  औषधियों  की  एक  सूची  तैथार  करने  का  है  ?

 रसायन  झौर  उर्वरक  तथा  उद्योग  भर  कम्पनो  कार्य  सन्‍्त्रो  बोरेन्द्र  :  से
 एक  विवरण  संलग्न

 रपिजरण

 लगभग  500  बल्क  ओषधों  पर  आधारित
 फाम्‌  का  विपणन  हमारे  देश  में  विभिन्‍न

 खुराक  शक्तियों  और  मिश्रणों  में  किया  जाता

 ज्यादातर  दवाइयों  के  ओषध  भादेश  1979  के  प्रावधानों  के
 अधीन  कानूनी  रूप  से  नियंत्रित  औषध  आदेश  का  कार्याव्वयन  यह  सुनिश्चित
 करता  है  फि  उपभोगता  और  उद्योग  दोनों  के  लिए  उन्नित

 औषध  और  प्रसाधन  नियमों  के  अनुसार  एकल  घटक  सम्पकों  पर  श्रांड  नामों  के
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 साथ  जातिगत  यद्दि  कोई  के  अधीन  लेबल  लगाना  पहले  से  ही  अपेक्षित

 राष्ट्रीय  औषध  और  भेंपज  विकास  परिषद  ने  प्राथमिकता  वाले  95  औषधों  की  एक  सूची
 की  बहुसंख्यक  जनता  द्वारा  बहुत  सामान्य  बीमारियों  के  लिए  अपेक्षित  और  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य

 कार्यक्रमों  के लिए  अपेक्षित  दवाइयां  इस  सूची  में  शामिल  अग्रता  औषधों  की  सूची के  प्रश्न

 सहित  औषध  नीति  की  पुनरीक्षा  पर  आगामी  कार्यवाही  से  संबंधित  मामले  से  अवग्त  हैं  ।

 श्रीमतो  गीता  मुखर्जो  :  मन्‍्त्री  महोदय  ने  वास्तव  में  अपने  उत्तਂ  से  मेरे  प्रश्न  को  सीमित  कर
 दिया  मेरा  प्रश्न  था  कि  क्या  भारतीय  बाजारों  में  विभिन्‍न  ब्राण्ड  नामों  से मिलने  वाली  ओऔबषधियां

 लगभग  400  बल्क  औषधियों  के  प्रतिवर्ततव  और  सम्सिश्रण  ही  होते  हैं  और
 ओषध  कम्पनियां  इनका  उपयोग  औषधियों  के  मूल्यों  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से करती  उनका  उत्तर

 इस  प्रकार  उन्होंने  कहा  है  कि लगभग  .500  बल्क  औषधियां  बहुत  भच्छी  बात  मूल्य  बढ़ाए
 जाने  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  उत्तर  में  कहा  है  कि  ज्यादातर  दवाइयों  के  औषध

 आदेश  1979  के  प्रावधानों  के  अधीन  कानूनी  रूप  से  नियंत्रित  कृपया  अग्रला  वाक्य  औषध
 आदेश  का  कार्यान्वयन  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  उपभोक्ता  और  उद्योग  दोनों

 के  लिए  उचित  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  कया  इस  बात  पर  आप  विचार  करते  हैं  कि  मूल्य
 भोक्‍ता  के  लिए  उचित  हों  ।  उद्योगों  की  बात  भिन्‍न  वया  मूल्य  उपभोक्ताओं  के  लिए  उचित  है  ?  क्या
 सदन  उत्तसे  सहमत  है  ?  मैं  प्रश्न  पर  आ  रही  मुझे  एक  उदाहरण  देना  है  |  पंरासिटामोल  वल्क  औषध

 जो  इंटरफ्र  न  लिमिटेड  द्वारा  निर्मित  प/रासिटामोल  से  थोड़ी  ही  भिन्‍न

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आप  किस  जानवर  का  जिक्र  कर  रही

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  ऋ्रोसीन  के  बारे  में  सब  जानते  हैं  ।

 झरध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कभी  क्रोसीन  नहीं  मुझे  इसके  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।

 एक  सासननोय  सदस्य  :  आप  आयुब दिक  दवाइयां  लेते  हैं  ।

 श्लोसतो  गोता  मुख्जों  ;  अब  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  बल्क  औषधियों  के  फारमू  लेशन  प्रक्रिया  में

 बहुत  कम  भिन्‍नता  है  जितनी  की  पारासिटामोल  और  क़ोसीन  में  ओर  इसी  से  मूल्यों  में  25%,  या
 अधिक  वृद्धि  होती  है  ।

 भ्रध्यक्ष  मोहोबय  :  आप  तो  पूरी  डाक्टर  बन  गई  हैं  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  मैं  इस  संस्था  में  अर्ध-चिकित्सक  तथा  एक  जन  सम्पर्क  अधिकारी  हूं  ।

 महोदय  उन्होंने  औषध  नियंत्रण  आदेश  के  अन्तगंत  मूल्यों  का  जिक्र  किया  प्रश्न  यह  है  कि

 40,000  फामू  लेशन  उनमें  करीब  500  बल्क  ओऔषध  हैं  जिनमें  बहुत  कम  भिन्‍नता  से  उत्पादन  किया

 जाता  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इतनी  कम  भिन्‍तता  होने
 पर  भी  इन  दवाइयों  के  मूल्य  इतने  अधिक  बढ़  जाते  हैं  यदि  मूल्य  अधिक  है  तो  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना
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 चाहती हूं कि क्या  रख  फहफ  फफ$उफ्उउइइ॒

 चाहती  हूं  कि  क्या  उससे  वास्तव  में  यह  आदेश  सुनिश्चित  करता  है  कि  उपभोक्‍ता  को  उचित  मूल्य  पर

 ओषधी  मिले  ।

 श्री  बीरेन्तर  पाटिल  :  मैं  इस  तरह  की  स्थिति  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  यह  सच  है  कि
 लगभग

 500  बल्क  औषध  इन  बल्क  औषधों  में  से  2000  से  अधिक  औषधियों  के  फाम्‌  लेशन  लेकिन

 सभी  औषधियां  पर  नियंत्रण  नहीं  750८,  औषधियों  पर  मूल्य  नियंत्रण  किया  गया  है  क्‍योंकि

 कार  की  नीति  यह  है  कि  केवल  आवश्यक  औषधियां  और  जीवन  रक्षण  औषधियां  ही  मू:य  नियंत्रण

 आदेश  के  अन्तर्गत  आनी  इन  सब  औषधियों  के  मूल्य  मूल्यों  में  संशोधन

 निर्माताओं  की  से  नहीं  किया  जाता  है  ।

 उन्हें  मन्त्रालय  तथा  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरों  के  पास  जाना  पड़ता  है  तथा  आवश्यक

 आंकड़े  उन्हें  देने  पड़ते  हैं  और  उनकी  सिफारिशों  पर  मंत्रालय  निर्णय  लेता  जहां  तक  मूल्य  नियंत्रण

 ओषधियों  का  संबंध  हमारी  अनुमति  के  बिना  कोई  भी  निर्माता  स्वतः  मूल्य  नहीं  बढ़ा  सकता  क्योंकि

 मूल्य  नियन्त्रण  आदेश  उन  पर  लागू  होता  है  !  अगर  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  उन  औषधियों  के  बारे

 में  है  जो  मूल्य  नियंत्रण  के  अग्तर्गत  नहीं  आती  तो  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  क्योंकि  उन  पर  मूल्य  नियन्त्रण

 बआदेश  लागू  नहीं  होता  जहां  तक  मूल्य  नियंत्रण  औषधियों  का  संबंध  हर  बार  मृल्य  बढ़ाते  समय

 अथवा  भूल्यों  की  पुनरोक्षा  करते  समय  कुछ  औषधियों  के  मूल्य  बढ़ाये  जाते  हैं  तथा  कुछ  औषधियों  के

 मूल्य  घटाये  भी  जाते  अगर  आप  अन्य  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचांक  की  औषधियों  के  थोक  मूल्य

 सूचांक  से  तुलना  करें  तो  आप  देखेंगे  कि  औषधियों  का  मूल्य  सूचांक  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्य  सूचांक  से

 बहुत  कम  है  !  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  औषधियों  के  मूल्य  बड़ी  तेजी  के  साथ  बढ़  रहे

 शोमतो  गीता  मुखर्जो  :  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  मेरे  प्रश्श  का  यह  टीक  जवाब  नहीं  है  !  हम  इस

 मुद्दे  पर  बाद  में  चर्चा  कर  सकते  अब  मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  यह  बया  सरकार  का  विचार
 आवश्यक  ओषधियों  की  एक  सूची  तैयार  करने  का  जैसा  कि  आपको  मालम  है  कि  विश्त्र  स्वास्थ्य
 संगठन  ने  सभी  देशों  को आवश्यक  औषधियों  को  एक  धूवरी  तैयार  करने  का  सुझाव  दिया  यहां  तक
 कि  बंगला  देश  दा  श्रीलंका  जैसे  छोटे  देशों  को  भी  -  वहां  अब  जंसी  भी  परिस्थितियां  हैं  -  एक  सूची
 तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  है  !  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  मन्‍्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  राष्ट्रीय
 भौषध  ओर  भेषज  विकास  परिषद  ने  प्राथमिकता  वाली  95  औषधों  की  एक  सूची  तंयथार  की  मैं  यह्‌
 जानना  चाहती  हूं  कि  अनिवार्य  जीवन-रक्षक  ओषधियों  के  बजाय  इस  सूची  में  प्राथमिकता  वाली
 ओषधियों  के  नए  नाम  क्‍यों  सम्मिलित  किए  गए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या
 अनिवार्य  औषधियों  को  सूची  तुरन्त  तैयार  की  जाएगी  और  मैं  यह  भी  जानना  चाहती  हूं  कि  इसे  हाथी
 समिति  की  बहुत  पुरानी  सिफारिश  के  बावजूद  अभी  तक  क्‍यों  तैयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्रो  बीरेख  पादिल  :  मैं  माननीया  सदस्या  को  विस्तार  से  समझ्नाना  चाहूंगा  कि  जहां
 हक  प्र'यमिकता  वाली  ओषधियों  का  सम्बन्ध  सभी  आवश्यक  औषधियां  तथा  जीवम-रक्षक  ओषधियां
 प्राथमिकता  बाली  औषधियों  के  अन्तर्गत  आ  सकती  मैं  तहीं  जानता  कि  माननीया  सदस्या

 शब्द  के  प्रयोग  पर  क्‍यों  एशहराज  कर  रहीं  कल  ही  मैंने  सदन  को  बिल्कुल  स्पष्ट  किया  था
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 कि  सारी  औषध  मीति  की  समीक्षा  की  जा  रही  पू्ववर्शी  तत्कालीन  मन्‍्त्री  महोदय  ने  एक  विकास

 परिषद  की  नियुक्ति  की  थी  तथा  विकास  परिषद  में  आगे  कायेकारी  प्रूपों  की  नियुक्ति  की  उन्होंने
 अपने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिए  इस  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  एक  स्टरयरिंग  समिति  ने  किया  था  और

 अंत  में  यह  राष्ट्रीय  औषध  और  भेषज  विकास  परिषद  के  पास  भेजी  गई  उन्होंने  भी  एक  प्रतिवेदन

 तैयार  किया  है  और  सरकार  को  इस  पर  अन्तिम  निर्णय  लेना  आशा  है  सरकार  इस  पर  बहुत
 शीघ्र  निर्णय  लेगी  ।

 ]

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  औषधियां  जीवन  देती  हैं  और  जीवन  लेती  भी  मैं

 मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या  उनको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जीवन  के  लिए
 आवश्यक  दवाइयां  जो  गोली  के  रूप  में  बाजार  में  बिकती  उनमें  नाम  नहीं  लिखे  रहते  हैं  ।  एक  ही

 जगह  वर  विटेमिन  सी  है  और  उसी  जगह  पर  एनासिन  भी  है  ।  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि

 इस  तरह  से  जो  दवाइयों  पर  नाम  नहीं  लिखे  रहते  तो  ड्रग  कन्ट्रोल  ऐक्ट  के  तहत  क्या  सरकार  ऐसी

 दवाइयां  बनाने  की  इजाजत  देती

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  नाम  नहीं  लिखा  रहता  तो  पता  कैसे  लगता  है  कि  वह्‌  कौन-सी  दवाई

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  हर  दवा  का  नाम  लिखा  जाना  जरूरी  या  तो  जेनरिक  नाम  लिखा

 जाता  है  या  ब्राण्ड  नाम  लिखा  जाता  है  और  कभी-कभी  जेनरिक  और  ब्रांड  नाम  दोनों  लिखे  जाते
 और  माभनीय  सदस्या  फोई  ऐसी  दवा  का  नाम  तो  हम  पता  कर  सकते  बसे  बाजार  में  बहुत

 सी  स्पूरियस  ड्रग्स  भी  निकलती

 इष्यक्ष  भहोंदेय  :  गोली  पर  नाम  लिखे  जाने  की  तो  बात  तो  क्या  आप  नहीं  कर  रही  दबाइयों
 के  प्रेंकेट  पर  तो  साभ  लिखा  होता

 झोचतो  कृष्णा  लाहो  :  मैं  गोली  पर  नाम  लिखे  जाने  की  बात  कह  रही

 करो  बोरेना  पाटिल  :  गोली  पर  कंसे  नाम  लिखा  जा  सकता  है  क्योंकि  कभी-कभी  गोलियां  बहुत
 छोटी  भी  हो  सकती  हैं  और  उन  पर  नाम  लिखा  जाना  मुश्किन्न  हो  जाता  है  लेकित  हर  दवा  पर  जेनरिक

 मेम  या  ब्रांड  नेम  लिखा  जाना  बहुत  जरूरी  अगर  स्पूरियस  ड्रग्स  मार्कट  में  आती  तो  ड्रग  कन्ट्रोलर
 इसको  देखता  है  ।  हैल्थ  मिनिस्ट्री  के  अन्डर  जो  ड़ग  कन्ट्रोलर  वह  इस  बारे  में  चेकिंग  करता

 ] की

 श्री  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  मन्‍्त्री  महोदय  अनिबायं  औषधियों  की  सूती  तुरन्त  तैयार  करने
 पर  विजार  करेंगे  ?  बाजार  में  बहुत-सो  गंश-अनिवायं  ओऔषधियां  क्या  माननीय  मन्‍्त्री  को  जानकारी

 है  कि  ये  लाभ  पहुंचाने  क ेबजाए  हामि  अधिक  पहुंचा  रही  हैं  और  जनता  का  मौषध  कभ्पतियों  द्वारा
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 शोषण  किया  जा  रहा  है  ?  क्‍या  यह  इस  पर  विचार  करेगे  तथा  तुरन्त  कदम  उठाएंगे  ?

 श्रो  बोरेन्द्र  पाटिल  :  मैंने  पहले  ही  दिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हमारा  संबंध  केवल  अनिवाय॑

 तथा  जीवन-रक्षक  औषधियों  से  अगर  कोई  औषध  निर्माता  अपने  लाइडेंस  के  अन्तगगंत  गेर-अनिवार्य

 ओषधियों  का  निर्माण  करता  है  तो  हम  उसे  उन  गैर  अनिवायं  औषधियों  का  निर्माण  क  रने  से  कैसे  रोक
 सकते  हमारा  संबंध  केवल  अनिवार्य  तथा  जीवन-रक्षक  औषधियों  से  है  ।

 विधि  पत्रिकाशों  के  प्रकाशन  सें  विलंब

 |

 #553.  श्रो  नरेश  चन्द्र  क्या  विधि  झौर  न्याय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजभाषा  विधाई  विभाग  के  अधीन  विधि  साहित्य  प्रकाशन  द्वारा

 प्रकाशित  विधि  पत्रिकाएं  दो-दो  वर्ष  पश्चात्‌  प्रकाशित  होती

 इन  विधि  पत्रिकाओं  के  प्रकाशन  पर  कितना  वारधिक  व्यय  होता  और

 यदि  उसके  प्रकाशन  में  इतना  विलम्ब  किया  जाता  तो  इन  प्रकाशनों  की  उपयोगिता
 क्‍या  है  ?

 !

 बिधि  झौर  स्याय  सस्त्रालय  में  राउ्य  भन्‍्त्रो  एच्च०  झार०  :  और

 यह  बात  सच  है  कि  विधाई  विभाग  के  विधि  साहित्य  प्रकाशन  द्वारा  पत्रिकाओं  के  प्रकाशन  में  विलम्ब

 हो  रहा  है  और  यह  कि  ऐसे  विलंब  से  इन  प्रकाशनों  की  उपयोगिता  पर  प्रभाव  पड़ता  संपूर्ण
 की  समीक्षा  की  गई  है  और  यह  सुनिश्चित  करने  के लिए  एक  नई  स्कीम  बनाई  गई  है  पत्रिकाओं

 जहां  तक  सम्भव  हो  नए  मामले  छापे  ऐसे  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जिनसे  मुद्रण  के  लिए  भेजे
 गए  अंकों  को  शीघ्र  प्रकाशित  करके  और  बकाया  मामलों  को  अलग  से  प्रकाशित  करके  शेष  रहे  कार्य  को

 पृथक्‌  रूप  से  निपटाया  जा  सके  |  साथ  ही  पत्रिकाओं  के  नए  अंकों  में  नए  निर्णय  सम्मिलित  किए
 उच्चतम  न्यायालय  निर्णय  पत्रिका  उक्त  स्कीम  के  अधीन  मार्च  1985  में  निकाले  गए  अंक  में

 15  1984  से  14  1985  की  अवधि  के  दौरान  विनिश्चित  मामले  सम्मिलित  किए
 गए  हैं  और  उच्चतम  न्यायालय  के  विनिश्चयों  के  प्रकाशन  के  इस  क्रम  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 पर्याप्त  स्यवस्था  की  गई  है  ।

 पत्रिकाओं  के  मुद्रण  पर  उपगत  व्यय  लगभग  4.64  लाख  रुपए  इसमें  प्रशासनिक
 ध्यय  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 भो  नरेदा  चस्द्  चतुर्वेदी  :  क्या  मन्त्री  यह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि जिस  अधिकारी  के

 18



 3  1907  मौखिक  उत्तर

 अन्तर्गत  यह  कार्य  होता  है  उसे  न  कानून  की  जानकारी  है  और  न  भाषा  की  और  शायद  इसीलिए  न  तो
 सक्षम  अनुवाद  आते  हैं  ओर  न  प्रकाशन  समय  से  होते  हैं  जबकि  सरकार  की  यह  इच्छा  रहती  है  कि

 सर्वोच्च  स्थायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  जजिज्ञ  जो  रूलिग  वगैरहः  देते  हैं  उनका  उद्धरण  हिन्दी  के

 माध्यम  हिन्दी  के अधिकृत  पाठ  के  माध्यम  से  हिन्दी  के  क्षेत्र  में  क्राम  करने  वाले  दे  सकें  ?  इसी  उद्देश्य
 से  इन  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन  आरम्भ  किया  गया  था  लेकिन  इनके  प्रकाशन  में  लगातार  देरी  हो  जाने
 के  कारण  न  तो  उनसे  कोटेशन  जा  सकता  है  और  न  हिन्दी के  क्षेत्र  में  हिन्दी  का  प्रयोग  हो  पाता

 है  क्योंकि  पूरी  सुविधा  नहीं  मिल  पाती  इसलिए  सरकार  का  पैसा  भी  चला  जाता  इस  सम्बन्ध  में
 मन्त्री  महोदय  बताएं  कि  क्या  ऐसे  अधिकारी  द्वारा  मह  काम  हो  रहा  है  ?

 भरी  एच०  झार०  मारदहाज  :  श्रीमन्‌  यह  बिल्कुल  सही  नहीं  है  कि  वहां  कोई  ऐसा  अधिकारी

 काम  कर  रहा  हो  जिसको  न  कानून  का  ज्ञान  हो  और  न  भाषा  का  ज्ञान  हो  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह्‌
 बताना  चाहता  हूं  कि  मैंने  इस  सम्दन्ध  में  दो मीटिंग  इस  विभाग  के  लोगों  के  साथ  की  एक  मीटिंग

 12-3-85  5  को  की  थी  जिसमें  स्वयं  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  के  सदस्य  मौजूद  जिन  आफिसरों  के

 साथ  मैं  मिज्ना  था  उन  सबको  मैंने  बड़ा  काबिल  अफसर  पाया  उनको  कानून  और  भाषा  दोनों  का
 पर्याप्त  ज्ञान  मैंने  उसके  बाद  जो  कार्यवाही  की  उसके  फलस्वरूप  मुझे  यह  जानकारी  देते  हुए
 हुए  है  कि  जहां  1982  में  तीन  1983  में  तीन  की  पत्रिका  थी  वहां  1984  मे

 7  महीने  की  पत्रिका  पीछे  उसके  बाद  पिछले  मार्च  में  जो  पत्रिका  पीछे  निकली  है  उसमें  ज़नवरी

 तक  के  जजमेंट  आ  गए  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  खुशी  होनी  चाहिए  कि  इसमें  अब  काफी

 सुधार  हो  रहा  इसमें  जो  गड़बड़  थी  वह  दो  कारणों  से  एक  तो  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजमेंट  इंग्लिश  में

 होते  थे  उनका  हिंदी  में  अनुवाद  कराना  पड़ता  दूसरे  यह्‌  भी  कारण  था  कि  गवर्नमेंट  प्रिंटिंग  प्रेस  में

 यह  पत्रिका  छपती  जब  वहां  नम्बर  आता  था  तभी  यह  छपती  अब  हमें  गवर्नमेंट  प्रिन्टिग  प्रेस

 ने  इस  बात  की  इजाजत  दे  दी  है  कि  इसको  प्राइवेट  सेक्टर  में  श्रिन्ट  कराकर  निकालें  ।  मुझे  पूरा  विश्वास

 है  किये  जो  करेक्शंस  की  गई  हैं  इनसे  हमारा  वेकलोग  दूर  हो  जाएगा  और  इसका  प्रकाशन  भी  बढ़

 जाएगा  ।

 श्रो  नरेश  चस््र  चतुर्वेदी  :  मन्‍्त्री  यह  भी  बताने  की  कृपा  करें  कि  इसके  सम्पादन  की

 क्या  व्यवस्था  है  ?  मेरा  ख्याल  है  कि  अगर  इसके  सम्पादन  की  व्यवस्था  ठीक  ढंग  से  न  हो  तो  इसकी
 भाषा  का  स्वरूप  बिगड़  जाता  है  ।  इन  पत्रिकाओं  का  अनुवाद  जिन  लोगों  से  कराया  जाता  अनुवाद
 करने  वाले  तो  अनुवाद  कर  देते  हैं  लेकिन  जब  तक  इसका  सम्पादन  ठीक  ढंग  से  न  हो  तब  तक  भाषा  में

 एकरूपता  नहीं  आती  ।  कया  मन्‍्त्री  महोदय  इस  सरफ  भी  ध्यान  देंगे  ?

 श्री  एच०  धार०  मारहाज  :  श्रीमत्‌  हमने  अनुवाद  की  बात  ही  खत्म  कर  दी  हमने  आदेश
 दिया  है  कि  सीधे  ही  हिन्दी  में  डाफ्टिग  हो  ।

 भरी  जगदीद्य  झ्वस्थी  :  यह  जो  मन्त्री  महोदय  ने  सीधे  हिन्दी  में  ड्राफ्टिग  की  व्यत्रस्था  की  बात

 कही  मैं  छानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  उच्च  न्यायालयों  के  लिए  भी  की  गई  है  ?  यदि  हां  तो

 किस  उच्च  स्थायालय  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  ?
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 श्री  एल०  झार०  मारहाज  :  यह  हमने  सुप्रोम  कोर्ट  के  जजमेंट  के  बारे  में  आदेश  दिये

 हाई  कोर्ट  के  जजमेंट  तमाम  हिन्दुस्तान  से  आने  में  देर  हो  जाती  हमें  पहले  इसका  प्रबंध  करन।-पड़ेगा
 कि  वहां  से  जजमेंट  फौरन  आएं  ।  फिर  उनका  ट्रांसलेशन  हो  ।  यह  सब  करना  तब  मुश्किल  होगा  जन्न
 तक  कि  बहां  पर  इस  किस्म  का  स्टाफ  न  जब  तक  हमारे  पास  पूरा  स्टाफ  नहीं  होगः  तब  तक  इस
 किस्म  का  इंतजाम  करना  मुश्किल  होगा  और  इस  बारे  में  कुछ  कहना  भी  मुश्किल

 घार  जिले  के  प्रीधसपुर  में  टेलोफोन

 एक्सचेंज  की  स्थापना

 #559,  श्री  बाल  कवि  बे  रागी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लेजी  से  विकसित  हो  रहे  मध्य  प्रदेश  के  औद्योगिक  नगर  प्रीथमपुर  में

 टेलीफोन  एक्सचेंज  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  और

 क्या  प्रस्तावित  एक्सचेंज  का  मुख्य  एक्सचेंज  इंदौर  में  होगा  ?

 [  प्रभुवाद  ]

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रास  निवास  प्रीथमपुर  में  45-45

 लाइसमों  के  दो  छोटे  आटोमैटिक  एक्सचेंज  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 प्रीयमपुर  में  संक्टर  एक  और  दो  के  दोनों  एक्सचेंज  इस  समय  महूं  ट्रंक  एक्सचेंज  से  जुड़े

 ]

 भो  बालकथि  बे  रागी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  संचार  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहूंथा  कि  आपने  जो  सारी  व्यवस्था  महू  एक्सचेंज  से  कर  दी  इस  कारण  से  प्रीध्रमपुर
 गिक  क्षेत्र  में  लोगों  को  असुविधा  हो  रही  वहां  पर  नए-नए  कारखामे  लगाए  जा  रहे  लेकिन  इस
 अलुविधा  की  वजह  से  उस  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  में  नए  उद्योगपति  जाने  से  हिचकिचाते  क्यं,कि  उनको
 टेलीफोन  की  सुविधा  नहीं  मिल  रही  केवल  इस  एक  सुविधा  के  न  होने  के  कारण  पूरे  प्रीयमपुर  क्षेत्र
 में  कोई  उद्योगपति  जाने  के  लिए  तैयार  नहीं  क्या  इस  क्षेत्र  को  इन्दोर  एक्सचेंज  से  जोड़े  की  कृपा

 अभी  जो  व्यवस्था  महू  से  कर  रखी  वह  व्यवस्था  हंदौर  एक्सचेंज  स ेकब  तक  कर  दी
 अभी  तक  वह  व्यवस्था  वाया  महू  होकर  इन्दौर  से  की  गई  उस  पिछड़े  क्षेत्र  के  लोगों  को  कठिनाई

 दूर  हो  सके  और  उद्योगपति  इन्दौर  एक्सचेंज  के  माध्यम  से  अपना  सारा  काम  कर  ऐसी  व्यवस्था
 कब  तक  कर  दी  जाएगी  ।

 ओऔ  राशनिवास  :  अध्यक्ष  पहला  एक्सचेंज  सेक्टर-एक  में  3]  मा  1984  को
 प्रारम्भ  हुआ  भर  दूसरा  एक्सचेंज  सेक्टर-दो  में  31  मार्च  1985  को  प्रारम्भ  हुआ  ।  अब  इस्ी-साल
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 200  लाहम  का  एक  ओर  एक्सचेंज  शुरू  करने  को  योजना  जिसको  महू  के  बजाए  इन्दोर  से  जोड़ा

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  ।

 श्रो  बालकवि  बेरागो  :  इसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  लेकिन  जो  दो  एक्सचेज  अपने  यांवो

 महू  से  कर  रखे  उनको  भी  इन्दौर  से  जाइ  दें  तो  उस  इलाके  का  विक,स  ज्यादा  तेजी  से  और  जल्दी

 इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  रहूंगा  ।

 भी  रासनियास  सिर्खा  :  श्री  सारे  एक्सचेंज  इन्दौर  से  जोड़  दिए  जाएंगे  ।

 श्री  आालक्षि  बेरागी  :  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 शीमतो  ऊदा  बर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मम्त्री  महोदय  से  यह  पूछना  भाहती  हूं  कि
 ग्ी  एक्सब्रेंज  बने  हुए  हैं  ओर  उनके  बोड़  सही  काम  नहों  कर  रहे  क्या  उनको  बदलने  का  कोई

 कऋम  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  जलता  रहता  है  ।

 झीभती  ऊथधा  धर्सा  :  मैंने  लक्षीमपुर  खी  री  क ेलिए  कई  बार  लिखकर  दिया  वहां  प्र

 चेंज  ठीक  तारह  से  काम  नहीं  कर  रहा  उसको  तत्काल  ठीक  करवाने  के  लिए  महोदय  क्या

 हार्यकाही  कर  रहे  हैं  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  करवा  देंगे  ।

 ]

 श्री  चिरंजीलाल  शार्मा  :  क्या  महोदय  हमें  यह  बताएंगे  कि  पूरी  तरह  से  तेथार  ऐक्सचेंजों
 को  चाल  किया  जाएगा  अथवा  नहीं  ?  उदाहरण  के  तौर  में  पंचकुला  एक्सचेंज  का  उदाहरण  देता

 हूँ  ओ  पूर्ण  रूप  से  तैयार

 झध्यक्ष  महोदय  :  इसका  संयंध  इस  प्रश्न  से  नहीं  -

 सामाजिक  कार्यकर्साश्रों  को  खाना  पकाने  की  गेस  की  एजेंसियों  तथा

 पेट्रोल  पस्चों  का  झावंटन

 *560.  श्री  श्रार०  एम०  भोये  )
 करेंगे

 *

 :  क्या  पैद्रोलियस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  जगम्ताथ  बटणायक  |

 )  पकाने  की  गेस  की  एजेंसियों  तथा  पेट्रोल  पम्पों  का  आबंटन  किन-किन  विभिन्‍न

 बर्गो  के  लोगों  को  किया  जाता
 का
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 क्या  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  भी  इस  आबंटन  का  लाभ  दिया  जाता  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  महाराष्ट्र  में  कितने  सामाजिक  कार्यकर्त्ताओं  को

 पेट्रोल  पम्प  आबंटित  किए  गए  ?

 पेट्रोलियम  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  सनबल  किशोर  वर्तमान  में  तेल

 कम्पनियों  द्वारा  पेट्रोलियम  उत्पादों  की डीलरशिपों  का  70  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन
 बेरोजगार  शारीरिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तियों  तथा  स्वतंत्रता  संनानियों  को  तथा

 शेष  30  प्रतिशत  अन्यों  को  आवंटित  किया  जा  रहा

 शीलरों  की  नियुवित  के  विद्यमान  मार्गदर्शी  निर्देशों  में  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  के  लिए
 विशेष  रूप  से  आरक्षण  नहीं  किया  गया  मार्गदर्शी  निर्देशों  के अधीन  पात्र  ध्यक्तितयों  से  प्राप्त  आवेदन
 पत्रों  पर  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  उनके  गुणावगुणों  के आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 चूंकि  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  के  अलग  से  आरक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  इसलिए
 इन्हें  दी  गई  डीलरशिपों  के  सम्बन्ध  में  तेल  कम्पनियों  द्वारा  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 करी  जगध्ताथ  पटनायक  :  उत्तर  के  अन्तिम  भाग  में  यह  बताया  गया  है  कि  शेष  30
 प्रतिशत  डीलरशशिप  का  अन्य  लोगों  को  आवंटित  की  जा  रही  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 सैनिकों  को  भी  इस  वर्ग  में  सम्मिलित  किया  गया  खिलाड़ियों  के  भाग्य  को  महे  नजर  रखते  हुए  क्या
 सरकार  सेवा-निवृत्त  खिलाड़ियों  क ेलिए  भी  आरक्षण  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  मथल  किशोर  दार्मा  :  माननीय  सदस्य  ने  भूत  पूर्व-संनिकों  के  बारे  में  पूछा  है  ?  अवश्य  ही
 शारीशिक  रूप  से  अपंग  भूतपूर्व  को  सम्मिलित  किया  गया  अगर  वे  शारीरिक  रूप  से  अपंग
 नहीं  हैं  तो उमके  मामले  पर  योग्यता  के  आधार  पर  किया  जाता

 जहां  तक  खिलाड़ियों  के  मामले  पर  विचार  करने  का  प्रश्न  मेरे  विचार  में  यह  एक  कार्यवाही
 योग्य  सुझाव  हालांकि  सामान्य  वर्ग  केवल  30  प्रतिशत  ही  और  पहले  ही  से  70  प्रतिशत  तक
 आरक्षण  इसलिए  कुल  आरक्षण  को  देखते  हुए  इस  प्रश्न  पर  विच्वार  किया  जाएगा  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मती  फूलरेणु  गुहा  ।  अगला  प्रश्न  !

 थओरी  राजेह्  पाइलट  :  मैं  उस  प्रश्त  पर  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।

 झथ्यक्ष  महोदय  :  उस  प्रश्न  पर  विचार  हो  चुका

 झी  राजेश  पाइलट  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  मैंने  हाथ  खड़ा  किया  हुआ  आपने
 देखा  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 झहध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  मैं  आपकी  बात  से  सहमत
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 पश्चिम  बंगाल  तेल  में  ड्रिलिग  कार्य  में  व्यक्तियों
 को

 रोजगार  देना

 *+  561.  भ्रीमतो  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  मिदनापुर  जिले  में  नंदीग्राम  में  तेल  के  लिए  ड्रिलिग  कार्य  चल

 रह्दा

 यदि  तो  वहां  किस  प्रकार  के  व्यक्तियों  को  रोजगार  बज़िग्रा  जा  रहा  और

 कया  जिन  व्यक्षितयों  की  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  है  उनको  नौकरियों  में  प्राथमिका  मिल

 रही

 पेट्रोलिम  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  नवल  किशोर  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रोमतों  फूलरेण  गुहा  :  हमें  यह  समझ  नहीं  आता  कि  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  उत्तर
 क्यों  दिया  गया  है  क्योंकि  डिलिग  वहां  पर  की  जा  रही  हमें  समाचार  पत्रों  तथा  अधिकारियों  से  भी
 खबरें  मिल  रही  हैं  कि  कितनी  ड्रिलिंग  हो  चुकी  है  ।  उत्तर  नकारात्मक  क्यों  यह  बात  मेरी  समक्ष  में

 नहीं  आती  ।

 भरी  इन्रजीत  गुप्त  :  उन्हें  समाचार  पत्रों  से  खबर  प्राप्त  नहीं  हुई  है  यद्यपि  आपको  मिली  है  ।

 श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  आप  ठीक  कहते  हैं  ।  ड्िलिंग  का  काम  चल  रहा

 भ्रोमती  फूलरेण  गुहा  :  ड्रेलिंग  बल  रही  मिदनापुर  के  सभी  मेरे  मित्र  मेरी  इस  बात  से

 सहमत  होंगे  ।  "

 प्रो०  मधु  इंडब्ते  :  यह  भूमिगत  ड्िलिंग

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  भूमि  के  ऊपर  भी  ड्रिलिंग  हो  सकती  है  ?

 भो  नवल  किशोर  शर्मा  :  ऐसा  लगता  है  कि  मिदनापुर  जनपद  में  हो  रही  ड्िलिंग  के  संदंध  में

 कुछ  भ्रम  हो  गया  प्रश्न  विशेषतौर  पर  नन्‍दीग्राम  से  संबंधित  अतः  जहां  तक  नन्‍्दीग्राम  का
 संबंध  बहां  पर  कोई  डिलिग  नहीं  हो  रही  है  और  इसीलिए  उत्तर  में  वास्तव  मिदनापुर
 जनपद  में  कुछ  स्थानों  पर  ड्रिलिंग  हो  रही  है  ।  यह  भ्रम  का  कारण  हो  सकता

 भरी  सत्यगोपाल  सिभ्र  :  नन्‍्दीग्राम  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  मैंने  अपनी  आंजों  से  देखा  है  कि  वहां
 पर  डिलिंग  हो  रही

 भ्रीमतो  फूलरेण  गुहा  :  बहां  पर  ड्रिलिंग  की  जा  रही
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 क्री  सारायण  जोबे  :  वास्तव  नन्दीग्राम  में  ड्रिलिंग  हो  रही  है  और  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि

 ड्िलिंग  मिदनापुर  जनपद  के  कुछ  स्थानों  में  हो  रही

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  रिकाई  में  नहीं  होगी  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  ड्िशिंग  कम  से  कम  पेपर  पर  नहीं  हो  रही  क्या  आपकी  कुछ  कहना

 शी  मबल  किशोर  शर्मा  :  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  जो  कुछ  मुझे  कहता  मैंने  सदन  के  समक्ष

 कह  दिया

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  मंत्री  महोदय  अपने  उत्तर  पर  अटल है  तो  मैं  क्‍या  कर  सकता  हूं  ?

 भरी  नारायण  चोबे  :  तब  एमें  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  सदन  में  लाना  होगा  ।

 श्रीमती  फूलरेण  गुहा  :  कया  मंत्री  महोदय  हमें  बतायेंगे  कि  कौन  से  अग्य  स्थान  हैं  जहां  पर

 ड्िलिंग  हो  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रहें  |  सुनने  दीजिए  ।

 श्री  मथल  किशोर  हार्मा  :  अन्य  स्थानों  पर  जहां  खोज  संबंधी  डिलिंग  हो  रही है  उनकी

 कारी  की  लिए  मुझे  पूर्व  सूचना  प्रश्न  केवल  नन्‍्दीप्राम  के  बारे  में  था  और  इसलिए  जो

 जानकारी  मेरे  पास  है  बहू  केवल  नन्‍्दीग्राम  से  संबंधित  अगर  उन्हें  ओर  जानकारी  चाहिए  तो  मुझे
 पूब  सूचना  की  जरूरत  मैं  अवश्य  ही  जानकारी  दंगा  तथा  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांगी  गई
 कारी  दूंगा

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उसर

 जसबम्त  सिह  भ्रायोग  को  हन्तरिम  रिपोर्ट

 ]

 *  549.  भी  डी०  के०  लायकर  :  क्‍या  विधि  झोर  म्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृष्ा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  राज्यों  के  अनुरोध  उच्च  न्यायालय  की  स्थायी  न्यायपीढ़ें  स्थापित
 करने  के  प्रश्न  पर  बिचार  करने  के  न्यायमूति  जसवन्त  सिंह  आयोग  नियुक्त  किया  मदि  तो
 इसकी  रिपोर्ट  कब  तक  मिलने  की  संभावना  और

 का

 क्या  सरकार  ने  आयोग  से  कोई  अन्तरिम  रिपोर्ट  देने  के  लिए  कह  है  ।
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 विधि  झौर  न्याय  मंत्रो  झ्रज्ञोक  :  जी  आयोग  से  30  1985  को
 या  उसके  पूर्ब  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया

 जी  नहीं  ।

 रेफ्रीजरेशन  उद्योग  में  बस्दो

 *551.  प्रो०  रामकृष्ण  सौरे  :  क्या  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  रेफ्रीजरेशन  उद्योग  को  मंदी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  का  रण  और

 इस  उद्योग  को  राहत  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा

 रहे  हैं  ?

 रसायन  झोर  उबंरक  तथा  उद्योग  झौर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बीरेस  :  जी

 नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हल्के  बा णिज्यिक  बाहनों  श्ौर  कम  इंघन  सर्च  करने  बाली  यात्रो  कारों  क ेलिए
 ह॒

 नये  लाइसेंस

 +$554.  श्री  प्रताप  भामु  शर्मा  :  क्‍या  उद्योग  झोर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हल्के  वाणिज्यिक  वाहनों  और  कम  इंधन  खर्च  करने  वाली
 यात्री  कारों  के  लिए  क्लिते  तए  लाइसेंस  दिए  गए  ;

 उनके  नाम  तथा  अन्य  तत्संगत  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सभी  कम्पनियों  न ेतकनीकी  जानकारी  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग
 किया  और

 1985  तक  कितनी  कम्पनियों  ने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  था  ?

 हसायन  ओर  उर्थ रक  तथा  उद्योग  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  घीरेस  :  तथा
 छठी  योजना  अवधि  में  हल्की  वाणिज्यिक  गाड़ियों  और  यात्री  कारों  का  निर्माण  करनेके  लिए

 अगचे  पृष्ठ  पर  लिखित  कम्पनियों  को  लाइसेंस  दिए  गए  थे  :--
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 कम्पनी  का  नास  बस्तु  बाबिक  क्षमता

 1.  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  यात्री  कारें  और  हएकी  उपयोगिता
 र॒  40,000

 2.  डी०सी०एम०  टोयोटा  लि०  हल्की  वाणिज्यिक  गाड़ियां  15,000

 3.  आल्विन  निस्सान  लि०  --  10,000

 4.  आइशए  मोटर  लि०  12,000

 5.  स्वराज  माज़दा  लि०  -  10,000

 6.  सिपानी  आटोमोबाइल्स  यात्री  कारें  3,000

 लि०  )

 (a)  हां  ।
 नो जन

 सिपानी  मारुति  उद्योग  लि०  तथा  आल्विन  निस्सान  लि०  एककों  ने
 मौजूदा  में  उत्पादन  शुरू  किया

 कच्चे  पेट्रोलियम  के  भण्डार

 *556.  भ्रो  वृद्धि  चर  जेस  :  क्या  पंट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  हमारे  देश  में  कच्चे  पँट्रोलियम
 के  मौजूदा  भण्डारों  स ेकेबल  .  तक  ही  तेल  मिल

 यदि  तो  छठी  के  प्रकाशन  के  बाद  से  कितने  अतिरिक्त  भण्डारों  का  पता;॥ चला  और  ु
 ह

 अभी तक पता लगाये गये कच्चे पैट्रोलियम के भण्डारों से कब तक तेल मिलता रहेगा ? पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री लबल किशोर : ( जी लगभग मि०मी० उत्पादन की वर्तमान दर पर ये भंडार लगभग सतरह वर्ष तक चलेंगे हि हां । इस और अधिक भंडा रों के पता लगने की आशा सेवानिवत्त सरका रो कर्मचारियों को टेलोफोन सुविधाएं *557. श्री लक््म्ण मलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की क्ृपा करेंगे कि : क्या केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कमंजारियों को मांग करने पर टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन ओर ह 26
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 उपयू  कत  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तामल॒क  झौर  कोलाघांट  में  पश्चिमी  बंगाल  में  वृरसंचार  प्रणालो  में  सुधार

 #558.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  मिदन्गपुर  जिले  में  तामलुक  सब-डिवीजन  के  तामलुक  और
 कोलाघाट  में  वर्तमान  दूरसंचार  प्रणाली  को  सुधारने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  ध्सके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  तामलुक  के  एक्सचेंज  को
 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  स्वचल  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव  कोलाघाट  एक्स  चेंज  को  स्वचल  बनाने

 का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तामलुक  में  300  लाइनों  का  स्वचल  एम०  ए०  एक्स  ०-]]  एक्सचेज  खोलने  की  योजना  है
 जिसके  लिए  स्थानीय  प्रशासन  में  भूमि  प्राप्त  की  जा  रही  इस  एक्सचेंज  के  सातवीं  योजना  के  अन्त

 तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना

 इसका  कारण  देश  में  स्‍्वचल  उपस्कर  की  कमी  होना  स्वचलीक रण  के  लिए  जिला

 मुख्यालयों  और  अन्य  बड़े  मैनुअल  एक्सचेंजों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  सातवीं  योजना  के  दौरान
 स्थचलीकरण  कायेक्रम  के  अन्तर्गत  कोलाघाट  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 बालासोर  झोर  मव्रर  में  स्वचालित  टेलोफोन  एक्सचेंजों  को  स्थापना

 *562,  श्री  लितासणि  लेगा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  बालासोर  और  भद्गक  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  निर्माण  हो

 रह

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई

 ये  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  कब  से  काम  करना  शुरू  कर

 इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 (¥)  इन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  कया  है  ?

 27
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 ——— «2  रिननगअभनना

 संचार  संघालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  भद्वक  का

 मैटिक  एक्सचेंज  29-3-85  को  चालू  हो  गया  बालासोर  के  आटोमेटिक  एक्सचेंज  का  संस्थापन

 कार्य  चल  रहा  है  तथा  इस  कार्य  के  198  5-86  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 आटोमैटिक  स्व्िचन  उपस्कर  की  कम  सप्लाई  के  कारण  बालासोर  के  एक्स चेंज  का  कार्य

 पूरा  नहीं  किया  जा

 भद्क  एक्सचेंज  की  क्षमता  500  लाइनों  को  बालासोर  एक्सचेंज  पूरा  हो  जाने  पर

 डसकी  क्षमता  900  लाइनों  की  ये  दोनों  एक्सचेंज  एम०  ए०  किस्म  के  हैं  ।

 गुजरात  में  मए  टेलोफोल  क्नक्दानों  के  लिए  प्रतीक्षा-स्ची

 *563,  भी  सरसिह  सकथाना  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में

 पोरबन्दर  और  भावनगर  में  कितने  लोग  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची  में

 पूरी  प्रतीक्षा-सूची  में  दर्ज  लोगों  को  कब  तक  कनेक्शन  दे  दिये  जायेंगे  और  इस  संबंध  में

 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 गुजरात  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  श्लोलने  के  लिए  कितमे  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  और  यह
 मार्ग  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ?

 संचार  संज्ालय  के  राज्य  संत्री  रास  निवास  :  टेलीफोन  कमेषशन  के  लिए
 प्रतीक्षा-सूची  में  दर्ज  आवेदकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 क्रसं०  शहर  31-3-1985  985  को  प्रतीक्षा सूची

 2  3  हु

 1.  अहमदाबाद  27173

 2  बड़ौदा  12836

 3  अंकलेश्वर  550

 4.  सूरत  19329

 5  बापी  716

 6  सुरेन्द्रगगर  460

 38
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 ;  पर
 -  न

 इ

 7.  जामनगर  599

 8.  राजकोट  7353

 9.  पोरबन्दर  182°

 10.  भावनगर  2097
 नल  तह  5  कि

 जहां  कहीं  संभव  मौजूदा  टेलीफोन  एक्स  चेंडों  का  विस्तार  करके  तथा  नए  एक्सचेंज
 खोलकर  सातवीं  योजना  के  दोरान  वतंमान  प्रतीक्षा-सूची  को  उत्तरोत्तर  समाप्त  किये  जाने  की  संभावना

 है  बशतें  कि  केबल  और  अन्य  सामग्री  उपलब्ध  हो

 गुजरात  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  के  लिए  23  आवेदन  अनिर्णित  पड़े  हैं  जिसके
 1985-86  5-86  के  दौरान  उत्तरोत्तर  पूरा  किए  जाने  की  संशावना  है  बशतें  कि  संसाधन  उपलब्ध  हो  जाएं  ।

 साण  डिह्टिलरियों  का  शिप्रहम

 |

 *564.  भी  बाई०  एस०  महाजन  :  वया  रसायन  झोौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ऐसी  डिस्टिलरियों  का  अधिग्रहण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है
 जो  मौजूदा  प्रबंधकों  के  कदाचारों  के  कारण  मुनाफ  में  नहीं  चल  रही  और

 (@)  क्‍या  सरकार  इनके  आधा  रभूत  कच्चे  माल  अर्थात्‌  शीरा  की  कमी  के  कारण  नई
 लरियों  की  स्थापना  के  संबंध  में  अपनी  लाइसेंस  देने  की  नीति  की  पुनरीक्षा  क्र  रही  है  ?

 रसायन  झौर  उर्थ रक  तथा  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बोरेसा  :  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  |  बतंमान  नीति  के  पेय  अल्कोहल  के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  के  सृजन
 पर  पहले  ही  प्रतिबन्ध  है  ।  औद्योगिक  अल्कोहल  के  उत्पादन  संबंधों  प्रस्तावों  पर  गुण  दोष  के

 आधार  पर  विचार  किया  जाता  जिनमें  शीरे  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 धनਂ  पर  विधान

 +565.  श्री  एस०  डेलिस  :  क्‍या  बिथि  झौर  म्म्राप्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  ख़पने  हाल  ही  के  एक  निर्णय  में  यह  अधिकजित
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 किया  है  कि  दहेज  वधू  की  सम्पत्ति  है  बयोंकि  इसे  हिन्दू  विधि  में  धनਂ  के  रूप  में  मास्यता  दी  गई

 और

 यदि  तो  क्या  उक्त  निर्णय  को  प्रभावी  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  उपयुक्त
 विधान  अधिनियमित  करने  का  है  ?

 विधि  झौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  श्रार०  :  हाल ही  में

 (12-3-1985  को  )  उच्चतम  न्यायालय  ने  प्रतिमारानी  बनाम  स्रज  कुमार  भर  एक  भप्रन्य  वाले

 मामले  में  यह  अभिनिर्धारित  किया  है  कि  विवाह  क ेसमय  या  उसके  आसपास  वधू  यदि  वह  हिन्दू  है
 कि  वर्तमान  मामले  में  दिए  गये  उपहार  वस्तुएं  या  अन्य  सम्पत्ति  उसकी  आत्यांकित  सम्पत्ति

 और  उसका  धनਂ  होगी  और  यदि  किसी  विवाहित  महिला  की  स्त्री  घन-सम्पत्ति  उसके  पति  या

 उसके  सास-श्वसुर  की  अभिरक्षा  में  रस्सी  जाती  है  तो  वे  उसके  न्‍्यासी  समझे  जाएंगे  और  ऐसी  महिला
 द्वारा  मांय  की  जाने  पर  वह  संपत्ति  उन्हें  लौटानी  होगी  ।  न्यायालय  ने  यह  भी  अभिनिध।रित  किया  कि

 जहां  पति  या  उसका  कोई  नातेदार  ऐसी  सम्पत्ति  का  दुविनियोग  करता  है  या  उसे  उसको  सौंपने  से  इंकार
 करता  है  और  उसे  अपने  उपयोग  में  लाता  है  तो  इसके  लिए  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  405/408
 के  अधीन  अपराधिक  की  शिकायत  की  जा  सकती

 उच्चतम  न्यायालय  का  पूर्वोक्त  निर्णय  विद्यमान  विधि  के  निवंचन  के  रूप  में  संविधान
 के  अनुच्छेद  4।  के  अधीन  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  घोषित  विधि  भारत  के  राज्यक्षेत्र  क ेभीतर  सभी
 न्यायालयों  पर  आबद्धकर  अतः  उक्त  निर्णय  को  प्रभावी  करने  के  लिए  कोई  विधि  बनाने  की
 आवश्यकता  नहीं

 सागलपुर  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  कार्यकरण

 #566.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  बिहार  में  भागलपुर  टेलीफोन

 एक्सचेंज  संतोषजनक  तरीके  से  कार्य  नहीं  कर  रहा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 इस  एक्सचेंज  में  कितने  आपरेटर  कार्य  कर  रहे  हैं  मौर  कब  से  ;

 क्या  समय-समय  पर  एक्सचेंज  के  कार्यकरण  पर  निगरानी  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था

 (8)  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 संजार  संत्रालय  के  राज्य  मंजो  राम  निबास  at):  :  जी  अक्सर  टेलीफोन

 |

 आपरेटरों  के  अभद्र  व्यवहार  के  बारे  में  ही  शिकायते  प्राप्त  होती

 दोषी  कमंचारियों  के  खिलाफ  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 एक्सचेंज  में  70  टेलीफोन  आपरेटर  हैं  जिनमें  से  10  टेलीफोन  आपरेटर  1971  2  5

 टेलीफोन  आपरेटर  और  से  तथा  35  टेलीफोन  आपरेटर  द्वारा  से  कार्य  कर  रहे

 जी  हां  ।

 स्थानीय  और  सकिल  स्तर  पर  अष्तिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  टेलीफोन  प्रणाली  के

 कार्यकरण  को  मानीटर  किया  जाता

 ;  सकिल  ट्रूंक  सेवाओं  की  प्रतिदिन  तथा  प्रबंध  सूचना  प्रणाली  सूचकांकों  के  माध्यम  से  स्थानीय
 टेलीफोन  प्रणाली  की  प्रतिमाह  मानीटरिंग  करता  विभिन्‍न  स्तर  के  अधिकारियों  द्वारा  भी  टेलीफोन
 प्रणाली  का  आवधिक  निरीक्षण  किया  जाता

 उपयुक्त  और  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 टैलोफोन  का  दुरुपयोग

 ]

 3996.  डा०  जी०  विजय  रामाराब  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभाग  के  अनेक  अधिकारियों  और  कमंचारियों  के  घर  और  कार्यालय
 दोनों  जगह  एक  से  अधिक  टेलीफोन  लगे  हुए

 यदि  तो  देश  में  ऐसे  कर्मंचांरियों  की  संख्या  क्या  है  तथा  उनपर  कुल  कितना  वाधिक
 खर्च  आता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इसके  बावजूद  निदेशिका  में  अधिसूचित  इनमें  से  अधिकांश
 बारी  उपभोक्ताओं  के  टेलीफोन  नहीं  सुनते  हैं  और  यदि  तो  इस  संबंध  से  क्या  उपचारात्मक  कदम

 उठाए  गये  और

 -  कया  सरकार  का  विधार  उपभोक्ताओं  के  टेलीफोनों  जानबूक्षकर  दूसरी  लाइन  से

 जोड़कर  दुरुपयोग  करने  के  लिए  स्टाफ  के  ऐसे  कर्मचारियों  पर  संचित  जुर्माना  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  लिबास  :  जी  दूरसंचार  विभाग  के

 जन  कर्मचारियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किए  जाते  हैं  जो  टेलीफोन  सेवाओं  से  संबद्ध  कार्य
 करते  ताकि  वे  अपनी  ड्यूटी  निभा  सकें  ये  टेलीफोन  कार्य  की  आवश्यकता  के  आधार  पर  मंजूर  किए
 जाते  हैं  ।
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 इतने  कम  समय  के  भीतंर॑  संमर्ये  देश  में  ऐसे  कम  धारियों  की  संडया  और  वाधिक  खर्चे  की
 जानकारी  एकत्र  करना  मुश्किल

 देश
 जी  नहीं  |  यह  सही  नहीं  है  कि  स्टाफ  उपभोक्ताओं  की  टेलीफोन  कालों  का  उत्तर  नहों

 केंद्रीय  सिविल  सेवा  नियंत्रण  ओर  नियमावली  के  अन्तर्गर्त  दोषी

 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंवाई  करने  की  व्यवस्था  पहले  ही  मौजूद

 टेलोफोन  उपभोकताझों  को  मुंप्राबजा

 3997.  भी  एम०  रघधुमा  रेड्डी
 1

 श्री  श्रीहरिराब  है

 :  क्या  संचार  राज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  झरेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  लोक  सभा  के  उन  लोगों  को  मुआवजा  देने  से  संबंधित
 प्रस्ताव  पेश  करने  का  आश्वासन  दिया  था  जिनके  टेलीफोन  निष्क्रिय  पड़े  रहते

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्थिति  में

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  विशेष  सेवाओं  में  पर्यवेक्षण  कमंचारी  प्रायः  अपने

 स्थान  से  गायब  रहते  हैं  और  टेलीफोन  संख्या  198/199  आदि से  प्रात्युत्तर  न  मिलने  के  बाद  प्रायः
 देखा  गया  हैं  कि  वही  व्यक्ति  पर्यवेक्षकों  के  कालों  को  ग्रहण  करता

 कया  यह  सच  है  कि  इयूटी  पर  तैनात  वरिष्ठ  कमंचारी  अनपस्थित  रहते  और

 क्या  सरकार  का  अपनी  सारी  प्रणाली  को  प्रभावी  बनाने  हेठु  उसका  पुनर्गंडन  करने  का

 विधार  है  ?

 संचार  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  शाभ  निधास  :  जो

 देलीफोन  खराब  रहने  के  लिए  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  जाता  इसका  कारण  यह  है
 कि  एक्सचेंज  का  भीतरी  उपस्कर  तथा  बाहरी  संयंत्र  उसी  टेलीफोन  के  लिए  सुरक्षित  रखा  जाता  है
 और  अनुरक्षण  स्टाफ  यथाशीक्र  दोषों  पर  ध्यान  देते  हैं  ओर  उन्हें  तुरन्त  दूर  कर  देते  यदि  कोई
 टेलीफोन  प्रशासनिक  कारणों  से  काट  दिया  जाए  तो  उसके  लिए  कोई  किराया  नहीं  लिया  जाता  ऐसे

 जिन्हें  विभिन्‍न  स्थानों  में  स्थानांतरित  करने  के  लिए  बंद  कर  दिया  जाता  है  तथा  विभाग  की
 असमर्थता  केबिल  पेयर  या  एक्सचेंज  में  क्षमता  न  होने  के  स्थानांता-6ह  नहीं
 किया  जाता  है  तो  किराए  में  छूट  दी  जाती  है  बशतें  कि  टेलीफोन  15  दिन  के  भीतर  स्थानांतरित  म॑
 किया  गंया  हो  ।
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 जी  नहीं  |  तथापिं  जब  कभी  अनुपस्थिति  या  किसी  कमी  के  कारण  पर्याप्त  संख्या  में

 वेक्षकीय  स्टाफ  उपलब्ध  नहीं  होता  तो  एक्सचेंज  में  उपस्थित  अन्य  स्टाफ  द्वारा  उनकी  टेलीफोन  कालों

 का  जवाब  दिया  जाता

 और  ड्यूटी  पर  तैनात  वरिष्ठ  स्टाफ  आमतौर  से  अपने  नंबरों  पर  उपलब्ध  होते  हैं  ।

 वे  संभवतः  उस  समय  उपलब्ध  न  होते  हो  जब  उन्हें  अन्य  कार्य  बेठक  या  निरीक्षण  कार्यों  में  व्यस्त

 रहना  पड़ता  फिर  ऐसे  मामलों  में  उनकी  कालों  का  जवाब  उनके  निजो  स्टाफ  द्वारा  दे  दिया

 जाता  उन्हें  अपने  कार्यालयों  में  प्रतिदिन  सायं  3  से  4  बजे  तक  बिना  किसी  पूर्व  निर्धारित  समय  के

 जनता  से  मुलाकात  के  लिए  रहना  पड़ता

 कनिष्ठ  प्रधिवक्ताहों  को  सहायता

 3998.  श्री  बिजय  कुमार  यादव  :  क्या  बिधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  विचार  अधिवक्ताओं  को  उनकी  आथिक  स्थिति  सुधारने  के

 लिए  कोई  केन्द्रीय  विधान  बनाने  का  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  देश  भर  के  कनिष्ठ  अधिवक्ता  लम्बे  अर्स  से  लिए  कोई
 कल्गाण  योजना  बनाए  जाने  और  सरकार  से  वित्तोय  सहायता  देने  की  मांग  कर  रहे  हैं  और  यदि  तो

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विधि  और  स्थाय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  :  अधिवक्ता
 1961  को  धारा  6  और  7  के  राज्य  विधिज्ञ  परिषदों  और  भारतीय

 विधिज्ञ  परिषद  निर्ध  निःशक्त  और  अन्य  अधिवक्साओं  के  लिए  कल्याण  स्कीमें  गठित  करने  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से एक  या  अधिक  निधियां  स्थापित  करने  की  शक्ति  प्रदान  की  गई

 इस  समय  विधान  अधिनियमित  करने  के  लिए  कोई  नया  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 सरकार  को  कनिष्ठ  अधिवक्ताओं  को  कई  रूपों  में  सहायता  देने  के  उनकी  ओर  से
 की  गई  मांगों  की  जानकारी  सरकार  वकीलों  की  सामाजिक  सुरक्षा  से  संबंधित  विषयों  का  गहन
 अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  करने  पर  विचार  कर  रही

 संयुक्त  क्षेत्र  को  परियोजनाझों  में  इक्बिटी  ढांचा

 |

 3999.  थी  सोभताय  रव  :  क्‍या  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :
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 कया  कुछ  राज्य  सरकारों  के  उद्यम  संयुक्त  क्षेत्र  परियोजनाओं  में  इक्विटी  ढांचे  के  बारे
 में  केन्द्रीय  दिशा  निर्देशों  का  उल्लंघन  करने  के  दोषी  पाये  गये

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  के  ऐसे  उद्यमों  के  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 ऐसे  उद्यमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  मोहम्मद  से

 संयुक्त  क्षेत्र  में  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  औद्योगिक  विकास  नियमों  द्वारा  प्रवतित
 योजनाओं  में  अंशधारिता  की  पद्धति  एवम्‌  इक्विटी  धारिताओं  के  निपटान  के  संबंध  में  सरकार  ने
 दर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  जब  कभी  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम से  संयुक्त  क्षेत्र  परियोजना
 के  पक्ष  में  आशय-पत्र  अथवा  औद्योगिक  लाइसेंस  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  होता  है  तो  उस
 पर  निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  क ेअनुसार  विचार  किया  जाता

 बिल्ली  के  टेलीफोम-एक्सचेंजों  हारा  नए  कनेक्शन  न  दिया  जाना

 4000.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्‍या  रुचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ._
 क्या  दिल्‍ली  दूरसंचार  मंडल  के  कुछ  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  कर  दिया  गया  है

 तथा  ऐसे  एक्सचेंजों  स ेनए  कनेक्शन  देना/टेलीफोन  कनेक्शन  स्थानान्तरित  करना  रोक  दिया  गया

 यदि  तो  ऐसे  कौन-कौन  से  एक्सचेंज  हैं  तथा  इनमें  किस  तारीख  से  ये  गतिविधियां  बंद
 कर  दी  गई  हैं  तथा  इन  गतिविधियों  के  वहां  पुनः  शुरू  होने  की  संभावित  तारीख  क्या

 कथा  आपात  प्रयोजनों  के लिए  कोई  राहत  संभव  है  या  प्रदान  की  गई  हैं  तथा  एक्सचेंजों
 रहने  को  अवधि  के  दौरान  इन  एन्सचेंजों  में  कोई  नए  कनेक्शन  दिए  गए  हैं/श्थानान्तरित

 गए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उपभोक्ताओं  को  राहते  देने  हेतु  और  इस  संबं
 मे  कहें

 इस  संबंध
 में  उन्हें

 हो  रही  अत्यधिक  असुविधा  को  दूर  करने  के  लिए  दूरसंचार  अधिकारियों  द्वारा  कया  कदस
 उठाए  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम,निवाल  :  जी  हां  ।

 दिल्ली  टंलीफोन  प्रणाली  के  निम्नलिखित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को
 ं

 ि  उनके  सामने
 तारीखों  से  घोषित  कर  दिया  गया  है  :

 मने  अंफित

 (i)  राजोरी  गार्डन  1983

 (7)  दिल्‍ली  कैंट  2-4-85

 (7)  नाॉंगलोई  12-4-8
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 (५)  शक्तिनगर  84

 (९)  शाहदरा  (21,  24)  1-1-8  4

 (५)  शाहदरा  (20)  2-4-84

 शाहदरा  (86)  2-4-85

 (viii)  दहौज  खास  84

 (ix)  भोखला  83

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  ब्यौरों  के  अनुसार  कुछ  एक्सचेंजों  का  विस्तार  होने  और  नए
 चेंज  चालू  होने  पर  ही  इन  एक्सचेंजों  से  टेलीफोन  स्थानांतरण  की  स्थिति  में  टेलीफोन  कनेक्शन  तथा

 नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करना  संभव  हो  सकेगा  ।

 कुछ  अपवाद  स्वरूप  मामलों  मामले  की  योग्यतानुसा  इन  एक्सचेंजों  से  नए  कनेक्शन

 तथा  ठेलीफोन  स्थानांतरण  की  स्थिति  में  टेलीफोन  देने  की  अनुमति

 इन  एक्सचेंजों  के  उपभोक्ताओं  को  राहत  देने  के  लिए  दिल्‍ली  टेलीफोन  प्रणाली  में  कुछ

 एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  और  नए  एक्सचेंज  चालू  करने  की  योजना  बनाई  गई  जैसा  कि  सभा

 पटल  पर  रखे  गए  अनुबंध  में  उल्लेख

 विवरण

 1984-85  4-8  5  के  लिए  बिह्तार  एवं  कमिधातिग  कार्यक्रम

 क्रम  सं०  एक्सचेंज  कोड  लाइनों  की  संख्या

 1...  सेना  भवन  301  10.0  १
 2«  किदवई  भवन  331  10.0  |  नये  एक्सचेंज
 3.  चाणक्यपुरीन  67  10  |

 4.  32  1.0  ॥
 5.  तीस  हजारी  251/252  2.0.
 6.  बल्‍लभगढ़  88  1.5  |
 7.  लक्ष्मी  नगर  24  0.3  |
 8.  जनकपुरी  55  0.3  |  विस्तार
 9.  नरेला  89  0.1  |.

 10.  नजफगढ़  806  02  |!
 11.  बादली  802  0.2  J
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 1985-86  के  लिए  विस्तार  एवं  कमिशनिंग  कार्यक्रम

 1.  नेहरू  643  10.0
 2.  करोल  बाग-]५  572  10.0  |
 3...  राजौरी  गार्डन-५  542  10.0 |  नये  एक्सचेंज
 4.  नेहरू  प्लेस-॥॥  644  10.0  |
 5.  राजीरी  541  10.0
 6.  तीस  हजारी-४  292  10.0
 7.  73  10.0
 8.  बललभगढ़  88  0.3  विस्तार
 9.  कैंट  39  0.6

 10.  जनकपुरी  55  0.6
 11.  लक्ष्मी  नगर  24  0.6

 1986-87  6-87  के  लिए  विस्तार  एथं  कसिहरनतिंग  कार्यक्रम

 1.  शाहदरा  281/282  15.0
 2.  शक्ति  701  10.0
 3.  682  10.0
 4.  नेहरू  प्लेस-]0४  645  10.0
 5.  शक्ति  702  9.0
 6.  बादली  708  1.0  नये  एक्सचेंज
 7.  राजौरी  गार्डन-५  543  6.0
 8.  बहादुरगढ़  543  2.0
 9.  नजफगढ़  543  1.0

 10.  नांगलोई  543  1.0

 11.  /-  गाजियाबादना  84  2.0
 12.  जनकपुरी  55  1.2  विस्तार
 13.  बललभगढ़  88  1.2

 1987-88  7-88  के  लिए  विस्तार  एवं  कमिशनिंग  कार्यक्रम

 1.  शाहदरा  वक्षिण  एक्सचेंज  281/282  /282  5.0
 2.  शाहदरा  223  5.0
 3...  831  8.0  |  नये  एक्सबेंज
 4...  बदरपुर  461  |  2.0  J



 3  1907  लिखित  उत्तर
 सं  भर  थभ+  SSS  +»++लसभे  कक»  नमम  ऊन  व  कह

 हावड़ा  झौर  हुगली  जिलों  को  कलकता  हैलोफोन  के  प्रन्त्गंत  लाने  का  प्रस्ताव

 4001.  श्री  प्रियरंजन  दास  म्‌झी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हावड़ा  और  हुगली
 जिलों  को  कलकता  टेलीफोन्स  के  अन्तर्गत  लाने  का  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  कलकत्ता  टेलीफोन  के  अन्तगंत  66,  67,  69  और
 72  एक्सचेंजों  को  माइक्रोवेव  संपर्क  के  लिए  तुरन्त  विशेष  प्राथमिकता  देने  का  है  ?

 संचार  संजालय  के  राज्य  संत्री  रामनिवास  :  हावड़ा  और  हुगली  जिले  के

 कुछ  इलाकों  को  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  द्वारा  १हले  से  ही  सेवा  प्रदान  की  जा  रही  हावड़ा  और

 हुगली  जिलों  के  शेष  इलाकों  को  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  के  अन्तर्गत  लाने  का  कोई  प्रस्तग्व  नहीं

 कलकत्ता  टेलीफोन  के  “67”  और  “62”  टेलीफोन  एक्सचेंज  माइक्रोवेव  लिक  द्वारा

 जुड़े  फिलहाल  “66”  और  “69”  एक्सचेंजों  को  माइक्रोवेव  लिंक  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 सबसे  बड़  दस  झोशोगिक  घरानों  को  परिसम्पत्तियां  झौर  व्यापार

 4002.  श्रो  बो०  सोमनाव्रीसवरा  राव  :  क्या  उल्योग  भौर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सबसे  बड़े  दस  ग्रूपों  क ेअधीन  चल  रही  कम्पनियीं  का  वर्ष  1983-84  का  कुल  व्यापार

 कितना

 देश  में  सबसे  बड़े  दस  ओद्योगिक  व्यापारिक  घरानों  के  स्वामित्व  वाली  या  इनके  अधीन

 चलने  वाली  कम्पनियों  की  कुल  परिसम्पत्तियां  कितनी  और

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दो  शन  इनके  व्यापार  और  परिसम्पत्तियों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है

 उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  झ्ारिफ  मोहम्मद  से
 वर्ष  1983  में  उनकी  परिसम्पत्तियों  के  अनुसार  श्रेणीबद्ध  किये  देश  में  चोटी  के  दस

 यरिक  धरानों  के  1983  में  व्यापार  और  परिसम्पत्तियां  तथा  1978-1983  में  उनमें  वृद्धि  को  नीचे

 दिया  जाता  है  :  -

 करोड़  रुपए  में

 व्यापार  1983  11003

 परिसम्पत्तियां  1983  9858

 व्यापार  में  बृद्धि  1978-83  6106

 परिसम्पत्तियों  में  बद्धि  1978-83  3  6011
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 उड़ीसा  के  सुनकी  में  सीमेंट-फंक्ट्री  को  स्थापना

 4003.  श्री  तिरिधर  गोमांगो  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय के  कोरापुट  जिले  में  सीमेंट  फैक्ट्री  की  स्थापना  के  लिए  उड़ीसा
 कार  को  कोई  आशय-पत्र  जारी  किया

 यदि  तो  यह  कब  जारी  किया  गया  था  तथा  तब  से  उड़ीसा  सरकार  ने  अवलों  के  तथा
 अन्य  आधारभूत  हांचों  के  निर्माण  हेतु  आरम्भिक  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  तथा  सरकार  द्वारा  इस  फैक्ट्री  क ेलिए  कितनी  धन  राशि
 की  व्यवस्था  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्चोग  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  ध्रारिफ  सोहस्मद  से

 उड़ीसा  सरकार  के  एक  उपक्रम  मैसर्स  इन्डस्ट्रियल  प्रोमोशन  एण्ड  इन्डस्ट्रियल  कारपौरेशन  आफ

 उड़ीसा  लिमिटेड  को  सीमेंट  बनांने  क ेलिए  उड़ीसा  राज्य  में  कोरापुर  जिले  के  सुनकी  में  एक  नया
 क्रम  स्थापित  करते  के  लिए  26  1983  को  एक  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  था  ।  निगम  से
 अरब  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  स ेयह  पता  चला  है  कि  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  निम्नलिखित  प्रगति  हो
 चुकी

 (1)  संयुक्त  क्षेत्र  मे ंपरियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  एक  निजी  प्रवतंक  के  बारे  में  निर्णय
 ले  लिया  गया

 (2)  स्थल  का  चयन  कर  लिया  गधा

 (3)  कच्चे  माल  के  स्रोतों  का  पता  लगा  लिया  गया

 उन्होंने  यह  सूचना  दी  है  कि  वे  साबधिक  ऋण  के  लिए  वित्तीय  संस्थानों  क ेसाथ  भी  सम्पर्क

 कर  रहे  हैं  ।

 दूरसंचार  उपकरणों  का  उत्पादन

 4004.  भरी  झ्संत  प्रसाद  सेठो )
 9  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  बी  बी०  देसाई

 क्या  सरकार  ने  टेलीफोत  उपकरणों  सहित  टेलीफोन  संचार  उपस्करों  के  उत्पादन  और
 मांग  के  बीच  के  अन्तर  के  संबंध  में  कोई  अनुमान  लगाया  गया  ;
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 कया  दूरसंचार क्या  दृरसंचार  उपकरणों  के  उत्पादन  में  गैर-सरकारी के  उत्पादन  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  सहयोग  लेने  के  लिए  भी

 पहल  की  गई

 (  नीति  सम्बन्धी  नए  दिशा  *िर्देशों  के  गैर  सरकारी  उद्योग  को  विदेशी

 योग  के  साथ  दूर  संचार  उपकरण  बनाने  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 और

 गेर-प्रकारी  क्षेत्र  में  विदेशी  सहयोग  संबंधी  दिशा  निर्देशों  संबंधी  ब्योरा  क्या  १  ?

 संजार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  रास  निवास  :  जी

 जी  हां  ।  देश  में  दूरसंचार  उद्योग  के  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  उपाय  किए  गए
 इसके  लिए  दूरसंचार  उपस्कर  के  विनिर्माण  के  क्षेत्र  में  शत-प्रतिशत  सावंजनिक  क्षेत्र  में  बिनिर्माण

 की  नीति  में  छूट  देकर  निजी  क्षेत्र  के  विनिर्माताओं  का  सहयोग  लिया  जा  रहा  है  जंसी  कि

 विभाग  के  उप  मन्‍्त्री  ने  23  मार्च  1984  को  संसद  में  घोषणा  की

 और  निजी  क्षेत्र  के  उद्योग  को  कुछ  दूरसंचार  उत्पादों  क ेलिए  विदेशी  सहयोग  की

 अनुमति  दी  जाएगी  जो  उनके  गुणों  पर  आधारित  होगी  ।  कुछ  क्षेत्रों  में  विशेषरूप  से  स्विचन  एवं
 रण  उपस्कर के  क्षेत्र  केन्द्रित  आधार  पर  क्रय  फे  माध्यम  से  सरकार  भो  तकनालोॉजी  प्र"प्त  कर
 सकती  है  ।

 बल्क  झौषधियों  का  उत्पादन

 4005.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  रसायन  झोौर  उर्थरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  महत्वपूर्ण  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  उच्च  टक्सोलोजी  का  प्रयोग  करके  प्र।रंभिक
 घरणों  से  बहुत-सी  ओषधियां  तेयार  कर  रही

 इन  औषधियों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  इन्हें  किस  चरण  से  तंथार  किया  जाता

 क्‍या  कुछ  मदों  को  निम्न  ८॑क्नोलोजी  वाली  मर्दे  घोषित  किया  गया  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  झौर  उर्वरक  तथा  उच्चोग  झोर  कम्पनो  कार्य  मस्त्री  बोरेख  :  से
 उच्च  प्रौद्योगिकी  निहित  ओषधों  की  शिनाख्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  1978  में  गठित  उच्च

 स्तरीय  समिति  ने  22  औषध  कम्पनियों  को  मूल  अवस्था  से  उच्च  प्रौद्योगिकी  औषधों  का  निर्माण  क  रते

 हुए इस संबंध में ब्योरे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए इनसे से किसी भी मद को निम्न प्रौद्योगिको निहित घोषित नहीं किया गया
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 ऋ०  सं०  कंपनी  का  नाम  ओऔषध  का  नाम

 2  3

 1.  मं०  ग्लेक्सो  लेब्स  1.  बेटामेथाजोन

 2.  विटामिन  ए  पालमीटेट

 .  मेगरेस्ट्रोल  एसिटेड (५

 4.  मेथलडियाजाइन  एच०  सी०  एल०

 5.  मेक्‍्लोजाइन  एच०  सी०  ए०
 6.  बेटामेथाजोन

 7.  बेटामेथाजोन

 2  में०  ई०  मर्क  7.  बिटामिन  ई  एसिटेट
 2.  विटामिन  के  4  वा2र/आयल  सोल्यूबल
 3.  विटामिन  सी  सब्सीनेट

 3  म०  वेयर  लि०  1.  क्लोरोक्वीन  फास्फंट

 2.  रिसोट्रम  सब्सटेंस  )

 3. डाइफिनाइल हाइडेन्टोइन 4 मं ० ए० सी० सी० आई० टंद्रामिंसोल 2. हेलोग्रेन 3. टेटमोसोल 4. पेनोथियाजाइन 5... मै० बृद्स क॑० लि० क्रिस्टेलाइन इन्सुलिन 2. इब्युप्रोफिन डेपसोम : डाइथाइल कार्बामाजाइन सिद्रेट , डिगोक्सिन . पाइरीमेबामाइन « ट्राइमेयोरिम 6 मेँ ७ बुरोज बेलकम एज #% ९> >>
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 7.  मे०  सीबा  गेगी

 8.  मै०  सिनामिड

 9...  मैं  होस्ट  फार्मास्थुटिकल्स

 10.  मै०  जोनसन  एण्ड  जोनसन

 11.  मैं०  में  एण्ड  बेकर

 12...  मै०  मर्क  शार्प  एण्ड  डोहमे

 कम

 लिखित  उत्तर

 3

 .  लिनास्ट्रानोल
 .  इथिनाइल  एस्ट्राडियल  3  मिथाइल

 .  मिथाइल  टेस्टोस्टीरोन

 .  मेथाडियोनोन

 -  एस्ट्राडियल/एस्ट्राडियल  प्रोपियोनेट

 .  इथिनाइल  ई  ट्रेडियल

 :  प्रोगेस्टीरोन

 .  टेस्टोस्टी  रोन/प्रोपियोनेद/वेली रीनेट
 -  फेनक्वेन्स

 .  टेस्टोस्टीरोन  अलडेक्लेनेट

 1.  टेट्रासाइक्लीन  एच०  सी०  एल०

 .  कलोरोटेट्रासाइकलीन

 .  डेमाथाइल  क्लोरोटेट्रा  साइक्लीन

 ट्राइहोक्सीनिडाइल  ट्राइहडोक्सीनिडाइल  एच०  सी०  एम

 «  बारालगत  के

 2.  टेटनस  एण्टीटोक्सिन

 5

 Wn

 +

 1.

 2.

 2.

 एप ह1:०  एम०  डाॉ०  वैक्सान

 होमासीन  स्टीरिल्स

 फ्रसेमाहड «  ्  जि

 «  ग्लाइनक्लेमाइड

 »  सजजिकल  केटमुट  बी०पी०सौ०

 1949)

 .  नीडेल्ड  एबजोरबेबल  सुदुर
 स्टीरियल्स )

 मेट्रानिडाजोल

 विटामिन  बी  12

 डेक्सामेयाजोन  शुद्ध

 4l



 लिखित  उत्तर

 13.

 18,

 19.

 2

 मैं०  ओर्गेनन  लि०

 मै०  पार्क  डेविस

 मै०  फाइजर  लि०

 मे०  रोचे  प्रोडक्टस

 मै०  सेन्होज  लि०

 यूनी-सेन्क्यो

 मै०  वारनर  हिन्दुस्तान

 हे  |  हु

 या

 ०6

 W

 +

 २

 fF

 +

 .  विटामिन  ए

 .  केल०  गि

 23  5

 3

 टेस्टोस्टीरोन/डे  कानोएट/प्रोपियोनेट
 प्रोपेट/फिनाइल  प्रोपियोनेट

 नेनड्रोलोन  डेकोनेट/फिनाइल  प्रोपियोनेट

 .  एनिनेस्ट्रोनोल  एण्ड  इथिलेस्ट्रानोल

 इथीस्ट्रानोल
 .  डेसोजाइकोटिकोटोन  फिनाइल  प्रोपियोनेट

 :  प्रोगेस्टीरोन

 -  हामेन  कोरियोनिक  गोनोडोट्रोपिन
 सी०  जी०  )

 «  क्‍लोरमफेनिकोल

 .  टेद्र  साइक्लीन

 .  आक्सीठेट्रासाइक्लीन

 आई०  एन०  एच०
 -  पी०  ए०  एस०/सोडि०  पी०  ए०  एस * सैन्ज्ाइम्स

 ए  एसिटंट
 :  डिहाइड्रोमेटिन  डिहाइड्रोक्लोराइड

 .  डाएजोपाम  क्लोरडियोपोक्‍्साइड

 नेवी  पर

 -  कैल०  लेक्टीयोबायोनेट
 *  फेरस  ग्लुकोनेट

 .  केलसिब्रोनेट

 *  मेग०  ग्लुकोनेट
 *  इन्टेस्टोपान  सब्सटेंस

 स्पोरलेक

 *  सैन्ज्ाइम्स

 *  पाहरीडीन  एण्ड  पिकोलाइन्स

 एण्ड हेवी बेस मध्यवर्ती )
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 20.  मे०  वेयथ  लेब्स  ०  1.  हाइड्रोकोटिसोम

 2  हाइड्रोकोटिसोन  एसिटेट

 3.  पेडनीसोलोन

 4.  प्रेडनीसोलोन  एसिटेड

 5.  प्रेडनीसोन

 6.  प्रोगेस्टी  रोन

 7.  प्रोगेस्टी रोन  एसिटेट

 8.  प्रोगेस्टीरोन  के  प्रोएट

 9.  डिहाइड़ो  हेलेंन्डरो  स्ट्रोन  एसिटेट

 )
 मिथाइल  एनडेस्ट्रेनिडियल

 11.  टेस्टोस्टीरोन  एण्ड  इसके  लक्ण

 12.  इथापटाजाइन  सिद्रेट

 21.  मै०  ज्योफरी  मेनस  1.  बेन्जाथाइल  पेनिसिलिन  जी

 2.  मेपेनट्रीमाइन  रूल्फाटा

 22...  मै०  सुहरिद  गेगी  कैमिकल्स  1.  फिनाइल  बुटाजोन
 2.  ओक्सीफिनाइल  बुटाजोन

 3.  क्लोरोडियाक्वीन

 4.

 5.

 कारबाजोपाइन

 इमीप्रेमाइन  एच०सी  ०एल
 न  खनन

 बम्बई हाई के कच्चे तेल पर रावल्टी 4006. श्री विजय एन० पटेल : क्‍या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (+) कया अम्बई हाई से प्राप्त कच्चे तेल पर महाराष्ट्र सरकार को रागरल्टी मिलती यदि तो प्रति टन कितनी घनराशि मिलती और सचणा क्‍या सरकार ने इस रायल्टी को प्रतिशतता आधार पर निर्धारित करने का निर्णय या 43



 लिखित  उत्तर  23  1985

 पेट्रोलियम  सन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  नवल  किशोर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 जी

 देश  में  उ्बरकों  के  उत्पादन  झौर  मांग  के  बोच  प्रन्तर

 4007,  भरी  मोलानाथ  क्या  रसायन  झौर  उर्थरक  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  से  उवेरकों  के  उत्पादन  और  मांग  के  बीच  कोई  अन्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 देश  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  है/उठाने  का  विचार

 ५  गत  पांच  वर्षों  के दौरान  इस  मामले  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 पर्ष  1990  सक  देश  में  उवेरकों  की  कितनी  मांग  और  कितना  उत्पादन  होने  का
 मान

 रसायन  और  उषेरक  तया  उद्योग  झौर  कम्पतो  कार्य  स्त्री  वोरेस

 और  1984-85  5  के  दौरान  उवेरकों  के  स्वदेशी  मांग  तथा  मांग  और  उत्पादन
 के  बीच  अन्तर  ते  ब्योरे  नोचे  दिए  गए  हैं  :--

 आंकड़े  लाख  टनों  में

 उत्पादन  मांग  और  उत्पादन  के  बीच
 अन्तर

 नाइट्रोजन  56.44  39.17  17.27

 पी2ओ  5  18.65  12.36  6.02

 पोटाश  8.65  पोटाश  का  कोई  स्वदेशी  उत्पादन  नहीं ह
 हुआ  ।

 पहले  ही  स्थापित  की  जा  रही  पर्याप्त  उर्वरक  क्षमता  के  कई  नए  उर्वरक

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  इन  उपायों  से  उर्बरकों  के

 देशी  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  होगी  ओर  उससे  काफी  मात्रा  में  आयात  के  स्तर  में  कमी  होगी  ।

 सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  के  फलस्वरूप  उवेरकों  के  उत्पादन  का  स्तर

 44



 3  1907  लिखित  उत्तर

 छठी  योजना  के  प्रथम  वर्ष  1980-81  में  नाइट्रोजन  का  उत्पादन  21.64  लाख  टन  तंथा
 का  8.41  लाख  टन  के  स्तर  से  बढ़  कर  छठी  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  1984-85  5  में  39.17  लाख  टन

 नाइट्रोजन  तथा  12.63  लाख  टन  हो  गया

 सांतवी  पंचवर्षीय  योजना  (1985-86  से  1989-90)  के  लिए  उव॑  रकों  के  उत्पादन  तथा

 खपत  के  लक्ष्यों  को अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  श्या  गया

 उत्तर  प्रदेश  के  बड़े  सगरों  में  नए  टेलोफोन  के

 कनेकहानों  के  लिए  प्रतोक्षा  सूची

 ]

 4008.  श्री  जमुल  बशर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पांच  बड़े  नगरों  अर्थात  इलाहाबाद  और

 आगरा  में  अलग-अलग  कितने  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराए  गए

 इन  नगरों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  रग  प्रतीक्षा  सूची  में  और

 इनमें  से  प्रत्येक  नगर  में  और  अधिक  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रह  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्द्री  रास  मिवास  :  और  उत्तर  प्रदेश  के  5

 बड़े  शहरों  में  1984-85  के  दौरान  प्रदान  किए  गए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संद्या  तथा  प्रतीक्षा  सूची  में

 आवेदकों  की  संख्या  इस  प्रकार

 क्रम  शहर  1.4.84  से  31.3.85  तक  प्रतीक्षा  सूची
 सं०  प्रदान  किए  गए  टेलीफोन

 कनेक्शन

 1.  कानपर  92  7349

 2.  लखनऊ  2081  1579

 3.  वाराणसी  284  2653

 4...  इलाहाबाद  324  1327

 5.  आगरा  242  3283

 उपय कत  प्रत्येक  शहर  में  और  अधिक  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  के  लिए  मौजुदा

 45



 लिखित  उत्तर  23  1985

 ट्लीफोन  एक्सचेंजों  जहां  कह्टीं  व्यवहार्य  विस्तार  किया  जा  रहा  है  तथा  नए  एक्सचेंज  स्थापित

 किए  जा  रहे  हैं  वशर्ते  कि संसाधन  उपलब्ध  रहें

 परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिधद  लाइसेंस  को  धा्तों  का  उल्लंघन

 ]

 4009.  श्री  झानन्द  पाठक  :  क्‍या  उद्योग  झौर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  परिधान  निर्यात  संवधंन  नई  दिल्‍ली  द्वारा  कम्पनी  अधिनियम
 की  धारा  25  के  अन्तगंत  दी  गई  लाइसेंस  की  शर्तों  के  बड़े  पैमाने  पर  उल्लंघन  के  संबंध  में  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  उससे  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  भोर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ग्रारिफ  सोहम्भव  :
 शिक  कम्पनी  कार्य  जिसको  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  25  के  अन्तर्गत
 केन्द्रीय  सरकार  की  शक्तियां  सौंपी  गई  ने  सूचित  किया  है  कि  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद  नई
 दिल्‍ली  द्वारा  कम्पनी  अधिनियभ  की  धारा  25  के  अन्तर्गत  स्वीकृत  लाइसेंस  की  शर्तों  का  बड़े  पैमाने  पर
 उल्लंचनों  के  सम्बन्ध  में  कोई  आवेदन  उसको  प्राप्त  नहीं  हुआ

 से  उपयुक्त  में  जो  उल्लेख  किया  गया  उसको  दृष्टिगत  करते  उत्पन्न
 नहीं  होता  ।

 प्लास्टिक  उद्योग

 4010.  श्री  बी०  एस०

 िजयराघबन  |  :  क्या  पेट्रोलियम
 मं

 ह
 झो  के०  कुस्जम्य  j

 ट्रोलियम  मंत्री यहू  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  प्लास्टिक  के सामान  की  अधिक  मांग

 क्या  सरकार  की  इस  उद्योग
 को  प्रोत्साहित  करने  की  नीति  और

 यदि  तो  लषघु  क्षेत्र  में  प्लास्टिक  सामान  के  निर्माताओं  को  क्या  हन  उपलब्ध

 46.



 3  1907  उत्तरे

 वेड्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  नवल  किशोर  :  जी  हां  ॥

 जी

 प्लास्टिक  की  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  वाली  लघु  औद्योगिक  यूनिटों  के  लिए  विभिन्न
 प्रकार  के  जैसे  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  की  जा  रही  यूनिटों  के  लिए  रियायती  दर  पर

 वित्त  खरीद  के  आधार  पर  उत्पाद  शुल्क  में  कुछ  लघु  क्षेत्र  क ेलिए

 कुछ  उत्पादों  का  आरक्षण  उपलब्ध  हैं  ।

 बोलल  मरने  के  उपकरण  झौर  खाना  पकाने  को  गंस  के  सिलेंडरों  को  भ्रनुपलब्धता
 के  कारण  जलाई  गई  गेस  की  कोमत

 4011.  श्री  वो०  बी०  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बोतल  भरने  के  उपकरणों  और  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेंडरों  की  अनुपलब्धता
 के  कारण  बड़ी  मात्रा  में  प्राकृतिक  गैस  जलाई  जा  रही

 उपरोक्त  उपकरणों  का  आयात  करने  हेतु  कुल  कितने  व्यय  की  जरूरत  पड़ेगी  तथा  यदि

 पह  जलाई  गई  गैस  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  बेची  जाती  तो  उसकी  कीमत  क्या  होती  ;  ओर

 अब  तक  कुल  कितनी  गैस  जलाई  जा  चुकी  है  और  छुदरां  उपभोक्ता  मूल्यों  के  आधार

 पर  उसकी  कीमत  कितनी  बैठती  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  जी  प्राकृतिक

 गैस  सिलेंडरों  में  नहीं  भरी  जाती  प्राकृतिक  गैस  से  निकाले  यये  अथवा  कच्चे  तेल  को  परिष्कृत  करते

 समय  उत्पादित  एल०पी०जी  ०सिलेंडरों  में  भरी  जाती  एल  ०पी०जी०  नहीं  जनाई  जाती  तथापि

 कुछ  प्राकृतिक  गैस  को  अपर्याप्त  सम्पीड़त  कम  उठान  और  कम  डाउन-स्ट्रोम  उपयाग  के
 कारण  जा  रहा

 और  प्राकृतिक  गैस  के  सम्पीड़न  के  लिए  आवश्यक  सुविधाओं  की  स्थापना  की  जा

 रही  है  ।  अप्रैल-दिसम्बर  1984  की  अवधि  के  दौरान  जलाई  गई  गैस  की  मात्रा  2173  मि०  घन  मोटर

 प्राकृतिक  गैस  के लिए  कोई  निश्चित  विक्रय  मूल्य  नहीं  इस  गैस  के  काल्पनिक  मूल्य  की

 संगणना  100  रुपये  प्रति  हजार  घन  मीटर  की  दर  पर  की  देश  के  अन्दर  ली  गई  न्यूनतम  दर
 21.73  करोड़  रुपये

 4012.  भौ  राम  धम  रसायन  झौर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 हक
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 भारत  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पोटाशियम  पेनिसिलिन  जी  का  निर्माता

 प्रत्याशित  और  वास्तविक  उत्पादन  कितना  रहा  है  तथा  प्रत्येक  निर्माता  की  स्थापित  क्षमता  कितनी

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पोटाशियम  पेनिसिलिन  जी  की  अनुमानित
 मांग  कितनी  थी  और  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  इसको  कितनी  मांग  होने  की  आशा

 और

 स्वदेशी  संसाधनों  से  देश  को  कुल  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 रसायन  झो र  उबरक  तथा  उद्योग  घोर  कम्पनी  काय॑  मंत्री  बीरेन्द्र  :

 पोटाशियम  पेनिसिलिन  जी  के  लिए  अलग  से  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान
 बल्क  पेंसिलीन  की  लाइसेंसशुदा  क्षमताएं  तथा  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :

 उत्पादन

 ब्ध  उत्पादन

 1982-83 3  358.37  एम०  एम०  य ू०
 1983-84  3-84  316.74  एम०  एम०  यू०
 1984-85  5  390.00  एम०  एम०यू०  )

 लाइसेंस  शुदा  क्षमता

 एच०  ए०  एल+  160.00  एम०  एम०  यू ०
 आई०  डी०  पो०  एल०  230.00  एम०  एम०  यू०
 मानक  फार्गा  147.00  एम०  एम०  यू०

 अले  म्बिक  कमिकल्स  100.00  एम०  एम०  यू०

 1984-85  के  लिए  पैसिलिन  की  अनुमानित  मांग  1150  एम०एमण्यू०्यी  ।  6  ए०
 पी  ०ए०  के  अपर्याप्त  उत्पादन  के  कारण  पेंसिलिन  की  मांग  आशानुकूल  नहीं  अपेक्षित  मांग  को

 मुख्यतः  देशी  उत्पादनों  द्वारा  पूरा  किया  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्षों  अर्थात्‌
 1989-90  के  लिए  2470  एम०  एम०  यू०  की  मांग  को  अनुमान  लगाया  गया

 प्रौद्योगिकी  में  सुधार  के  द्वारा  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेएककों  में  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए
 प्रयत्न  किए  जा  रहे
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 तेल  झौर  प्राकृतिक  गंस  झायोग  भौर  झ्रायल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  बंगाल  का  खाड़ी
 झौर  बंगाल  बेसिन  में  तेल  को  खोज

 4013.  श्रो  मुल्लापललो  रामचस््न  :  वया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इण्डिया  द्वारा  अगले  पांच  वर्षों  में  बंगाल  की

 खाड़ी  ओर  बंगाल  बेसिन  में  तेल  की  खोज  के  लिए  चलाए  जाने  वाले  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या

 बंगाल  की  खाड़ी  में  हाइड्रोकाबंन  मिलने  की  क्या  संभावना  और

 बंगाल  की  खाड़ी  ओर  बंगाल  बेसिन  में  तेल  की  खोज  के  बारे  में  अब  तक  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  नबल  किशोर  :  इस  बारे  में  ब्यौरे

 झातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  ही  उपलब्ध  होंगे  ।

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  आधार  पर  बंगाल  को  खाड़ी  वाले  क्षेत्र  हाइड्रोकार्यन  संपन्‍न  पाए

 गए

 सर्वेक्षणों  के  इस  क्षेत्र  में  खोदे  गए  कुओं  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 पूरे  किए  गए  कुधों  को  व्यवधानाथोन  कुझों  को

 संख्या  संख्या

 बंगाल  बेसिन

 1  तटीय  क्षेत्र  21  3

 पर  अपतटीय  क्षेत्र  2  न

 बंगाल  को  खाड़ी

 प्‌  महानदी  अपतटीय  क्षेत्र  7

 पर  अण्डमान  अपतटीय  क्षेत्र  4  1

 गा  क्ृष्णा-गोदाबरी  अपतटीय  क्षेत्र  26  _~

 कावेरी  अपतटीय  क्षेत्र  18  —

 ज॑नपयथ  टेलीफोन  एक्सचेंअ  से  नये  टेलीफोन  कनेक्शन

 4014.  Blo  सी०  एप०  बर्भा  :  क्‍या  संब।र  मंत्री  जतपथ  एक्स  बेंज  से  नये  टेलीफोन  कनेक्शन



 ४

 लिश्िित  उत्तर  23  1985

 के  बारे  14  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  33:6  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीफोन  अधिकारियों  ने  उन  लोगों  को  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  आबंटन  करने  के

 लिए  पत्र  भेजने  शुरू  कर  दिए  हैं  जो  सामान्य  श्रेणी  की  प्रतीक्षा  सूची  में  और

 यदि  तो  सामान्य  श्रेणी  में  जो  व्यक्ति  दिसम्बर  1982  तक  प्रतीक्षा  सूची  में  थे

 उन्हें  नया  टेलीफोन  कनेक्शन  आबंटित  करने  के  लिए  कव  तक  पत्र  जारी  होने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 दिल्‍ली  टेलीफोन  द्वारा  प्रतीक्षा  सूची  के  उन  आवेदकों  को  आवंटन  पत्र  जारी  किये  जा

 रहे  जिन्होंने  गैर-ओवाईटी-सामान्य  श्रेणी  के  अधीन  27.4.82  तक  पंजीकरण  करा  लिया
 प्रतीक्षा  सूची  के  उन  आवेदकों  को  जिन्होंने  दिसम्बर  1982  तक  अपना  पंजीकरण  करा  लिया  था  उन्हें
 अगले  छह  महीनों  के  दोरान  थाबंटन  पत्र  जारी  किए  जाने  की  संभावना

 खादी  प्रामोशोग  धायोग  के  लिये  नामांकन

 ह  4015.  श्रीमती  विद्याबतों  चतुर्थेदी  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 *

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पहले  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  में  पंच  सदस्यों  को नामित  किया  करती  थी

 जबकि  अब  केवल  3  सदस्य  नामित  किये  गए  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  आयोग  के  दायित्वों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और
 इसके  कार्यकरण  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  तीन  सदस्यों  के  आयोग  को  समाप्त  करके  पांच  सदस्यों  के
 आयोग  के  पुनर्गठन  का  विचार  है  ?

 उद्योग  झोर  कम्पनों  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रारिफ  सोहम्भद  :
 खादी  तथा  ग्रामोद्योगु  आयोग  1956  की  धारा  4  (2)  के  अधीन  इस  आयोग  में  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  नियुक्त  व्यक्तियों  की  संख्या  3  से  कम  और  5  से  अधिक  नह्ठीं  होनी  गत  समय

 आयोग  में  सदस्यों  की  संख्या  तीन  और  पांच  के  बीच  भिन्‍न-भिन्‍न  रही

 इस  समय  आयोग  को  पुनर्गेठित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 50
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 बिहार  को  लेबो  सीमेंट  का  श्रतिरिक्त  प्रावंटन

 ]

 4016,  भरी  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  उद्योग  ध्ौर  कंपनो  कार्य  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  बाढ़  जिससे  बिहार  का  बहुत  बड़ा  ल्षेत्र  प्रभावित  हुआ
 से  क्षतिग्रस्त  पुलियों  और  पुलों  के  पुनर्निर्माण  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  लेवी  की

 रिक्त  सीमेंट  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  झोर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  स्‍झ्रारिफ  मोहम्मद  :  (१)
 1984-85  के  दौरान  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  को  इस  प्रकार  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त
 नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रसायनों  भोर  कोटनाशकों  का  उत्पादम  झ्ोर  भ्रायात

 4017.  श्रीमती  एस०  पी०  कऊ्रांसो  लक्ष्मी  :  क्‍या  रसायन  शोर  उर्बरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अधिष्ठापित  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्‍्त  अकार्बनिक  तथा  कार्बनिक

 रसायनों  और  कीटनाशकों  के  उत्पादन  लक्ष्य  पूरे  किए  जा  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  मदों  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  जाता  है  और  विदेशी  मुद्रा  में  उसका

 मूल्य  कितना  होता  है  तथा  उक्त  संबंध  में  आत्मनिर्भरता  और  आत्मपूर्ति  के  लिए  प्राप्त  करने  हेतु
 क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  झोर  उर्वरक  तथा  उद्योग  झौर  कंपनो  कार्य  मग्त्री  वोरेख  :

 से  देश  में  मुखय  रसायनों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  क्षमता

 वित  की  गई  है/लाइसेंस  प्रदाव  किए  गए  हैं  ।  रसायन  उद्योग  में  क्षमता  उपयोगिता  कुछ  इन्फ़
 कचरल  अवरोधों  के  कारण  60  प्रतिशत  से  80  प्रतिशत  के  बीच  होती  है  |  कुछ  मुख्य
 रसायनों  तथा  पैस्टिसाइड्स  की  वर्ष  1984-85  के  लिए  स्थापित  अनुमानित  उत्पादन  तथा

 निर्धारित  उत्पादन  के  लक्ष्य  इस  प्रकार  हैं  :---
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 1984-85
 वनतननन  नमभ«मन्‍कन्मभ

 मंद  का  नाम  लेखों  की  इकाई  उत्पादन
 का  लक्ष्य  स्थापित  अनुमानित

 क्षमता  उत्पादन

 SS  नमन  OE  OE ७७3  I  सन  कम  ५333  अमन  पाकमान-नन+ नमन  जननी  िननीनन  नी  वर»  कमम«+भ
 कार्यतिक  रसायन

 1.  एसिटोन  000  ढन  30.00  35.0  27.00

 2.  मेथालोन  ”
 45.00  60.00*  45.90

 3.  एसिटिक  एसिड
 ”

 55-00  80.70  40.00

 झकाअंतिक  रसायन

 1.  कास्टिक  सोड़ा  !  670.00  966.00  680.00

 2*  सोडा  ऐश
 !

 900.00  1005.00  862,00

 3.  कैल्शियम  कार्बाइड
 ”

 111.00  170.00  111.00

 4.  कार्बन  ब्लेक  ”  95.50  154.70  92.50

 पेस्टिसाइड्स

 1.  बी०  एच०  सी०  "
 36,000.00  41900.00.  33500,00

 2.  डी०  डी०  टी०  !
 7500.00  9088.00  7277.00

 3.  मेलाथियोन  ”
 6000.00  120€0.00  4500.00

 *स्थापित  क्षमता  1984  में
 44,500  टन  से  बढा  कर  60,000  टन

 *  की  गयी  ।

 देश  में  आयात  किए  गए  रसायनों  की  मात्रा  तथा  मूल्य  .  वाणिज्यिक  आसूचना  तथा
 सांडियकी  महानिदेशालय  कलकत्ता  द्वारा  संकलित  तथा  प्रकाशित  किए  जाते  आंकड़ों  के  संकल्प
 तथा  प्रकाशन  में  सामान्यतः  समयान्तर  होता  भांकडों  को  संकलन  हो  जाने  पर  उन्हें  भारत  के
 विदेशी  व्यापार  सम्बन्धी  मासिक  सांख्यिकी  में  प्रकाशित  किया  जाता  जिस  की
 प्रतियां  संसद  के  ग्रंथागार  में  उपलब्ध  हैं  ।

 सध्य  प्रदेश  के  पस्ता  लिले  में  सोमेंट  कारखाने  के  लिए  लाइसेंस  जारो  करना

 4018.  भो  डालचना  जन  :  क्या  उच्योग  भोर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि

 $2
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 a  मकान

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  पन्‍ना  जिले  में  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीम

 यदि  तो  इस  सीमेंट  कारखाने  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  हेतु  कितने  उद्योगपतियों

 ने  आवेदन  किया  और

 सरकार  का  कब  तक  उक्त  लाइसेंस  देने  का  विचार  है  और  यह  कारखाना  कब  तक

 कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 उद्योग  शोर  कम्पली  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रारिफ  समोहम्मद
 इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  में  पन्‍ता  जिले  में  सीमेंट  फैक्टरी  लगाने  का  कोई  प्रस्ताथ  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  मध्य  प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  पन्‍ना  जिले  में  33,000  मी०  टन
 की  वाषिक  क्षमता  वाले  एक  मिनी  सीमेंन्ट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  तकनीकी  विकास  के

 महानिदेशालय  में  पंजीकरण  हेतु  किये  गए  एक  आवेदन  को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  था  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 रक्षा  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  सुविधाएं  कर्मचारियों  को
 भी  उपलब्ध  कराना

 4019.  श्री  ललित  भाकन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  6  1983  को  दिए  गए  अपने  निर्णय  में  सरकार  को

 यह  सुझाव  दिया  था  कि  में  कार्यरत  रक्षा  कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  भत्ते  और
 राशन  जैसी  सुविधाएं  के  अन्य  कर्मचारियों  को  भी  उपलब्ध  कराई  जाएं  और  इस  प्रकार
 वर्तेमान  असमानता  को  दूर  किया

 यदि  तो  उक्त  सुझाव  के  कार्यात्वयन  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  उपाय  किए
 गए

 यदि  तो  इस  सुझाव  के  कार्यान्वयन  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना
 और

 इससे  कार्यान्वयन  में  अनुमानतः  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  होगी  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  वो०  नरसह  :  से  हां  ।  जैसा  दर्शाया

 गया  है  जनरल  रिजर्व  इंजीनियर  फोर्स  के  असैनिक  कर्मचारियों  के  लिए  शशन  और  वअस्त्रों  की

 मात्रा  बढ़ा  दी  गई  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  16-10-1984  को  आदेश  जारी  कर  दिए

 हैं  :-

 $3
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 रुपए  करोड़ों  में

 राशन  बस्त्र  जोड़

 (1)  आरम्भिक  लागत  न+  5.67  5.67

 (2)  वाधषिक  आवर्ती  लागत  2.35  1.15  3.50

 जनरल  रिजवे  इंजीनियर  फोस  के  सिविलियन  कर्मचारियों  के  वेतन  और  भत्ते  केन्द्रीय
 सरकार  के  अन्य  सिविलियन  कर्मचारियों  के  वेतन  एवं  भत्तों  के  समान  लेकिन  जनरल  रिजर्व

 इंजीनियर  फोसं  में  ये  वेतन  कई  पदों  में  सेना  के  वेतन  और  भत्तों  से  अधिक  हैं  ।

 पेट्रोल  के  मूल्यों  में  बढ्धि

 4020,  प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  बजट  प्रस्तावों  के  परिणामस्वरूप  पेट्रोल  के  मूल्य  में  की  गई  वृद्धि
 को  किस  तारीख  से  लागू  किये  जाने  की  संभावना

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हस  भ्ीच  एक  प्रशासनिक  आदेश  के  माध्यम  से  पेट्रोल  के  मूल्य  में
 की  गई  वृद्धि  को  पहले  ही  लागू  कर  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  बजट  प्रस्तावों  के  माध्यम  से  लागू  की  गयी  लेवी  के  सम्बन्ध  में
 इस  तरह  की  क्रियाविधि  प्रचलित  मानदण्डों  और  परम्पराओं  के  अनुरूप  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  :  और  मूल्यों
 में  हुई  वृद्धि  उस  तारीख  से  प्रभावी  है  जिस  तारीख  को  अर्थात  16-17  1985  की
 इसकी  घोषणा  संसद  में  की  गई  ।

 हां  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  न्‍्यायनिर्भयत  के  लिए  लंबित  मामले

 4021.  भरी  ग्रजभोहन  भहंतो  :  क्या  विधि  झोर  न्याय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 उच्चतम  न्यायालय  में  31  1985  को  न्यायनिणंयनत  के  लिए  लंबित  मामलों
 अपीलों  और  अन्य  विषयों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और  31  1984  को  लंबित  ऐसे

 मामलों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 उक्त  लंबित  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 54
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 विधि  झोर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  :  उच्चतम

 न्यायालय  की  रजिस्ट्री  से  प्राप्त  जानकारी  के  31.3.1984  भौर  1.3.1985  को  लंबित  मामलों

 सुनवाई  वाले  और  ग्रहण  किए  जाने  वाले  मामले  जिनमें  प्रकीर्णं  अजियां  भी  सम्मिलित

 की  कुल  संख्या  34,098  और  1,56,190  थी  ।

 लंबित  मामलों  की  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  उठाए  कदमों  का  उल्लेख  संलग्न

 त्रियरण  में  किया  गया

 विधरण

 उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  मामलों  की  संदया  को  कम  करने  के  लिए  उठाए  गए
 कदम

 उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए
 गए  हैं  :-.

 1.  उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधीश  के  द्वितीय  अपील  में
 ह

 निर्णय  से  लेटर  पेटेट
 अपील  को  समाप्त  करने  के  लिए  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  1916  में  सं  शोधन
 किया  गया  है  धारा  आधारित  ।

 2.  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  दंड  प्रक्रिया  वर्ष  1973  में
 नियमित  की  गई  ।

 3.  उच्चतम  न्यायालय  1956  का  1977  में  संशोधन
 करके  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायधीशों  की  संख्या  13  से  बढ़ाकर  17  कर  दी  गई

 मुख्य  न्यायमूर्ति  सम्मिलित  नहीं  ।

 4.  उच्चतम  न्यायालय  के  निथमों  का  संशोधन  करके  रजिस्ट्रारों  और  बेम्बर  में  न्यायाधीशों
 को  अधिक  शक्तियां  प्रदान  की  गई  है  जिससे  कि  स्यायालय  का  समय  छोटे  प्रकीर्ण
 मामलों  में  नष्ट  न  हो  ।

 $.  उच्चतम  न्यायालय  ने  निम्नलिखित  उपाय  भी  किए  हैं  :--

 (i)  कुछ  मामलों  को  पूविकता  दी  जाती  है  ।  हैं

 (ii)  प्रकीर्ण  मामले  प्रतिदिन  युनवाई  के  लिए  रखे  जाते  हैं  ।

 (iii)  ऐसी  रिट  पिटीशनों  को  जिनमें  एक  जैसे  प्रश्न  होते  एक  ग्रुप  में  रखा  जाता

 है  हर
 50  से  लेकर  100  मामलों  के  बैच  सुनवाई  के  लिए  एक  साथ  रखे

 जाते  हैं ।

 हक
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 (iv)  ऐसे  अन्य  मामलों  को  भी  जिनमें  एक  समान  प्रश्न  होते  समय-समय  पर

 पता  लगाकर  उन्हें  एक  साथ  रखा  जाता  है  और  इस  बात  का  प्रयास  किया

 जाता  है  कि  ऐसे  ग्रूपों  का  निपटारा  शीघ्र  हो

 (५)  उच्चतम  न्यायालय  के  नियमों  को  1966  में  पुनरीक्षित  किया  गया  और  उनमें

 यह  उपबंध  किया  गया  था  कि  अभिलेखों  का  मुद्रण  स्वयं  उच्चतम  न्यायालय

 के  पर्यवेक्षण  में  ही  कराया  जाए  |  इसमें  भी  काफी  समय  लग  जाता  अतः

 कुछ  समय  से  न्यायालय  ने  जहां  कहीं  भी  संभव  होता  है  अभिलेख  तैयार

 करने  की  आवश्यकंता  को  समाप्त  करना  और  अपील  की  सुनवाई  विशेष

 इजाजत  पेपर  बुक  पर  ही  करना  आरम्भ  कर  दिया  परन्तु  बह  ऐसा  तब

 करता  है  जब  दोनों  पक्षकार  अपने  शपथपत्र  और  प्रतिशपथ-पत्र  दाखिल  कर

 देते  हैं  ।

 6.  सरकार  ने  देश  में  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  सम्रीक्षा  करते  रहने  के  लिए  विधि

 आयोग  (10  वें  विधि  की  नियुक्ति  भी  की  विधि  आयोग  के  विचारार्थ

 विषयों  में  निम्नलिखित  हैं  :--

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  समयोचित  मांगों

 के  अनुकूल  हो  और  विशेष  रूप  से  :---

 (i)  इस  आधार  भूत  सिद्धांत  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  कि  बिनिश्यय

 न्‍्यायोचित  और  निष्पक्ष  होने  मामलों  के  शीक्र  और  कम  खर्चे

 पर  निपटारे  को  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  विलंब  समाप्त
 बकाया  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  और  खर्चों  मे ंकमी  करने  के

 (४)  तकनीकी  बारीकियों  और  विलंबकारी  सुक्तियों  को  कम  करने  और

 उन्हें  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के

 जिससे  कि  वह  साध्य  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  न्याय  प्राप्त  करने  के

 साधन  के  रूप  में  कार्य  और

 (॥)  म्पाय  प्रशासन  से  संबद्ध  सभी  व्यक्तितयों  के  स्तरों  में  सुधार  करने  के

 स्‍्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहना  ।

 सार्वजनिक  महत्व  के  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  पुनरीक्षण  करना  जिससे  कि  उन्हें
 सरल  बनाया  जा  सके  ओर  उनकी  संदिग्धा्थंताओं  और  अनुचित
 बातों  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 अंप्रचलित  विधियों  और  अधिनियमितियों  को  या  उनके  ऐसे  भागों  को  जिनकी
 उपयोगिता  समाप्त  हो  गई  निरासित  करके  कानून  पुस्तक  को  अद्यतन
 बनाने  के  उपायों  की  सरकार  को  सिफारिश  करना  ।
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 पायुध  फेक्टरियों  में  ध्रप्रयुकत  मशीनें

 ]

 4022.  श्री  मूल  अन्द  डागा  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयुध  फैक्टरियों  में  1983  तक  201.39  लाख  रुपये  मूल्य  को  अप्रयुक्त
 भशोने  पड़ी

 यदि  तो  उन  मशीनों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  व ेकिस  तारीख  को  खरीदी  गई

 ये  मशीनें  किन  कारणों  से  अप्रयुक्त  पड़ी  थी  और  इन  मशीनों  के  नाम  कया  हैं  तथा

 किस-किस  तारीख  से  ये  अप्रयुवत  पड़ी  और

 इन  मशीनों  का  प्रयोग  न  किए  जाने  अथवा  इन  मशीनों  को  इस्तेमाल  में  न  लाने  देने
 के  लिए  कौन  व्यक्ति  जिम्मेदार  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रों  पी०  बो०  नरसह  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 हालांकि  संविदा  में  की  गई  व्यवस्थाओं  के  अनुसार  मशीनों/भट्टी  के  सफलतापूर्वक
 संचालन  के  लिए  सप्लाई  करने  वाली  फर्म  जिम्मेदार  फिर  भी  आयुध  निर्माणी  बोर्ड  को  इस
 मामले  की  प्रगति  पर  बराबर  नजर  रखने  और  इस  सम्बन्ध  में  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  के
 निर्देश  दे  दिए  गए  हैं  ।

 $7
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 टन  पुरकनंक»कनप««ममणइभनलसाइ  कान  क-प-ननक+++ननननन-न--न-नम  सन  न  न  ननमनमनननननय  न  नननननननननननन+  न  नमन  नमन  मनन  कक  7“  “““  “7
 कनस्तर  उद्योग

 4023,  श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  क्या  उद्योग  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कनस्तर  उद्योग  में  किये  जा  रहे  शोषण  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  ठीक  प्रकार  से  कार्य  करने  के  लिए  आवश्यक

 सामग्री  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  झौर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  श्रारिफ  मोहस्मद  :  से
 कनस्तर  उद्योग  में  शोषण  का  कोईं  विशिष्ट  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया

 किन्तु  सरकार  को  टिन  जो  इस  उद्योग  के  लिए  एक  प्रमुख  कछ्ची  सामप्री  की  कमी  के  बारे

 में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  यह  पता  चला  था  कि  देश  में  टिन  प्लेटों  की  उपलब्धता  में

 मामूली  सी  गिरावट  आई  देश  में  आपूर्ति  में  आई  गिरावट  को  पूरा  करने  के  भारतीय

 इस्पात  प्राधिकरण  जो  टिन  प्लेटों  का  आयात  करने  के  मार्गीकृत  अभिकरण  के

 प्रमाणपत्रਂ  की  आवश्यकता  से  छूट  देते  हुए  टिन  कनस्तर  निर्माताओं  द्वारा  15,000  मी०  टन  तक

 सामान्य  उद्देश्य  की  नान-आयल  कीन  साइज  प्राइम  टिन  प्लेटों  का  सीधा  आयात  करने  की  अनुमति
 दी  गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रायगढ़  जिला  का  ओद्योगिकरण

 ]

 4024.  कुसारी  पुष्पा  देधी  :  क्‍या  उद्योग  और  कस्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  रायगढ़  जिला  औद्योगिक  दृष्टि  से  एक  पिछड़ा
 हुआ  जिला

 हु

 क्‍या  सरकार  ने  पिछड़े  इस  जिले  के  औद्योगिकोकरण  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार
 पर  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किये

 क्या  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  उक्त  जिला  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड्टा  हुआ  जिला  है
 रायगढ़  जिले  के  औद्योगिकीकरण  करने  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई  है;और

 ह

 60
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 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के उस  भाग  में  लिकट  भविध्य  अथबा  सातवीं  योजना  के
 दौरान  उद्योगों  के  त्रिकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :

 और

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  उद्यमियों  को

 निम्नलिखित  प्रोस्साहन/रियायतें  उपलब्ध  हैं  :---

 (1)  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  10  प्रतिशत  की  दर  से  जिनकी  अधिकतम  सीमा
 10  लाख  रुपये  आर०  टी०  पी०/फेरा  कंपनियां  केन्द्रीय

 सहायता  की  पात्र  नहीं  है  ।

 (2)  रियायती  वित्त  ।

 (3)  इंजानियर  उद्यम्तियों  को  ब्याज

 (4)  मूल/सीमांत  धन  सहायता  ।

 (5)  कर  रियायत  ।

 (6)  खरीद  के  आधार  पर  मशीनों  की  खरीद  के  लिए  सुविधा  ।

 (7)  तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  परामर्श  ।

 (8)  केन्द्र  संयंत्रों  क ेलिए  बिशेष  रियायत  ।

 इलेक्ट्रानिक  प्रशिक्षण  काम्प्लेक्स  को  स्थापना

 ]
 4025.  श्री  हरोश  राबत  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 )  क्‍या  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन  ने  राममगर  उत्तर
 में  किसी  इलेक्ट्रानिबस  प्रशिक्षण  काम्प्लेक्स  की  स्थापना  की

 कया  सरकार  का  भविष्य  में  ऐसे  और  प्रशिक्षण  काम्प्लेक्स  खोलने  का  विचार

 यदि  हां  तो  उन्हें  किन-किन  स्थानों  पर  खोलने  का  विद्यार  और

 (8)  क्‍या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  में  भी  ऐसे  काम्प्लैक्स  श्लोलने
 पर  विचार  करेगी  ?

 -61
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 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  भारिफ  मोहस्थद  :

 हां  ।  भारत  सरकार  यू०  एन०  छी०  पी०|यू०  लि०  डो०  की  सहायता  से  रामनगर  में  एकीकृत

 इलेक्ट्रानिक्स  औद्योगिक  विकास  काम्प्लैक्स  की  स्थापना  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।

 इस  संदर्भ  में  कोई  निर्णय  नह  लिया  गया

 इस  अवस्था  में  यह  लागू  नहीं  होता  ।

 नहीं  ;।

 एयरोनाटिक्स  के  क्षेत्र  में  प्रगति

 ]

 4026.  भ्री  हुसैन  दलवाई  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एयरोनाटिक्स  के  क्षेत्र  में  भारत  ने  अब  तक  क्या  प्रगति  की

 क्‍या  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  देश  में  हो  हवाई  जह्दाजों  के  निर्माण  के  समस्त  तंत्र  पर  पूर्ण
 नियंत्रण  प्राप्त  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  हमारे  वंज्ञानिक  पूर्ण  स्वतन्त्रता  एवं  दक्षता  कब  तक  प्राप्त

 कर  लेंगे  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०बो०  नरसह  :  भारतीय  विमान  निर्माण  उद्योग  ने  रक्षा

 सेनाओं  की  आवश्यकतानों  को  पूरा  करने  के  लिए  देशी  डिजाइन  पर  और  विदेशी  लाइसेंस  के

 अन्तगंत  सन्‌  1949  से  लगभग  3000  विमानों  का  उत्पादन  किया  इस  समय  कई  विमानों
 परियोजनाओं  के  देशी  डिजाइन  और  विकास  का  कार  प्रगति  पर  है  ।

 जैसा  कि  पहले  बताया  गया  है  विगत  समय  विमान  और  सहायक  उपस्करों  की

 एक  बढ़ी  माभा  का  देश  में  उत्पादन  किया  जो  चुका  है  और  इस  समय  भी  उनेका  उंस्पादद  किया
 जा  रहा

 विमानों  तथा  इंजनों  के  निर्माण  के  मौजूदा  तथा  प्रस्तावित  कार्यक्रमों  में  देशी  क्षमता
 का  उत्तरो्तर  प्रयोग  और  हस  क्षेत्र  में  इंससे  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  होने  की  आज्ञा  है  ।

 एल०पी०जो०  सिलेब्डरों  के  लिये  बितरकों  को  दिये  जाने  बाले  कम्रोशन  में  वृद्धि

 4027.  भी  सोमणो  भाई  डामोर  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  एल०पी०जी०  सिलेण्डरों  के  लिये

 वितरकों  को  दिये  जाने  वाले  कमीशन  में  वृद्धि  की  मांग  के  बारे  में  8  1984  के  अतरांकित  प्रश्न

 संख्या  10339  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 62
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 क्‍या  सरकार  को  तेल  लागत  सम्बन्धी  पुनविचार  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्प्त  हो  गया

 है  जो  क्‍या  के  अन्त  तक  अपेक्षित

 यदि  तो  उसमें  क्या  सिफारिशें  की  गई

 क्‍या  सरकार  ने  वे  सिफारिशें  मान  ली  हैं  और  बह  तदनुकार  निवेश  जारी  कर  रही
 और

 क्‍या  सरकार  वस्तुओं  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  के  प्रतिशत  और  कमंचारियों  के  में

 हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  भविष्य  में  बितरकों  के  कमीशन  में  वृद्धि  करते  पर  विचार  कर

 रही  है  ताकि  वितरक  अपने  बढ़ें  हुये  खर्च  को  पूरा  करने  में  सक्षम  हो  सकें  ।

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मबल  किशोर  :  से  तेल  लागत
 समीक्षा  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  जो  समीक्षाधीन  है  ।

 सेमिक  स्कूलों  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें

 4028.  भरी  बिलोप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  रक्षर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  कितने  सैनिक  स्कूल

 उपर्युक्त  स्कूलों  में  कितने  विद्यार्थी  पढ़  रहे  और

 क्‍या  यह  शिकायत  मिली  है  कि  इन  स्कूलों  में  छोटे  बच्चों  की  न  उचित  देखभाल  की
 आती  है  और  न  उनको  पौष्टिक  आहार  दिया  जाता  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०बो०  नर्रासह  :  देश  में  बच्चों  दनिक  स्कूल

 बसंमात  शंक्षिणिक  बर्ण  में  सेनिक  स्कूलों  में  विद्यार्थी  पढ़  रहे  हैं  ।

 सैलिक  स्कूल  उपलब्ध  साधनों  के  अस्तनेत  विद्यायिकों  को  उथित  देखभाल
 करने  और  उनको  पोणष्टिक  आहार  वेने  का  भरपूर  प्रयास  करतो  अगर  इसमें  किसी  तरह  की
 कमी  ध्यान  में  माई  जाती  है  तो  उसे  दूर  करने  के  लिये  तत्काल  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 थोक  मूल्य  सुधकांक  झोर  उपभोक्ता  पृूल्य  सृथकांक  में  भ्रन्तर

 ]

 4029.  धो  के०  मोहन  दास  :  क्‍या  उच्चोग  शौर  कम्पनों  कार्थ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बोक  मूल्य  सूचकांक  और  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  एक  दूसरे  से  काफी
 चिस्मता  होती
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 अमन ——

 यदि  तो  क्या  उक्त  सूचकांकों  के  निर्धा
 रण

 की  प्रक्रिया  में  कोई  मूल  दोष

 क्‍या  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  सूचकांकों  के  निर्धारण  के  लिए  कोई  अधिक

 वैज्ञानिक  प्रणाली  अपनाने  की  आवश्यकता  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  घोर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  सोहम्मद  :

 थोक  मूल्य  के  सूचकांक  1970-71)  और  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  1960)  एक
 समान  नहीं  थोक  मूल्य  का  सूचकांक  थोक  क्रय-विक्रेय  स्तर  पर  समग्र  अर्थव्यवस्था  में  मूल्य  की

 स्थिति  को  दर्शाता  जबकि  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  खुदरा  स्तर  पर  मूल्य  में  होने  वाले  परिक्‍तेन

 को  दर्शाता  दोनों  सूचकांकों  की  वस्तु  क्षेत्र  तथा  तुलनकारी  खाके  छहिन्न-भिन्‍न

 होते  किन्तु  इन  दोनों  सूचकांकों  में  इन  अन्तरों  के  बावजूद  भी  यह  देखा  जा  सकता  है  कि
 समयान्तर  में  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  समान  ही  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  भी  वही  परिवतंन  हो
 जाते  हैं  ।

 इन  दोनों  सूचकांकों  की  परिगणना  लासपेयपेर  के

 दुकानों  वाले  फार्मले  के  अनुसार  भारित  अंकगणित  माध्य  के  सिद्धान्त  के  आधार  पर  की  जाती  है
 ओर  आधार  वर्ष  में  तुलन॒कारी  खाका  अपरिवर्तित  रहता

 और  ये  दोनों  सूचकांक  वर्षो  से  अर्थव्यवस्था  में  संरचनात्मक  परिवर्तन  दर्शाते
 इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  दोनों  ही  सूचकांकों  में  संशोधन  किया  जा  रहा

 सहयोग  समभोतों  में  विदेशों  ब्राण्ड  लामों  का  प्रयोग

 4030.  श्रो  बो०  किज्ञोर  चना  एस०देव  :  कया  उद्योग  प्रोर  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  क्या
 यागाहा

 के  साथ  एस्कोट स
 वेस्पा  के  साथ  लोहिया  होण्हा  के  साथ  हौरो

 के  सहयोग  समझोतों  में  एक  शर्त  है  कि  ये  विदेशी  ब्रांड  तामों  का  प्रयोग  नहीं

 इनमें  से  कौन-सी  कम्पनी  विदेशी  ब्रांड  नामों  का  प्रयोग  कर  रही  है  और  इस  सम्बस्ध
 में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  के  अनुमोदन  के  बिना  विदेशी  ट्रेड  मार्क  फील्ड्सਂ  का  श्रयौग
 करने  के  कारण  सरकार  का  विचार  मैसर्स  गाड़फ़े  फिलिप्स  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  है
 और  मदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  ध्लोर  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रारिफ  मोहम्मद
 :

 से
 सरकार  ने  एस्कोदू  होरो  और  गोडफे  फिलिप्स  अपने  उत्पादों  को  देश  में  बेचने
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 के  लिए  विदेशी  ब्रांड  नामों  की  अनुमति  नहीं  दी  बिदेशी  सहयोग  नीति  के  अनुसार  देश  के

 भीतर  बेचे  जाने  वाले  उत्पादों  पर  विदेशो  ट्रेड  मार्क  के  प्रयोग  की  सामान्यतः  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 हालांकि  निर्यात  किये  जाने  वाले  उत्पादों  के  लिए  इसके  प्रयोग  पर  कोई  आपत्ति  नहीं
 विदेशी  ब्रांड  नामों  का  उपयोग  करने  सम्बन्धी  नीति  की  समीक्षा  की  जा  रही

 महाराष्ट्र  में  पेट्रोकेमिकल्स  काम्पलंक्स  की  स्थापना

 4031.  श्री  डो०बी०  पाटिल  है|
 :  क्या  पैद्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 शो  बालासाहिब  बिले  पाठिल  ह

 कि  :

 कया  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  में  नागोढाणे  में  पैट्रो-कैमिकल्स  काम्पलेक्स  का  विकास
 किया  जाना

 यदि  तो  क्‍या  इस  काम्पलैक्स  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  क्रषि  भूमि  का  अधिग्रहण हे
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  परियोजना  की  लागत  में  विस्थापित  कृषकों  के

 पुनर्वास  की  लागत  को  भी  शामिल  कर  लिया  और

 यदि  तो  किस  हद  तक  ?

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नबवल  किशोर  :  से  महाराष्ट्र
 के  जिला  रायगढ़  के  नागो  में  पैट्रोकेमिकल्स  कामप्लैक्स  का  काम  चल  रहा  558  हैक्टेयर
 के  कुल  क्षेत्र  में  226  हेक्टेयर  कृषि  भूमि  विस्थापित  किसानों  के  पुनर्वास  के  लिए  व्यवस्था  रखी

 गई  महाराष्ट्र  रिसेटलमेंट  आफ  भ्रोजेक्ट  डिस्पलेस्ड  परएन्स  एक्ट  1976  की  शर्तों  के  अनुसार
 पुनर्वास  की  लागत  का  निर्धारण  किया  जाएगा  ।

 सोमेंट  को  घरेलू  मांग  को  पूरा  करते  के  लिये  इसका  उत्पादन  बढ़ाया  जाता

 4032.  प्रो०  पी०जे०  कुरियन  :  क्‍या  उद्योग  शोर  कम्पनो  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सीमेन्ट  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  इसका  उत्पादन

 बढ़ाने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  बिद्यमान  यूनिटों  का  विस्तार  करने  तथा  नए  यूनिटों
 को  स्थापना  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  पुनः  विचार  करने  का  क्योंकि  इस  समय  देश  में  चल  रहे

 विर्माण  कार्य  के  लिए  देश  में  उपलब्ध  मात्रा  से  अधिक  मात्रा  में  सीमेंट  की  आवश्यकल्ष
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 यदि  तो  वया  सरकार  द्वारा  हाल  में  घोषित  सीमेंट  नीति  में  संशोधन  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  आवश्यकता  के  अनुसार  सीमेंट  का  उचित  भंडार  बनाये  रखने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  बया  अन्य  वैकल्पिक  उपाय  अपनाए  जाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  शोर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्रारिफ  मोहम्मद  :

 हां  ।

 से  विद्यमान  क्षमता  का  और  उपयोग  करके  तथा  अधिष्ठापन  के  लिए
 रिक्त  क्षमता  की  मंजूरी  देकर  देश  में  सीमेंट  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।'
 सीमेंट  के  आंशिक  विनियंत्रण  की  नीति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  और  जब  आवश्यक  समझा

 जाएगा  इसमें  संशोधन  किया  जाएगा  ।

 लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  द्वारा  ओषधियों  का  स्वदेशों  उत्पादन

 4033.  श्री  डी०पी०  जदेजा  ]  े
 >  :  कया  रसायन  ओर  उर्थरंक  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  मोती  लाल  सिह  )
 फरेंगे  कि  :

 क्‍या  अधिकांश  मामले  जिन  औषधियों  को  हमारे  देश  सें  कच्चे  माल  के  रूप  में

 आयात  करने  की  अनुमति  उन  पर  उनके  इन्टरमीडिएट्स  की  तुलना  में  कम  सीमा  शुल्क  देना

 पड़ता  और

 यदि  उनका  आयात  किया  जाता  तो  क्या  सरकार  की  नीति  औषधियों  के  स्वदेशी

 उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  की  और

 यदि  तो  सरकार  ने  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  औषधियों  के  स्ववेशी  उत्पादन  को

 बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्बरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  वोरेशा  :

 साधा  र्षतया  प्रपुंज  ओषधों  के  आयात  पर  60  प्रतिशत  यथामूल्य  मूल  शुल्क  तथा  40  प्रतिशत  यथा

 मूल्य  पूरक  शुल्क  लगाया  जाता  इसी  औषध  मध्यवर्तीयों  के आयात  पर  70  प्रतिशत  यथा

 मूल्य  मूल  40  प्रतिशत  यथा  मूल्य  पूरक  शुल्क  तथा  12  प्रतिशत  यथा  मूल्य  काउन्टर  बेलिंग

 शुल्क  लगाया  जाता  अनेक  प्रपुंज  फार्मूलेशनों  तथा  औषध  मध्यबतियों  पर

 रियायती  दर  से  सीमा  शुल्क  लगाया  जाता  है  ।
 ॥

 जी  यदि  ऐसा  उत्पादन  मूल्य  प्रभावी  हो  ।

 सघु  क्षेत्र  एकक  अपने  राज्यों  के  ओषध  नियंत्रकों  से  सम्बद्ध  प्रपुंज  आँष्न  के  उत्पादन
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 एवं  विपणन  की  अनुमति  ले  लेने  के  पश्चात  किसी  भी  प्रपुंज  औषध  का  उत्पादत  शुरू  करने  के  लिए
 स्वतंत्र  है  जबकि  संगठित  क्षेत्र  क ेएकक  ऐसा  नहीं  कर  सकते  लषघ  क्षेत्र  एककों  में  उत्पादन  को
 बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  राज्य  सरकारों  एवं  केन्द्र  सरकार  द्वारा  ऐसे  एककों  को  कई  अन्य  रियायतें
 भी  दी  गई  हैं  ।

 बोमाकृत  पासंलों  को  चोरो

 4034.  श्री  काम्ती  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कुछ  बीमाकृत  पासंल  गन्तव्य  स्थान  तक  पहुंचने  से  पहले  ही  चुरा
 लिए  जाते

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई  ऐसी  घटनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  डाक  विभाग  के  कर्मचारी  बीमाकृत  पारसलों  की  चोरी  में  अन्तग्रेस्त

 हुए  पाए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 +«जु संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  हां  ।

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पंटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हिस्दुस्तात  पेपर  कार्पोरेशन  के  कारण  प्रदूषण

 4035.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  क्‍या  सरकार  का  विचार  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  द्वारा  निकटवर्ती  मुवातुपुक्षा  नदी  में

 फैंके  जाने  वाले  कचरे  के  कारण  पैदा  होने  वाले  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का

 उद्योग  और  कम्पनी  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रोहम्भद  :  हिन्दुस्तान
 न्यूजप्रिन्ट्स  लिमिटेड  मुवात्तुपुश्ता  नदी  में  फँके  जा  रहे  कचरे  के  कारण  पैदा  होने  वाले  प्रदूषण  को

 रोकने  के  लिए  सभी  प्रयास  कर  रही  ठोस  पदार्थों  और  रंबों  को  हटाने  के  लिए  प्राथमिक  शोधन

 की  और  बी०ओण०डी०  हटाने  हेतु  गौण  शोधन  की  निस्सारण  व्यवस्था  की  जाती  है  तथा  राज्य  के

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोड  द्वारा  निर्धारित  मानक  प्राप्त  कर  लेने  के  बाद  ही  इन  पदार्थों  का  निस्सारण

 मुवासुपुश्ता  नदी  में  किया  जाता  कम्पनी  नदी  में  निस्मारण  की  मात्रा  न्यूनतम  करने  के  लिए
 संयंत्र  के  अन्दर  अभ्युपाय  कर  रही
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 भंडारा  और  गढ़छिरोली
 को  सीधे  डायल  सेवा  द्वारा  अम्बई  ओर  दिल्लो

 से  जोड़ना

 ]
 4036.  श्री  विलास  मुस्तेमबार  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भंडारा  और

 राष्ट्र  क ेविकासशील  जिले  हैं  और  नए  उद्यमियों  को  संचार  के  अपर्याप्त  साधनों  के  कारण

 नाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 क्या  सरकार  का  इन  तीन  जिलों  को  नागपुर  या  दिल्ली  के  साथ  सीधी  डायल

 सेवा  द्वारा  जोड़ने  का  विचार

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  हां  ।

 हां  ।

 भंडारा  एवं  गढ़चिरोली  के  लिए  एस०टी०डी०  सेवा  सातवीं  योजना  अवधि
 के  दौरान  प्रदान  किए  जाने  की  सम्भावना  है  जिससे  ये  शहर  न  केवल  नागपुर  एवं  दिल्ली  से  अपितु
 देश  के  शेष  भागों  के  साथ  भी  सम्पर्क  कर  सकते  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सूतपूर्ण  संनिकों  के  पुनर्वास  ओर  कल्याण  के  लिये  पृथक  संत्रालय

 ]

 4037.  भरी  बोी०एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निया
 भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  में  तेजी  लाने  और  उनकी  सहायता  करने  के  लिए

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  और  कल्याण  हेतु  एक  पृथक  मंत्रालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 क्‍या  रोजगार  अवसर  और  अन्य  लाभ  प्राप्त  करने  में  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  अनभव
 की  जा  रही  कठिनाइयों  की  सरकार  को  जानकारी  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०बो०  नरसह  :  नहीं

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  समस्याओं  का  1984  में  गठित  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  ने
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 विस्तार  से  अध्ययन  किया  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  कारंबाई  कर  रही  भूतपूर्व
 सैनिकों  को  रोजगार  प्राप्त  करने  में  होने  वाली  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने
 समय  पर  उपयुक्त  उपाय  शुरू  किए  हैं  जिनमें  से अधिक  उल्लेखनीय  उपाय  इस  प्रकार  हैं  लागू

 गई है जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  आने  वाले  पदों  की  भरती  में  आरक्षण  की  नीति  लागू  की
 गई  है  जिसमें  अपेक्षित  शैक्षिक  अहृंताओं  और  आयु-सीमाओं  से  सम्बन्धित  संवेधानिक  प्रावधानों  में

 छूट  दी  गई  है  ।  राज्य  सरकारों  से  भी  इसी  प्रकार  के  उपाय  करने  की  सिफारिश  की  गई

 (2)  केन्द्र  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  भी  आरक्षण  नीति  लागू  की  गई
 के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिये  भी  ऐसी  ही  नीति  अपनाने  की  सिफारिश  की  गई

 ।

 (3)  निजी  क्षेत्र  वैतनिक  रोजगार  और  स्वतः  रोजगार  क्षेत्रों  भूतपूर्व  सैलिकों  को

 तैयार  करने  के  लिए  उनको  विविध  योजनाओं  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 (4)  सम्बन्धित  मंत्रालयों/सरकारों  के  साथ  भूतपूर्व  सैलिकों  को  कमशियल  व्यापारिक
 क्षेत्र  में  विभिन्‍न  परिवहन  सेवा  आदि  का  प्राथमिक/अधिसान्य  आबंटन  करने  की  एक
 नीति  बनाकर  भूतपूर्व  सैनिकों  को  लाभकारी  रोजगार  में  लगाकर  उतको  सहायता  प्रदान  की

 जाती  है  ।

 क्षमता  से  कम  कार्य  करने  वाले  फार्मास्मूटिकल  एकक

 4038.  श्री  थम्पत  थासस  :  क्या  रसायन  झोर  उ्रक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  अनेक  फार्मास्युटिकल्स  एकक  कच्चे  माल  की  कमी  होने
 के  कारण  क्षमता  से  कम  काय  कर  रहे

 यदि  तो  उन  का  ब्यौरा  कया  है  जो  अपनी  पूरी  क्षमता  के  अनुसार  कार्य

 नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  उनकी  मूल  क्षमता  कितनी  और

 उक्त  एकढकों  द्वारा  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  झोर  उ्बरक  तथा  उद्योग  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बीरेख  :

 से  सान्द्रित  निट्रिक  एसिड  तथा  औद्योगिक  अल्कोहल  की  अपर्याप्त  उपलब्धतता  के  कारण  कुछ
 भेषज  एककों  का  उत्पादन  प्रभावित  हुआ  था  ।

 राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजर्स  लि०  के  निट्रिक  एसिड  संयंत्रों  के

 एक  स्ट्रीम  को  प्रदूषण  पहलू  पर  राज्य  सरकार  की  आपत्ति  के  कारण  बन्द  करता  सांद्रित

 निट्रिक  एसिड  क०  कीमी  को  सूचना  प्राप्त  होने  स्थिति  का  पुनरीक्षण  किया  गया  ।  आर०सी  ०एफ०
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 को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  प्र£पुंज  औषध  उत्पादकों  की  सरह  के  पूर्वता  वाले  उपभोवताओं  को

 सान्द्रिल  लिट्रिक  एसिड  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करें  ।

 जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  अल्कोहल  तथा  अल्कोहल  पर  आधारित  मध्यवर्तियों  के  आयात

 की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 भुगताल  सिलिण्डर  ले  प्रणाली  के  झाधार  पर  लाना  पकाने

 को  गंस  की  सप्लाई

 4040.  भी  कमल  नाथ  :  क्या  पंद्रोलियिम  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भुगतान  सिलिण्डर  ले  जाओਂ  प्रणाली  के  आधार  पर  उपभोक्ताओं

 को  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलिण्डर  सप्लाई  करने  की  कोई  योजना  तैयार  की  गई

 क्‍या  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  है  कि  यह  प्रणाली  उपभोक्ताओं  के  लिए
 खतरनाक  मंहगी  और  असुविधाजनक  सिद्ध  और

 व्सान  प्रणाली  में  परिवर्तत  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  से  तेल  उद्योग
 ने  कुछ  बाजारों  में  जहां  लेल्फ  क्लोजिंग  वाल्व  वाले  सिलण्डरों  का  प्रयोग  होता  प्रयोग  के  तौर  पर

 दो और  ले  योजना  चालू  की  ।  उपभोक्ताओं  के  लिए  यह  स्कीम  ऐच्छिक  इस
 योजना  को  चालू  करते  समय  लांगत  और  सुविधा  जैसे  पहलुओं  पर  विचार  किया  गया  है  ।
 उन  उपभोक्ताओं  जो  इस  सुविधा  का  लाभ  उठाना  चाहते  धर  में  सुपुर्दंगी  में  आने  वाली
 अवसरिक  शमस्याभों  से  राहत  देने  का  इरादा  है  ।

 दिल्‍ली  उच्चच  न्यायालय  में  पुनरोक्षण  के  लिए  लंबित  यात्िकायें

 4041.  भो  झ्नादि  चरणदास  :  क्‍या  बिथि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  उच्च  ग्यायालय  में  3  1985  को  पुनरीक्षण  के  लिए  कितनी  यात्रिकाएं
 लंबित

 क्या  न्यायाधीशों  पर  कार्यभार  बहुत  अधिक

 क्‍या  बकाया  कार्य  निपटाने  के  लिए  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  संद्या

 में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  31  1985  को  म्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  की  संख्या

 कितनी  थी  ?
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 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एज०  झार०  :  दिल्‍ली
 उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  31.12.1984  को  निम्नलिखित
 सिविल  और  आपराधिक  पुनरीक्षण  याचिकायें  मामले  लंबित  हैं  :---

 पुनरीक्षण  याचिकायें  1788

 पुनरीक्षण  यात्िकायें  और  मामले  703

 योग  2491

 और  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  कार्यभार  के  आधार  पर  न्यायाधीशों  की  संख्या

 में  वृद्धि  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  और  सरकार  उन  पर  विचार  कर  रही

 दो  पद  रिक्त  थे  ।

 झोषध-उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रस्ताव

 4042,  थ्री  मोहन  भाई  पटेल  ]
 \  :  क्या  रसायन  झौर  उर्थरक  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 भो  झ्लनर  सिंह  राठबा  |
 करेंगे  कि  :

 भारत  में  कितनी  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियां  औषधों  का  उत्पादन  कर  रही

 क्या  औषधों  के  उत्पादन  के  लिए  कच्चा  माल  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  कितने  मूल्य  का  कच्चा  माल

 आयात  किया

 क्‍या  इन  कम्पनियों  द्वारा  आयातित  औषधों  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 (३)  यदि  तो  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इन  कम्पनियों  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  औषधों

 का  निर्यात  किया

 क्‍या  ओषध  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विधाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे
 |

 रसायन  धौर  उ्रक  तथा  उद्योग  शोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बीरेसा  :

 ऐसी  16  फेरा  औषध  कम्पनियां  हैं  जिनकी  प्रत्यक्ष  विदेशी  साम्य  पूंजो  40  प्रतिशत  से  अधिक

 a
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 से  कच्चे  माल  के  आयात  के  लिए  आयात  एवं  निर्यात  नीति  के  अनुसरण  में

 अनुमति  दी  जाती  व्यक्तिगत  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए  आधातों  की  इस  मंत्रालय  द्वारा

 रानी  की  जाती

 (2)  फेरा  कम्पनियों  द्वारा  निर्यात  किए  गए  औषधों  की  मात्रा  उपलब्ध  नहीं  है  ।  तथापि

 उन  16  फेरा  औबध  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए  निर्यात  के  मूल्य  संलग्न  किए  गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 ब्  1983-84  के  दोराम  16  फेरा  कम्पनियों  के  निर्यात

 न्श्च््न्प्म््  7 कक  छह

 में०  बरोज  वेलकम  एण्ड  कम्पनी
 पी०  लि०  बम्बई

 2  मै०  बूटस  कम्पनी  बम्बई

 3  में०  बेयर  के०  बम्बई

 4.  मै०  सितमाइड  इंडिया  बम्बई

 5  मै०  ई०  मर्क  बम्बई

 6  में०  होचेस्ट  फार्मास्युटिकल्स  बम्बई

 4,  मै०  हिन्दुस्तान  सीधा  गेगी  वम्बहं  52820.6

 8.  मैं०  जोतसन  एण्ड  जोनसन  बम्बई

 9,  मै०  मर्क  शाप॑  एण्ड  डोहमे  आफ  इंडिया  बम्बई

 में०  पाइजर  बम्बई  5774.3

 मं»  रोचे  प्रोडक्ट्स  बम्बई  83)
 मैं०  सैन्होज  बम्बई  12060.0

 मै०  दि  बलकलो  एण्ड  केमिकल्स  कार्पो०  आफ  6422.0
 इंडिया  कलकता

 मै०  यूनी  सेन्कयो  बम्बई  एन०ए०

 में०  वेयथ  लेबोरेटरीज  लि०  बम्बई  75.4

 में०  स्मिथ  केलमेक्स  फ्रेंच
 कक  12.  कर  नाम  कवर  पा  थमा  ुडन्‍क्‍म  ममााकल्‍भ  बम्बई  >  मर  काका  ार  डा  इ+वाशकनमम॥  नि  पमन--क-+रान--+काछव वाह  कक  ए  ाई-+वबकि  करार  बम  कप
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 एल्कोहल  के  सृल्य  में  बढ़ि

 4043,  श्री  बाला  साहिब  बिलखे  पाटिल  :  क्‍या  रसायन  धझोर  उजंरक  मंत्री  यह  बताने  की
 -  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  ने  सरकार  से  एल्कोहल  का  मूल्य  बढ़ाने  की
 सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायन  झोर  उबरक  तथा  उद्योग  झोर  कम्पनी  काये  मंत्री  बोरेख  :

 से  शीरे  एवं  अल्कोहल  की  लागत  एवं  मूल्य  संरचना  का  अध्ययन  करने  के  पश्चात्‌  औद्योगिक
 लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  ने सरकार  को  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इस  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही
 है  ।

 टाटा  बस्धुशों  द्वारा  बड़  पैसाने  पर  पूंजी  निवेश  को  योजना

 4044.  श्री  बी०बी०  देसाई  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पतों  कार्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  टाटा  बन्धुओं  ने  दूर  संचार  कम्प्यूटर  आधुनिक  साज  सामान  आदि  और  वेकल्पिक

 ऊर्जा  त्रोतों  जंसे  उच्च  प्रोद्योगिक  वाले  क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  पूंजी  निवेश  करने  का  संकेत  दिया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  टाटा  बन्धुओं  द्वारा  प्रस्तावित  बड़े  पैमाने  पर  पूंजी  निवेश

 की  योजना  से  सहमत  हो  गई

 यदि  तो  सरकार  ने  कौन से  क्षेत्रों  मे ंसहमति  प्रदान  की  और

 टाटा  बन्धुओं  ने  कुल  कितने  पूंजी  निवेश  का  प्रस्ताव  रखा  है  ?

 उद्योग  और  कर्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रारिफ  मोहम्द  :  से
 टाटा  ग्रुप  आफ  कंपनीज  की  विभिन्‍न  कम्पनियों  को  1982  से  1985  की  अवधि  में  बिक्री

 योग्य  ट्रक  और  बस  की  पी०  एण्ड  एच०  इलेक्ट्रिक  म!इनिंग  मोल्डेड  केस

 सक्िट  पैकेज्ड  मूनिट  गनिग  स्लाइड  गेटों  को  चलाने  के  लिए

 भूमिगत  खान  सम्बन्धी  कार्यों  के लिए  क्राउलर  तथा  अहील  माउंटेड  साइड/क्ंट  ढम्प  लोडर  और

 डाक्युमेंट  एन्कोढ  र  जैसी  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  आश4-पत्र  मंजूर  किए  गए  इन  आवेदनों
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 में  दिया  गया  अनुमानित  पूंजी  निवेश  लगभग  400  करोड़  रुपए  सरकार  द्वारा  मंजूर  किए  जाने

 वाले  इन  कम्पनियों  के  अन्य  प्रस्ताव  पोर्टलेंड  ब्लास्ट  माडेम  एम०आई०सी०आर०

 कारट्रिज  इंडस्ट्रियल  डाइग्लिकोल  कार्बोनेट  मोनोमर  प्रोसेस  कंट्रोल  तथा

 मैनेजमेंट  सिस्टम  और  ई०पी०ए०बी०  एक्सचेंज  ज्ञैसी  वस्तुएं  बनाने  के  सम्बन्ध  में  ह ैजिनसे  लगभग

 100  करोड़  रुपए  के  पूंजी  निवेश  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 उड़ीसा  में  सरकारो  क्षेत्र  की  विभिन्‍न  तेल  कम्पनियों  को  भमण्डारण
 को  क्षमता  में  वढ्धि

 4046.  श्रोमतो  जयन्तोी  पटनायक  :  क्या  पैट्रोलियमस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियों
 की  मिट्टी  का  भट्टी  तेल  आदि  के  भण्डारण  की  वर्तमान  भण्डारण  क्षमता  बहुत
 ही  अपर्याप्त

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  को  उस  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  की  विभिन्‍न
 लैल  कम्पनियों  की  भण्डारण  क्षमता  को  तुरन्त  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  का  निवेदन  किया

 और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  के  अनुरोध  को  क्रियान्वित  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  नहीं  ।  उड़ीसा
 में  पहले  से  ही  उपलब्ध  प्रोडक्ट  भंडारण  क्षमता  को  उस  राज्य  की  पी०ओ०एल०  उत्पादों  की  बालू
 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझा  गया  है  ।

 (a)  हां  ।

 सरकार  की  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  देश  में  उत्पाद  की  भंडारण  क्षमता  को  बढ़ाने
 के  उद्देश्य  से अतिरिक्त  उत्पाद  टैकेज  कार्यक्रम  के  पहले  चरण  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  में  टैकेज  क्षमता
 को  6357  किलो  लीटर  तक  बढ़ाया  जा  रहा  आशा  है  यह  काम  1985  के  अन्त  तक  पूरा  हो

 चरण  11  क  के  अन्तगंत  भंडारण  क्षमता  को  10532  किलो  लीटर  तक  बढ़ाने  के  लिए
 स्वीकृति  दे  दी  गई  है  तथा  इसके  1986-87  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  पारादीप  में  टर्मिनल
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भी  सरकार  के  विचाराधीन

 1985-86  में  कुत्तों  की  खुदाई

 4047.  भरी  धर्स  पाल  सिह  सलिक  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्‍्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985-86  के  दौरान  देश  में  कितने  नए  कुओं  की  खुदाई  किए  जाने  की  सम्भावना

 (@)  किन  स्थानीं  पर  इन  कुओं  की  छुदाई  का  कार्य
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  और

 इन  कुओं  से  कितना  तेल  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?

 पैद्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  वर्ष  1985-86  में  .

 159  अन्वेषी  कुओं  के  व्यधन  की  योजना  है  ।

 ये  कुएं  निम्नलिखित  बेसिनों  में  खोदे  जाएंगे  :---

 बम्बई

 अण्डमान  अपतटीय  क्षेत्र

 उत्तर-पूर्वी  समुद्रतट

 कौम्ने

 असम

 अरुणाचल  प्रदेश

 राजस्थान  तटीय  क्षेत्र

 महानदी
 हिमाचल  की  तराइयां  तथा  गंगा  घाटी

 कच्छ-सौराष्ट्र
 कृष्णा-गोदावरी

 कावेरी  अपतटीय  तथा  तटीय  क्षेत्र

 बंगाल

 570  करोड़  रुपये  ।

 इस  अवस्था  में  इन  अन्वेषी  कुओं  से  होते  वाले  उत्पादन  की  मात्रा  बताना  सम्भव  नहीं
 है  ।

 न्थायालयों  में  जेरोक्स  सशीनों  का  प्रयोग

 4048,  श्री  ई०  प्रप्यापु  रेड्डी  :  क्या  विधि  धौर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  जेरोक्स  मशीनों  आदि  के  प्रयोग  द्वारा  मुकदमा  लड़ने  वालों  को  साक्ष्य
 लिखित  करने  ओर  साक्ष्य  तथा  निर्णय  की  प्रतियां  तुरन्त  उपलब्ध  करने  के  प्रयोजन  के  लिए
 मस्थ  बिचारण  त्यायालयों  पें  आधुनिक  तकनीकों  का  प्रयोग  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  और
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 नच्ख
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधि  धर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एच०पझार०  :  और
 विधि  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  सिफारिश  की  है  कि  निर्णयों  और  अभिसाक्ष्यों  को  टाइप
 करके  उनकी  प्रतियां  बनाने  की  यांत्रिक  या  इलेक्ट्रानिक  प्रक्रिया  द्वारा  यह  कार्य  सम्पन्न
 किया  जा  सकता  यह  रिपोर्ट  1979  में  सदन  के  पटल  पर  रखी  गई  थी  और  राज्य  सरकारों
 और  उच्च  न्यायालयों  को  भी  भेज  दी  गई  थी  क्‍योंकि  इस  सम्बन्ध  में  कारंवाई  उन्हें  ही  करनी  थी  ।
 इस  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों  का

 1982  में  आकर्षित  किया  गया  था  ।

 बिहार  में  डाक  झोर  तार  घर  खोलना

 4049.  की  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  वर्ष  1985-86  के  दोरान  कुल  कितने  डाक  घर  खोले  जाने  का  विचार

 बिहार  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  कुल  कितने  तार  घर  खोले  जाने  का  विचार
 और

 उक्त  डाकघरों  और  तार  घरों  में  से  कितने  पवंतीय  आदिवासी  और  दूर  दराज
 :  के  क्षेत्रों  में  खोले  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  1985-86  के  दौरान
 बिहार  में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  डाकघरों  की  संख्या  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 1985-86  के  दौरान  बिहार  में  जो  तार  घर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  उनकी  कुल  संख्या
 अभी  निर्धारित  की  जानी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निगरामो  संगठन

 4050.  भ्रो  के०  राममृति  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निगरानी  संगठन  के  कृत्य  क्या

 हे

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  संगठन  के  लिए  क्या  योजना  परिव्य4र  नि्रारित  किए
 गए

 अब  तक  इस  संगठत  में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  और

 यदि  संगठन  के  कार्यकरण  में  कोई  कमियां  हैं  तो  उनको  दूर  करने  और  इसे  गतिशील
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 बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  ताकि  छठी  योजना  के  लक्ष्य  प्राप्त  किये  जा  सकें  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  मिवास  :  अनुश्रवण  संघटन  एक
 संगठन  है  जो  विभिन्न  केन्द्रों  मे ंकिए  गए  बेतार  अनुश्रवण  के  आधार  पर  मंत्रालय

 आयोजना  एवं  समन्वय  को  आवश्यक  तकनीकी  और  सम्बद्ध  आंकड़े  सुलभ  करता  है  ताकि

 राष्ट्रीय  रेडियो  विनियामक  प्राधिकरण  के  रूप  में  मंत्रालय  अन्तर्राष्ट्रीय  समन्वय  तथा  आवृत्ति
 करण  और  पृथ्वी  के  समतुल्य  कक्षा  में  उपग्रहों  की  स्थिति  सहित  रेडियो  आवृत्ति  वर्णक्रम  प्रबन्ध

 सम्बन्धी  अपने  दायित्व  को  कुशलतापूर्वक  निभा  सके  ।

 800  लाख  रुपये  ।

 351.07  लाख  रुपये  ।

 (  कोई  खास  कमियां  नहीं  फिर  भी  कार्यान्‍्क्यनाधीन  कुछ  योजनायें  आड्डर  किये  गये

 उपस्कर  के  वितरण  में  देरी  होने  के  कारण  सातवीं  योजना  में  पूरी  होंगी  ।

 केरल  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलता

 4051.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केरल  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  केरल  परिमण्डल  में  यह  एक्सचेंज  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  जाने
 भौर

 इन  एक्सचेंजों  द्वारा  कब.तक  कार्य  आरम्भ  करने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  मिवास  :  हां  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 इन  एक्सचेंजों  के  1985-86  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  बशत  कि

 उपस्कर  और  अन्य  साज  सामान  उपलब्ध  रहे  ।

 विवरण

 उन  स्थानों  के  नाभ  जहां  एक्सचेंज  खोले  जाने  का  प्रस्ताव

 1.  मुरीकसरी

 2.  चेला  चसादव

 3.  सनेल्ली



 4,  टीकी

 5.  कदा  पथ

 6.  आरत्तुपुन्ना
 7.  थिरुमेनी

 8.  पाराकदाऊ

 9.  मालुर

 10.  सूयनिल

 11.  थेरुवेगापुक्षा

 12.  पनथी  पानकौ

 13.  पुजातिरी
 14,  आदिपरांडा

 15.  मानाथुर

 खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  15  एक्सचेंजों  में  से  क्रम  सं०  2  और  :0  के  एक्सचेंज  ई०एस०
 ए०एक्स०  9:  2:  |  किस्म  के  और  शेष  एम०ए०एक्स०  Il  किस्म  के  होंगे  ।

 विटासिन  सी  के  मूल्य  में  बढ्धि

 4052.  श्रोमती  किशोरी  क्या  रसामन  पहोर  उ्थंरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारतीय  औषधि  कम्पनियों  द्वारा  विटामिन  सी  के  मूल्य
 में  वृद्धि  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 गत  12  महीनों  के  दोरान  कितनी  बार  और  कितनी  मूल्य  वृद्धि  की  अनुमति  दी  गई  ?

 रसायन  प्रोर  उबंरक  सम्त्रो  बोरेख  :  और  जो  मैससे  अम्बालाल

 सारा  भाई  एन्टरप्राइसेस  का  एक  एकक  द्वारा  उत्पादित  किये  जाने  वाले  विटामिन  और  इसके
 लवणों  का  प्रतिधारण  मूल्य  औषध  1979  के  उपबन्धों  के  अधीन  27

 1985  को  बढ़ाया  गया  था  ।  मूल्य  में  वृद्धि  की  अनुमति  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  की

 सिफारिशों  पर  आधारित  थी  ।

 वर्ष  1984-85  के  विटामिन  तथा  इसके  लवणों  के  मूल्य  में  वृद्धि  की

 अनुमति  केवल  एक  बार  27  1985  को  दी
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 सेपथा  पर  झावारित  उर्थ रक  का  रखानों  को  स्थापना

 4053.  श्रो  सत्येल्त्र  नारायण  क्‍या  रसायन  झौर  उरबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नैपथा  पर  आधारित  और  अधिक  उतंरक  कारखाने  स्थापित  किये  जाने  का

 विचार

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  कितने  कारखाने  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ओर  कहां-कहां
 पर  स्थापित  किये  जा  रहे  और

 क्‍या  गैस  पर  आधारित  उर्वरक  एककों  की  स्थापना  में  होने  वाले  विलम्ब  के  कारण

 यह  निर्णय  किया  गया  है  ?

 रसायन  झोौर  मरजो  तथा  उद्योग  ह्लोर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बीरेख  :

 और  ।  फीडस्टाक  के  रूप  में  नैपया  पर  आधारित  एककारखाना  आनरप्न  प्रदेश  में

 काकीताडा  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 दबाईयों  को  कोसतों  का  निर्धारण

 8054.  श्री  लक्षण  सल्लिक  :  क्‍या  रसायन  झौर  उबरक  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दवाइयों  की  की  मर्ते  बहुत  अधिक  हैं  और
 सामान्य  लोग

 उन्हें  खरीद  पाने  की  स्थिति में  नहीं
 शा  क्‍७

 क्‍या  दवाइयों  की  कीमतें  बढ़ाते  समय  दवाइयां  बनाने  बाली  कम्पतियां  सरकार  से

 मन्जूरी  प्राप्त  करती

 यदि  तो  सरकार  की  मन्जूरी  पर  आधारित  मूल्य  सूचकांक  आदेश  के  पश्चात
 बाजार  में  आई  दवाइयों  के  नाथ  और  संझ्या  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  और

 इन  दवाइयों  को  साथान्य  लोगों  के  लिए  उपलब्ध  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  ध्ोर  उर्ब रक  तथा  उद्योग  धौर  कार्य  मन्त्री  ,  बोरेश  :  नहीं  ।
 ज्यादातर  दवाइयों  के  औषध  आदेश  1979  के  प्राबधानों  के  अस्तर्गत

 विनियमित  हैं  ।
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 मूल्य  नियंत्रित  फार्म,लेशनों  के  मूल्यों  में  संशोधन  करने  से  पूर्व  निर्माताओं  को  उक्त

 आदेश  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  लेना  अपेक्षित

 और  347  बल्क  ओषपधें  मूल्य  नियंत्रित  हैं  जो औषध

 1979  की  प्रथम  और  द्वितीय  अनुसूची  में  निदिष्ट  इन  औषधों  पर  आधारित  फार्म,लेशनों  की

 संख्या  काफी  अधिक  इन  बल्क  ओऔषद्ों  और  इनके  फार्मलेशनों  के  मूल्य  पर  कानूनी
 उपभोक्ताओं  का  उपयुक्त  और  तकंसंगत  मल्यों  पर  उनकी  उपलब्धता  सुनिश्चित  करता

 गाईंस  रीच  बकंशाप  लि०  कलकता  द्वारा  ध्रत्तनिक  बस्तुओं  का  निर्माण

 4055.  भ्री  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कलकत्ता  की  गारंन  रीच

 वर्कशाप  रोड  रालर  आदि  जंसी  गर-रक्षा  असेनिक  वस्तुओं  का  भी  निर्माण  कर  रहा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 गया  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  कि  गान  रीच  वर्कशाप्र  लि०  द्वारा  केवल  नियमित्र  रक्षा

 वस्तुओं  का  ही  निर्माण  किया  जाना  और

 यदि  तो  श्रस्ताव  का  क्या  अ्यौरा  है  ?

 रक्षा  मगत्रो  पो०  वो०  नरसह  :  हां  ।

 गैर  रक्षा  बस्तुओं  के  निर्माण  का  कार्य  हाथ  में  लिया  गया  है  ताकि  उपलब्ध  क्षमता
 का  अधिक  अच्छा  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 और  नहीं  ।  लेकिन  कम्पनी  को  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  के  लिए  मिले-जुले
 उत्पादनों  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  प्रस्तावों  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 हायात  किए  गए  कच्ले  साल  के  दुरुपयोग  के  लिए  कम्पतियों  का  निरीक्षण

 4056.  भी  लक्ष्मण  सलिक  :  कया  रसायस  झोर  उरक्ष  मनत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 क्या  वर्ष  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  सारणीबड्ध  और  आयात  किये  गए
 फ्रक्चे  माल  का  दुरुपयोग  रोकने  के  लिए  कितने  निरीक्षण  किए

 उन  कम्पतियों  का  नाम  क्या  है  जिनका  निरीक्षण  किया  गया  और  किस  प्रकॉर  की
 अनियमिताएं  उजागर  हुई

 $0
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 तनमन

 क्‍या  बल्क  औषधियों  का  आयात  करने  की  घटनाओं  और  अन्य  कुछ  अनियमिताओं  से

 उनको  अवगत  कराया  गया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  झोर  उबरक  मर्जी  बोरेशा  हस  संबंध  में  कोई  निरीक्षण

 नहीं  किए  गए  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऑऔषषेधों  के आयात  और  उनकी  अधिप्राप्ति  को  समय-समय  पर  बिद्यमान  आयात  और
 निर्यात  नीति  के  अधीन  विनियमित  किया  जाता  निर्दिष्ट  स्वरूप  का  कोई  मामला  मन्त्रालय  के

 ध्यान  में  तहीं  आया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकारों  को  प्नतिरिक्त  लेबो  सोमेंट  आरी  करना

 4057.  श्री  लक्षण  मल्लिक  :  क्‍या  उद्योग  श्लोर  कम्पनों  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  कुछ  राज्य  सरकारों  उनकी  महृत्वपूर्ण  परियोजनाओं  के

 लिए  उनके  सामान्य  आबंटन  के  अतिरिक्त  लेवी  सीमेंट  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  श्लौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :

 प्रश्न  ही  नहीं

 उड़ीसा  के  कोरापूट  जिले  में  दर  संचार  सुविधाधों  का  विदास

 4058.  श्री  गिरिधर  गोमांगों  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  मण्डल  द्वारा  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  दूर  संचार  के  विकास  के  लिए  छठो

 योजना  के  दौरान  कौन-कौन  से  कार्यक्रम  तेयार  और  अनुमोदित  किए  गएं  तथा  उन्हें  निष्पांदित

 किया

 किन-किन  स्थानों  पर  ठेलीफोन  सुविधाएं  उपलब्ध  करा
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 गये  तथा  जिला  और  अन्य  सब  डिविजनल  मुख्यालयों  से  अब  तक  कितने  ब्लाकों  और  सब  डिविजनों

 को  जोड़ा  जा  चुका

 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  सभी  कार्यक्रम  पूरे  कर  लिए  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (=)  आदिवासी  विशेषकर  कोरापुट  जिले  के  लिए  उतके  मन्‍्त्रालय  द्वारा  तैयार  किए

 तथा  प्रस्तुत  किए  गए  सातवीं  योजना  के  कार्यत्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ।

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  (ait  राम  निवास  :  जानकारी  विवरण  एक

 में  दी  गई  है  ।

 जानकारी  विवरण-दो  में  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।  कुछ  ही  कार्यक्रम  पूरे  नहीं  किये  जा  सके  ।

 जानकारी  विवरण-तीन  में  दी  गई

 *  -  जानकारी  विवरण  तीन  में  दी  गई

 विवरण-एक

 कोरापुर  जिले  में  छठी  योजना  के  दौरान  प्रस्तावित  एवं  कार्यान्वित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रम  :

 प्रस्तावित  :

 1.  25  लाइनों  के  2  नये  एम०  ए०  चालू  करना

 2.  एक्सचेंज  की  क्षमता  का  1085  लाइनों  द्वारा  विस्तार

 3.  53  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  संयुक्त  डाक  तार  घर  छोलना

 4.  एक  टेलेब्स  एक्सचेन्ज

 5.  एक  मेनुअल  ट्रंक  बोर्ड

 6.  6  ओपन  वायर  कैरियर  प्रणालियां  चालू  करना

 7.  400  लाइन  के  एम०  ए०  एक्स-ा  द्वारा  कोरापुट  एक्सचेंज  का
 स्वचलीकरण

 .  9  नये  एम०  ए०  (25  चालू  किये  गए
 2.  एक्सचेंज  की  क्षमता  का  575  लाइनों  द्वारा  विस्तार  किया  गया

 3:  37  एल०  डी०  पी०  टी०  सी०  खोले  गए
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 4.  टेलैक्स  एक्सचेंज--शून्य

 5.  3  मेनुअल  ट्रंक  बोर्ड

 6.  5  ओपन  वायर  कैरियर  प्रणालियां

 विवरण-दो

 उम  स्थानों  के  जहां  छठो  योजना  के  दौरान  नये  टेलीफोन  एक्सचेन्ज  प्रदान  बिये  गये

 1.  अम्बडोला  2.  बोईपा  रीगुडा

 3.  बोरीगुम्मा  4.  बिस्साम  कटक

 5.  बालीभेला  6.  चित्रकोंडा

 7.  दमनजोदी  8.  दमनजोदी  टाउनशिप

 9.  पंचपट्टीमेल

 उन  स्थानों  के  नाम  जहां  छठी  योजना  के  दौरान  एल०  डी०  पी०  टी०/सी०  ओ०  जैसी

 टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान  की  गईं

 1.  अतिगांव  2.  अम्बडोला

 3.  बीसिहपुर  4.  बालीमेला

 5.  बालीगांव  6.  विक्रमपुर

 7.  भैजाहांडी  8.  चन्द्रपुर

 9.  चारामुला  कुसुमी  10.  चित्रकोंडा

 11.  चन्दीली  12.  दानगासुरदा

 13.  डिगिसलफा  14,  डोम्बासोरा

 15.  डुमरीपैट  16.  गिरला

 17:  जलतंर  18.  श्लालीगुडा

 19.  कुमली  20.  कामता

 21.  कुन्दूली  22.  कल्याणसिहपुर

 23.  कुजेन्द्री  24.  कालीमेला

 25.  कांगों  26.  लिमापदर

 27,  मेदलपुर  28.  नउकोटे
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 nian  0  ऊ+  ॒ऑऋढ
 29,  पत्रपुट

 30,  पुटासिह

 31.  रामगिरी  32.  राजौबा

 33.  सुनकी
 34.  सिकापलली

 35.  सिकारपई  36.  तुम्बरला

 37.  उचम्भा

 चित्रकोंडा  में  थोले  गए  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  को  बाद

 में  एम०  ए०  में  बदल  दिया

 छठी  योजना  के  दोराम

 1.  काली  मेला  ब्लाक  मुख्यालय  मल्कानगिरी  स्थित  हसके  उपमण्डलीय  मुख्यालय  से

 जोड़ा

 2.  कल्याणसिंहपुर  ब्लाक  मुक््यालय  राग्रगढ़ा  स्थित  इसके  उप्रमषछलीश्र  मुस्यालय  से

 जोड़ा

 8.  चन्त्रपुर  ब्लाक  मुख्यालय  गुनुपुर  स्थित  इसके  उपमण्डलीय  मुख्याल्त्र  के  जोड़ा
 ग़ग्मा  ।

 जबियरण-तोन

 छठी  योजना  के  दोरान  पूरे  नहीं  किये  जा  सके  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा--इसके  कारण

 1...  पहाड़ी  पावर  परेलिलिजम  और  साज-सामान  की  कमी  के  कारण  लम्बी

 दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन/संयूक्‍त  डाक  तार  धर  प्रदान  नहीं  किये  जा  सके  ।

 कोरापुट  एक्सचेंज  का  उपस्कर  और  भवन  के  अभाव  में  स्वचल  नहीं  बन।पग्रा  जा
 सका  ।

 3.  अपेक्षित  मांग  न  होने  के  कारण  टेलेक्स  एक्सचेंज  चालू  नहीं  किया  जा  सका  ।

 कोरापुट  जिले  के  जनलातोय  क्षेत्रों  के  लिए  सातवीं  योजना  के  प्रस्ताथों  का  ब्योरा

 1.  13  एम०  ए०  एक्स  नये  एक्सचेंज  खोलना  ।

 एक्सचेंज  की  क्षमता  में  1800  लाइनों  की  वुद्धि  करना  ।

 185  लम्बी  दूरी  के  सावेजनिक  टेलीफोन  घर/संयुक्त  डाक  तार  खोलना  ।

 +े

 ७

 ७

 एक  नया  टेलेक्स  एक्सचेंज  खोलना  |
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 5.  3  मार्गों  पर  प्वाइंट-टू-प्याइंट  एस०  टी०  डी०  शुरू  करना  ।

 6.  100  कि०  मी०  यू०  एच०  एफ०  रूट  जोड़ा  ।

 7.  सात  मेनुअल  एक्सचेंजों  का  स्वचलीकरण  करना  ।

 8.  कोरापुट  गौण  क्षेत्र  में  समन्वित  अंकीय  नेटवर्क  योजना  शूरू  करना  ।

 इन  प्रस्तावों  पर  तभी  कारंवाई  की  जाएगी  यदि  साज  सामान  और  संसाधन  उपलब्ध  रहेंगे
 तथा  फरियोजनायें  वित्तीय  दृष्टि  से  व्यवहायं  होगी  ।

 उड़ीसा  में  नया  टेलीफोन  उपसंडल  श्लोलता

 4059.  भरी  गिरिघर  ग्ोमांगी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुनुपुर  क्षेत्र  को  प्रह्मपुर  टेलीफोन  उपमण्डल  से  अलग  करने  और  उसकी  अजैपुर
 उपमण्डलस  के  साथ  पघिलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यवि  तो  इस  दिशा  में  कया  प्रगति  हुई

 क्‍या  जतंमान  जैपुर  उपमण्डल  को  विभाजित  करके  रामगढ़  में  एक  जया  ठेलीफोन

 मण्डल  श्ञोला  जा  रहा

 यदि  तो  यह  नया  उपमण्डल  कब  तक  खोले  जाने  का  विचार  और

 (&)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शंजार  सम्त्री  रास  निवास  :  नहीं  ।

 अश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 से  (3)  रामगढ़  में  एक  नए  तार  उप-मण्डल  के  प्रस्ताव  पर  तभी  कार्रवाई  की

 जाएगी  जब  मौजूदा  मानदण्डों  के  अनुसार  उसका  औचित्य

 उच्चतम  न्यायालय  धोर  उच्च  स्यायालयों  में  विधिक

 सहायता  समितियों  का  कार्यक्रम

 4060.  श्री  प्रनस्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  बिथि  झौर  स्याय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  निर्धन  व्यक्तियों  को विधिक  सहायता  देने  क ेलिए  उच्चतम  न्यायालय  और  विभिन्‍न

 उच्च  न्य,यालयों  में  विधिक  सहायता  समितियां  कार्य  कर  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  श्रक्रिया  अपलाई  गई  और
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 उच्चतम  न्यायालय  ओर  उच्च  त्यायात्रयों  को  इस  सम्बन्ध  में  दी  जा  रही  वित्तीय

 सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधि  झौर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एच०  प्रार०  :  हां  ।

 (@)  उच्चतम  न्यायालय  में  कार्यरत  विधिक  सहायता  समिति  द्वारा  अपनाई  गई

 सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  तारीख  10-7-1981  के  कार्यालय  ज्ञापन  से  शासित  होती  ज्ञापन

 की  एक  प्रति  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  [  प्रन्धालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संल्या  एल०  टी०

 1091/85]  चूंकि  राज्य  सरकारों  का  संबंध  उनके  राज्यों  में  विधिक  सहायता  कायंक्रमों  से  होता  है
 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  कायंरत  विधिक  सहायता  समितियों  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रिया  के

 ब्यौरे  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  उच्चतस  न्यायालय  में  कार्यरत  विधिक  सहायता  समिति  को  निम्नलिखित
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है

 विफ्तीय  वर्ष  झनुदान  की  रकम
 eee  eet,  eee  नम

 25,000.00  २०

 1981-82  1,00,000.00  रु०

 1982-83  2,57,813.27  रु०

 1983-84  3,46,186.30  रु०

 1984-85  3,94,000,00  ₹ू०

 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  कार्यरत  विधिक  सहायता  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  देने
 कौ  जिम्मेदारी  मुख्यतः  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  सरकार  द्वारा  गठित  विधिक
 सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  की  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकार  के  विधिक  सहायता
 और  सलाह  बोडों  को  उनके  कार्यक्रम  या  परियोजना  के  आधार  कुछ  दशाओं  में  सहायता
 अनुदान  दिया  जाता

 भागा  परमाणु  ध्मुसंधान  मारतोंग  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  झोर  सूचना
 झायोजना  झोर  विश्लेषण  प्रूप  का  रक्षा  झ्रतुसंघान  विकास  संगठन

 की  गतिविधियों  के  साथ  समन्वय

 4061.  भी  एस०  डेनिस  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन
 भौर  सूचना  आयोजना  और  विश्लेषण  ग्रूप  की  गतिविधियों  का  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन
 की  गतिविधियों  के  साथ  समन्वय  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 86



 3  1907  लिखित  उतर
 व

 रक्षा  मनन्‍्त्री  पी०  बो०  नह्सह  :  विश्वविद्यालयों  के  अनुसंघान  विभागों

 सहित  भारतीय  प्रयोगशालाओं  के  बीच  सहयोग  बहुत  उत्तम  किस्म  का

 यह  सहयोग  पूर्णतः  वैज्ञानिक  जानकारी  के  आदान  प्रदान  और  जरूरत  पर  आधारित

 है  इसलिए  उसका  ब्यौरा  बतामा  संभव  नहीं  यह  बताना  पर्याप्त  होगा  कि  इस  सहयोग  के  लिए

 कोई  शर्तें  नहीं  रखी  गयी  हैं  ।

 द्रसंचार  पर  सरीन  समिति  की  भ्रस्थोकृत/लस्बित  सिफारिशों

 4062.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  पर  सरीन  समिति  की  किसी  सिफारिश  को  रहू  किया  गया  है  अबवा

 निर्णय  के  लिए  अभी  भी  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  रह  किए  जाने  के  कारणों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 लम्बित  पड़ी  सिफारिशों  के  मामले  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है
 ओर  विलम्ब  के  कारण  क्या  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  राम  सिबास  :  सरीन  समिति  द्वारा  दी

 गई  433  सिफारिशों  में  से  47  सिफारिशें  अस्वीकार  कर  दी  गई  तथा  18  सिफारिशों  को
 कार्यान्वित  किए  जाने  के  बारे  में  निर्णय  लिया  जाना

 इन  सिफारिशों  को  साज-सामान  और  वित्तीय  बाधाओं  के  कारण  या
 तकनीकी  एवं  प्रौद्योगिकी  कारणों  से  अस्वीकार  किया  गया  लम्बित  सिफारिशें  मुख्यतः  दूरसंचार
 क्षेत्रों  का गठन  आई०  टी०  आई०  को  दो  स्वरतन्त्र  यूनिटों  में  विभाजित  करने  तथा  दूरसंचार
 इंजीनियरी  मंडलों  का  तार  परियात  मंडलों  में  विलय  करने  के  संबंध  में  है  ।

 लगभग  सभी  लम्बित  सिफारिशें  सिद्धांततः  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  और  अब  विभाग
 उनके  कार्यास्वयन  के  ब्यौरों  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 डाक  झोर  दरसंचार  विमाग  के  कर्मचारियों  के  लिए  झ्राबास

 4063.  प्रो०  मारायण  अ्म्द  परादार  :  कया  संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  शहरी/भ्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाक  और  दूर  संचार  विभाग  के  कमंचारियों  के
 आवास  की  व्यवस्था  करने  को  उचित  प्राथमिकता  दे  रही

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  31  1985  तक  देश  के  प्रत्येक
 डाक  दूरसंचार  मण्डल  या  जिले  में  कितने  प्रतिशत  डाक  दूरसंचार  विभाग  के
 कर्मचारियों  को  आवास  उपलब्ध  कराया
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 क्या  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  में  इस  प्रतिशत  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  का  विचार

 ब्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  कमंचारियों  को  किराये  पर  भी  मकान  लेने  में  कठिनेंई

 होती  कोई  विशेष  आबंटन  किया  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  भम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 प्रतिशतता  विवरण-एक  और  विवरण-दो  में  दी  गई  है  ।

 निधि  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  प्रतिशतता  में  उपयुक्त  वृद्धि

 विभिन  क्षेत्रों  में  स्टाफ  क्वार्टरों  के  निर्माण  की  योजना  निर्माण  के  लिए  निधि  एंव

 भूमि  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तेयार  की  जाती

 (3)  उपयुक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एक

 सकिल  का  नाम  स्टाफ  क्यार्टरों  की  उपलब्धता

 2...

 1.  आंध्र  प्रदेश
 गज

 8.7%

 2  बिहार  10.00% *

 3.  गुजरात  2.5%

 4  जम्मू  व  कश्मीर  3.5%

 5  कर्नाटक  3.4%*

 6.  केरल  5.61%

 7.  मध्य  «  7.1%

 8.  महाराष्ट्र  4.6%

 9.  उड़ीसा  9.77%  +2.02--11.79%,

 10.  राजस्थान  10.34%

 11.  तमिलनाडु  3.38%  -  1.545-492%

 12.  उत्तर  प्रदेश  6.33%
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 1
 हे

 2  |

 13...  पश्चिम  बंगाल  4.6%

 14.  तकनांकी  और  विकास  सकिल  12.80%

 15.  महाप्रबंधक  दूरसंचार  फैक्ट्री  कलकत्ता  4.5%

 16.  एल०  टी०  टी०  सी०  गाजियाबाद  60.50%

 17.  उत्तर  पश्चिम  सकिल
 +  7.6%

 18...  उत्तर  पूर्वी  सकिल  9.3%*

 हेलीफोन  जिने

 ऋ०  सं०  जिले  का  नाम  स्टाफ  ऋ्०  सं०  जिले  का  नाम  स्टाफ

 क्वार्टरों  की  क्वार्टरों  की

 उपलब्धता  उपलब्धता

 1.  आगरा  6.5  प्रतित  2.  अहमदाबाद  5.86  प्रतिशत

 3.  अमृतसर  5  ५)  4.  बेंगलूर  2.35  ,,

 5  बडौदरा  2.83  ,,*  6  बम्बई  4.88  ,,

 7.  कलकत्ता  4.3.  ,,  8  कालीकटठट  5.2  ,,

 9  चण्डीगढ़  13.84  ,,  10,  कोयम्बतूर  12.37  ,,

 11.  दिल्ली  7.66  *.  ,*  12.  एर्नाकुलम  3.38  ,,

 13.  गुवाहाटी  5.62  ,,  14.  हैदराबाद  6.3.  ,,

 15.  इन्दौर  67  ,,  16.  जयपुर  11.00  ,,

 17.  जालंधर  ४-18 ,,  18,  कानपुर  ५9

 19.  लखनऊ  6.24  ,,  20.  बुधियाना  5.1  »

 21...  मद्रास  5.4.  ,  22.  18»  ”

 23.  नागपुर  3.49  ,*  24.  पटना  6  कह

 25.  पुणे  5.97  ,,*  26.  राजकौट  7.70

 27.  सूरत  5.68  .,*  28.  श्रिवेन्द्रम  ,,

 29... बिजयवाड़ा 5.68 .,* 30. ज़ाराणसी इलाहबाद 4 ऊ बिरदू को उपलब्ध प्रतिशत वर्शाता है ।
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 बविवरण-दो

 डाक

 31-3-1985  को  डाक  स्टाफ  के  लिए  आवास  सम्बन्धी  सकंलवार  प्रतिशत  उपलब्धता  :

 बन  वन  लिन न  वन  व3लन-नकननननक  निननन-गनग-ग#2रनरनजन«-ग«भ७  कनानन-न-+

 डाक  संर्कल  का  नाम  प्रतिशतता

 आंध्र  प्रदेश  2.8

 बिहार  4.74

 दिल्ली  8.81

 गुजरात  3.31

 जम्मू  एवं  कश्मीर  3.7

 कर्नाटक  5.06

 केरल  10.00

 मध्य  प्रदेश  6.58

 महा  राष्ट्र  7.22

 उत्तर  पूर्व  5.33

 उत्तर  पश्चिम  5.5

 उड़ीसा  6.06

 राजस्थान  5.3

 तमिलनाडु  6.9

 उत्तर  प्रदेश  4.16

 पश्चिम  बंगाल  4.15
 कक  +-«वान»क  4064, Sto नारायण wee पराशर : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की  कृपा  +भ  कामना  भा

 हिमाचल  प्रदेश  झ्रोर  पंजाब  में  पेट्रोलियम  डोजल  बिक्तो  केश
 झोर  गेस  एजेंसियाँ  लोलमा

 4064.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  पैट्रोलियम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  स्थानों  पर  और  बिक्री  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  और
 पंजाब  में  जिलावार  कित-किन  स्थानों  पर  पैट्रोलियम-डीजल  बिक्री  केन्द्र  और  गैस  एजेंसियां  खोलने
 की  मंजूरी  दी  गई  थी  और  इसका  आबंटन  जिन  व्यक्तियों/पार्टियों  को  किया  गया  है

 उनका ब्योरा क्‍या उनमें से किन-किन स्थानों पर बिक्ती केरद्र एजेंसियां खोल दी गई
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 एजरभममावन्‍्यदकनानाअकाक  ना  (or)  परम  +भ  ना
 शेष  को  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  विज्ञापन  दिये  जाने  और  आवेदन  आमंत्रित  करने  के  पश्चात  भी  आबंटन  के

 कोई  मामले  सरकार  के  पास  लब्बित  पड़े

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  उनका  आबंटन  अब  तक  न  किए  जाने  के

 क्या  कारंण  और

 इनका  आबंटत  कब  तक  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वैट्रोलियम  शरञालंथ  के  राज्य  मन्त्री  नवल  किशोर  :  और  अपेक्षित

 सूचना  संलग्न  विवरण  पत्र  में  दी  गई  में  रखा  वेखिए  संख्या  एल०  दी०

 1092/85]

 से  जैसा  कि  विवरण  पत्र  में  दर्शाया  गया  कुछ  स्थानों  पर  डीलरशिपों  का

 आबंटन  अभी  तक  नहीं  किया  गया  चयन  प्रक्रिया  में  विज्ञापन  सम्बन्धित  तेल  कम्पनी

 द्वारा  आवेदन  पत्रों  की  संवीक्षा  सम्बन्धित  तेल  चयन  बोर्ड  एस०  द्वारा

 साक्षात्कार  तथा  तेल  चयन  बोर्ड  (Ho  एस०  ने  जिन  मामलों  की  अनशंसा

 की  है  उनकी  क्षेत्रगत  जांच  पड़ताल  करना  शामिल  इस  प्रक्रिया  में  काफी  समय  लगता

 इसी  डीलर  के  चयन  के  पश्चात्‌  चुने  गये  ढीलर  द्वारा  विभिन्न  जैसे  कि

 स्थान  की  विभिन्‍त  प्राधिकारियों  इत्यादि  से  लाइसेंस/अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  इत्यादि  को  परा

 करना  आवश्यक  होता  है  ।  इन  ओपचारिकताओं  को  पुरा  होने  के  पश्चात्‌  ही  निर्माण  तथा  उपस्करों
 की  स्थापना  संभव  इसलिए  डीलरशिप  के  चयन  तथा  आरम्भ  में  लगने  वाले  समय  के  बारे  में
 ठीक-ठीक  बताना  व्यवहार  नहीं  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  गंस-एजरेंसियों  का  प्राबंटन

 4065.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर
 :  क्‍या  पैट्रोलिफ्स  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  के  बारह  जिलों  के  प्रत्येक  जिला

 मुख्यालय  के  लिए  गेस  एजेन्सियां  विज्ञापित  की  गई  हैं  और  आबंटित  की  गई

 यदि  तो  किन-किन  व्यक्तियों  को  ये  एजेंसियां  आबंटित  की  गई  हैं  तथा  क्‍या

 इतमें  से  कोई  एजेंसी  भूतपूर्व  सैनिकों/युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  की  विधवाओं/अनुसूचित  जाति  अनु
 सूचित  जनजाति  या  बेरोजगार  स्तातकों/दसबीं  पास  व्यक्तियों  जैसे  विशेष  ग्रुप  के  लिए  आरक्षित
 की  गई  हैं

 यदि  तो  क्या  सभी  आबंटन  आरक्षण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किए

 यदि  तो  किन-किन  जिला  मुख्यालयों  में  आबंटन  किए  गए  अथवा  किए  जा

 रहे  मौर

 91
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 (४)  क्या  अब  भी  कोई  आबंटन  संबंधित  जिला  मुख्यालयों  के  नाम  क्‍या  हैं
 तथा  इनके  विज्ञापित  और  आबटित  किये  जाने  के  सम्भावित  तारीख  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  नवल  किशोर  :  और

 क्षित  सूचना  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दी  गई  है  ।
 '

 और  संलग्न  विवरण-पत्र  में  क्रम  संख्या  5  और  7  पर  निदिष्ट  मामलों  को

 छोड़कर  सभी  आबंटन  नीति  के  अनुसार  किये  गये  थे  ।

 (४)  सोलम  और  शिमला  में  एल०  पी०  जी०  की  एजेंसियों  के  चयन  से  सम्बन्धित
 प्रक्रिया  शुरू  की  जा  रही  अपर्याप्त  क्षमता  के  कारण  तेल  उद्योग  की  कलपा  में

 डिस्ट्रीब्यूटरशिप की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 विवरण

 क्र०  सं०  जिला  मुख्यालय  सिविल  जिले  .  पार्टी  का  नाम  वर्ग
 जिसे  एजेन्सी
 दी,गई

 1  2  3  4  5

 1.  बिलासपुर  बिलासपुर  श्री  टेकचंद  शारीरिक  रूप
 से  अपंग

 2.  चम्या  चम्बा  श्री  दिनेश  पराशर  बेशेजगार

 इंजी  ०  स्नातक
 3.  हमीरपुर  हमीरपुर  श्री  राम  किशन  स्वतंत्रता

 .  तंदा  सैनानी

 4.  सुलतानपुर  कूल्लू  श्री  धर्ंवोर  खुली

 5.  किलोंग  लाहुल  सपीति  एच०पी०खाद्य  एवं  तदर्थ  आधार  पर

 आपूर्ति  कारपोरेशन

 6.  मण्डी  मण्डी  श्री  रतन  लाल  राव  अनुसूचित
 श्री  कुलदीप  राव  जाति

 7.  शिमला  शिमला  श्रीमती  विमला  सीधे  अनुकम्पा
 महाजन  के  आधार  पर

 7.  शिमला  शिमला  श्री  कश्मीर  सिह  अनुसूचित

 अनुसूचित
 जनजाति

 १2
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 8.  तहानत  सिरामपुर  श्री  अभिलाश  शंकर  खुला
 बंसल

 9...  सोलन  सोलन  श्री  वीपुर  कुमार  शारीरिक  रूप
 गिल  से  अपंग

 10...  धर्मशाला  कांगड़ा  श्रीमति  रीटा  बेराजगार
 भारद्ाज  स्नातक

 और  किल्नौर  जिलों  के  लिए  अभी  कोई  आबंटन  नहीं  किया  गया  है  ।)

 डृग्सਂ  के  लिये  झोश्योगिक  लाइसेंस

 4066.  भी  ध्ार०  एम०  भोये  :  क्या  रसायन  झोर  उ्ंरक  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 उन  ड्रग्सਂ  के  नाम  क्या  जिनके  लिये  विदेशी  औषध  कम्पनियों  को  उच्च

 प्रौद्योगिकी  प्रण/म-पत्र  दिये  गये  हैं  ताकि  वे  औद्योगिक  लाइसेन्स  के  लिये  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर
 ॥

 इस  प्रकार  की  स्वीकृति  कित-किन  बातों  पर  विचार  करके  तथा  किस  आधार  पर

 दी  जाती  और

 इस  प्रकार  की  स्वीकृति  के  लिये  उनके  मन्त्रालय  के  पास  लम्बित  आवेदन  पत्रों  की

 संड्या  कितनी  है  और  यदि  उन्होंने  ड्रग्सਂ  के  लिये  स्वीकृति  मांगी  तो उन  डृग्स
 के  नाम  क्या  हैं  ?

 ह  '

 रसायन  धोर  उर्बरक  तथा  उद्योग  झोर  कम्पनी  कार्य  सन्‍्जो  बोरेश  :
 से  सरकार  द्वारा  1978  में  गठित  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  207  भौषधों  की
 प्रक्रियाओं  पर  विचार  किया  और  उनमें  से  93  को  उच्च  प्रौद्योगिकी  अन्तग्रंस्स  वाली  इस
 वर्गीकरण  की  सूचना  सम्बन्धित  कम्पनियों  तथा  जनता  को  29  1979  के  प्रेस  नोट  से  दी
 गयी  थी  ।  इन  93  औषधों  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 इस  समिति  ने  उज्च  प्रौद्योगिकी  अन्तप्रेस्‍्त  प्रक्रियाओं  की  शिनाख्त  करने  के  लिये  12
 तकनीकी  मापदण्डों  को  अपनाया  ।

 ॥

 37  ओऔषधों  के  सम्बन्ध  में  उच्च  स्तरीय  समिति  के  निर्णय  के  खिलाफ  10  हृम्पनियों  से
 अधभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इन  अभ्यावेदनों  को  रह  कर  दिया  गया
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 « ॥ 2. विटामिन ए पालमीटेट , मेगेस्ट्रोल एसिटोट , मेथलड्ेजाइन एच० सी० एल० , बिटामिन ई० एसिटेट . विटामिन के 4 वाटर/आयल सोल्यूबल « क्‍्लोरोबवीन फास्फेट . रिसो ट्रीन सब्सटेनस ड्राइफिनाइल हाइडेल्टोइन टेट्रामिसोल हेलोथेन टेटमोसोल फिनोधियाजाइन क्रिस्टालाइन इस्सुलिन 6. इब्यु प्रोफिन डेपसोन डाइबाहल कार्बामाजाइन सिद्टेट डिगोक्सिन 20. पाईरीमेथामाइन ट्राइनेथोभिम 22. लिनिस्ट्रीनोल 23. इथाइल एस्ट्राडियल ईयर ) 24. मिथाइल टेस्टोस्टीरोन 25. मेथानिडियोत डी० एच० ए० एसिटेट से उत्पादन 26. एस्ट्राडियल/इस्ट्राडियल प्रोपियोनेट 27. इधथिनाइल एंस्ट्राडियल 28. ब्रोगेस्ट्रीरोन 29. टेस्टोस्टीरोन/प्रोषियोनेट/बेलीरी नेट 2 3 4 $. मेक्लाजाइन एच० सी० एल० 6 7 है 9



 .  फानक्वीओन

 .  टेट्रासाइक्लीन  एच०  सी०  एल०

 «  क्लोरोटेट्रासाइक्लीन
 .  डिमिथाइल  क्लोरोटेट्रासाइक्लीन

 ट्राइफिनिंडाइल  एच०  सी०  एल०

 »  बारालगन  कीटोन

 »  टेटनस  एण्टीटोक्सिन
 ,  एफ०  एम०  डी0०  वेक्सीन

 -  हेमासिल  स्‍्टी  राइल
 -  फ़,सीमाइड

 .  ग्लाइनक्लेमाइड

 «  सर्जिकल  कटपुट  बी०  पी  ०»सी  ०-1049)
 «  नीडल्ड  एबजोरबेबल  सुच्चुर  नान-स्टी  राइल
 -  मेट्रोनिडाजोल

 ह

 »  जिटामिन
 .  डैक्सामेधाजोल  शुद्ध

 .  टेस्‍्टोस्टीरोन/डेकोनोएट/आइसोकेप्रोएट  फिनाइल  प्रोषियोनेट

 .  टेस्टास्टीरोन  इनडीसाइक्सीमेट

 .  ननड्रोलोन  डेकानोएट/फिनाइल  प्रोपियोनेट

 .  एलिस्टीनोल  और  इथीलिस्ट्रोनोल
 .  इथीस्टीरोन

 .  डिओकक्‍्सौकोडिकोस्टीरोम  फिनाइस  प्रोपियोनेष्
 >  प्रोगेस्टीरोन

 .  बेटामेथाजोन  डिसोडियम  फास्फेट

 .  हा,मेन  कोरियोनिक  गोनोडोट्रोफिन  सी०

 .  बलोरमफेनिकोल  हे  ह

 5.  टैट्रासाइक्लीन

 .  ओोक्सीटेट्रासाइक्लीन
 -  आई०  एन०  एच०

 »  पी०  ए०  एस०]सोडि  ०  पी०ए०एश०

 लिखित  उत्तर

 98



 लिखित  उतरे  23  1985

 60.

 »  डिहाइड्रो  इमीटाइन  डिहाइड्रोक्लोराइड

 «  डाएजोपा

 »  क्‍्लोरडियोपोकक्‍्साइड
 «  केलसियम  ग्लुकोनेट
 .  कैलसियम  लेक्टोबियोनेट

 »  फ़ेरस  ग्लुकोनेट

 .  केलसिबोनेट

 .  मेगनीसियम  ग्लुकोनेट

 «  इन्टेस्टोपान  सब्सटेंस  का

 *  बेटामेथाजोन  वेलीरेट

 «  स्पोरलेक

 .  सेनजाइम

 *  पाइरीडीन  और  पिकोलाइनस  और  हेवल  बेस

 4.  हाइड्रोकोटिसोन

 60 के नन

 विटामिन-ए  एसिटेट

 75.  हाइड्रोकोटिसोन  एसिटेट
 प्रेडनीसोलोन

 «  प्रेडनीसोलोन  एसिटेट
 «  प्रेडनीसोन

 «  प्रोगेस्टी  रोन
 *  प्रोक्‍्सो  प्रोगेस्टीरोन  एसिटेट
 «  प्रोगेस्टीरोन  केप्रोएटट
 *  डिहाइड्रो  इपिम्ड्रो  स्टीरोत  एसिटेट  एच०  ए०
 *  मिथाइल  ओर  रोस्टेमडियल

 »  विटामिन  ई-सक्सीनेट

 «  टेस्टोस्टी रोन  और  इसके  लवण

 *  ई०  दी०  एच०-भोहीपटाजाइन  सिद्रेट

 बेन्जाथाइल  पेनिसिलिन-जी

 »  मेफेनट्रामाइन  सल्फेट

 »  फिमाइल  बुटाजोल
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 90.  ओक्सीफिनाइन  बुटाजोन

 91.  कक्‍लीरथोलिडीन

 92.  कार्बामाजिपाइन

 93.  इमीप्रेमाइन  एच०  सी०  एल०

 राज्य  सरकार/संघ  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  द्वारा  पदकਂ  विजेताशों  को

 नगद  पुरस्कार

 4067.  श्री  चिन्तामणि  जेंना  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्या  सेना  पदकों  के  विजेताओं  को  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ  शासित  प्रदेश

 सन  द्वारा  कोई  नगद  पुरस्कार  दिए  जाते

 यदि  तो  क्‍या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  उनके  मंत्रालय  को  उन  सेना  पदक  विजेताओं
 के  विवरण  भेजने  को  कहा  है  जिन्होंने  नगद  पुरस्कार  हेतु  दिल्ली  प्रशासन  को  आवेदन  किया

 अपेक्षित  विवरण  दिल्‍ली  प्रशासन-को  कब  तक  भेज  दिए  और

 दिल्ली  के  सेना  पदक  विजेताओं  को  नकद  पुरस्कार  देने  के  कितने  आवेदन  लंबित

 पड़े  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्री  पी०  वो०  नर्रासह  :  कुछ  राज्य  सरकारें  और  संघ  राज्य

 क्षेत्र  प्रशासन  सना  मेडल  श्रेणी  के  पुरस्कार  प्राप्तकर्ताओं  को  नगद  अनुदान  देते

 और  दिल्ली  प्रशासन  ने  सेना  मुख्यालय  से  तीन  सेना  पदक  विजेताओं  के
 विवरण  मांगे  थे  जो  सेना  मुख्यालय  ने  उन्हें  भेज  दिए  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्‍त  राज्य  सैनिक  बोर्ड  दिल्ली  ने  जिन  अन्य  दो  अफसरों  के  बारे  में  ब्यौरे  मांगे
 थे  उनके  ब्यौरे  भी  सेना  मुख्यालय  ने  भेज  दिए

 दिल्‍ली  के  सेना  पदक  विजेताओं  को  नकद  पुरस्कार  देने  के  सम्बन्ध  में  रक्षा  मंत्रालय
 में  कोई  आवेदन  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 डाक  एवं  तार  विभाग  में  किसो  भी  नियुक्ति  पर  प्रतिबन्ध  के  ध्ादेश

 4068.  भ्रो  चिन्तासणि  जेना  :  कया  संज्ञार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कमा  किसी  भी  नियुक्ति  किये  जाने  पर  प्रतिबन्ध  के  आदेशों  से  डाक-तार  प्राधिकारियों
 को  पहले  से  मन्जूर  किए  गए  स्थानों  पर  नए  डी०  पी०  जो०  एस०/इ०  ढो०  बी०  मो०  खोलने  में

 कठिनाई  द्वो  रही

 श्र
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 उन्हें  खोले  जाने  क ेलिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 क्‍या  ई०  डी०  ए०  और  डी०  डी०  ए०ਂ  सरकारी  कमंचारी  नहीं  और

 यदि  तो  उनकी  नियुक्ति  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  क्या  कारण

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  हां  ।

 मितव्ययता  आदेशों  के  कारण  कोई  भी  उपाय  करना  संभव  नहीं  1984-85  के
 3  दौरान  कुछ  डाकधर  खोलने  के  लिए  अपवादस्वरूप  कुछ  विशेष  मामलों  में  छूट  ली  गई  थी  ।

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  एवं  अतिरिक्त  विभागीय  वितरण  एजेंट  डाक  विभाग  के

 अंशकालिक  कमंचारी  हैं  ।

 नए  पदों  के  सृज्ञन  पर  मिलव्ययता  आदेश  लागू  हैं  और  चूंकि  डाकघर  खोलने  के

 लिए  नए  पद  सृजित  करने  होते  हैं  जिससे  मितव्ययता  आदेशों  का  उल्लंघन  होता  है  ।

 तमिलनाड़  में  पिछडे  हुए  जिले  घोषित  करना

 4069.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  उद्योग  झोर  कम्पनी  काय॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  अपने  राज्य  के  कुछ  जिलों  को  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा
 धभोषित  करने  का  कोई  निवेदन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 तमिलनाडु  में  पिछड़े  जिलों  के  उत्थान  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि
 निर्धारित  की  गई  और

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  तमिलताडु  में  पिछड़े  जिलों  के  उत्यात  के  लिए  कोई  योजना
 प्राप्त  हुई  है  ?

 NN
 उद्योग  झोर  कंपनी  कार्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भारिफ  मोहम्मद  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  अन्तर्गत  घनराशि  का  राज्यवार  आबंटन  नहीं
 किया  गया  अधिकतम  केन्द्रीय  राजसहायता  वर्ष  1983-84  में  (7.29  करोड़  और
 1984-85  में  (9.26  करोड़  Go)  तमिलनाडु  ने  प्राप्त  की  थी  ।

 नहीं  ।
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 बिहार  में  निर्याचन  परिणामों  को  धोषणा  सें  विलंब

 4070.  श्री  बिजय  कुसार  यादव  :  क्‍या  विधि  झौर  ग्याय  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 किः

 ह

 क्‍या  बिहार  में  सभी  निर्वाचन-क्षेत्रों  में  निर्वाचन  परिणामों  की  घोषणा  करने  में
 असाधारण  बिलम्ब  हुआ  और

 यदि  तो  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मद्ूहषणना  पूरी  करने  में  कितने  दिन  लगे  और
 उनके  क्‍या  कारण  थे  ?

 विधि  झोर  श्याय  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  एच०  झार०  :  और
 बिहार  विधान  सभा  में  324  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  चार  निर्वाचन-क्षेत्रों  में  निर्वाचन  लड़

 रहे  अभ्यर्थियों  की  मृत्यु  हो  जाने  के  कारण  मतदान  प्रत्यादिष्ट  कर  दिया  था  और  एक  निर्वाचन  क्षेत्र
 में  रिटनिंग  आफिसर  द्वारा  सभी  नामनिर्देशन  पत्र  नामंजूर  कर  किए  गए  थे  |  इस  प्रकार  2  और  5

 1985  319  निर्वाचन-क्षेत्रों  में  निर्वाचत  हुआ  आठ  दिनों  के  भीतर  इन  सभी

 अन-क्षेत्रों  क ेपरिणाम  घोषित  कर  दिए  थे  ।  निर्वाचन-क्षेत्रों  की  संडघा  और  उनके  परिणाम  घोषित

 किए  जाने  की  तारीखें  दर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  कुछ  निर्वाचन-द्षेत्रों  में  परिणामों  की

 घोषणा  करने  में  थोड़ा  निर्वाचन  आयोग  के  निदेशों  के  अनुसार  मतदान  के  स्थगित  कर  दिए
 नए  सिरे  से  मतदान  कराने  या  मतपत्रों  की  गणना  की  पुनः  जांच  करने  की  आवश्यकता  के

 कारण  हुआ

 विवरण

 वह  तारीख  जिसको  परिणाम  की  निर्वाचन-क्षेत्रों  की

 घोषणा  की  गई  संख्या

 5.3.1985  39

 6.3.1985  198
 7.3.1985  61
 8.3.1985  2

 9.3.1985  1

 10.3.1985

 11.3.1985  8

 12.3.1985  5

 13.3.1985  4

 योग  :  319
 इनके  ल-नन-ान  किनन-ममक  जननन-ममनी  विनानमकओ  कान  अपना  जनक  +नक  पनभ+नओ  "43०  नमन  3.3.  विनिनत+त+त3ल3नवनमनम  मम  RS
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 विधेयकों  का  मूल  प्रारूप  हिन्दों  में  तंयार  करना

 4071.  भी  नरेश  चस्र  चतुर्वेदी  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विधायी  विभाग  के  राजभाषा  स्कंध  द्वारा  अंग्रेजी  क ेसभी

 नियमों  का  अनुवाद  किया  गया
 के

 यदि  तो  राजभाषा  स्कंध  द्वारा  हिन्दी  में  ही  स्वतंत्र  रूप  से  इत  अधिनियमों  का

 प्रारूप  तैयार  न  किए  जाने  के  कया  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  योजना  क्‍या  है  और  यह  योजना  कब  तक  क्रिंग्रान्वित  हो

 लाएगी  ?

 विधि  प्र  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एच०  शार०  :  हां  ।

 1984  5  अधिनियमों  और  1985  के  अधिनियमों  को  इंडिया  कोड  में  सम्मिलित  सभी

 अधिनियमों  का  हिन्दी  में  अनुवाद  किया  जा  चुका  है  ।

 और  अब  राजभाषा  खण्ड  ने  अपने  समय  और  शबक्ित  का  प्रयोग  मुख्यतः
 केन्द्रीय  अधिनियमों  के  अनुवाद  को  अद्यतन  बनाने  में  किया  विधान  के  हिन्दी  में  स्वतन्त्र  रूप  से

 मूल  प्रारूप  तंयार  करने  का  कार्य  राजभाषा  खण्ड  को  सौंपे  जाने  से  मूल  रूप  से  प्रारूपण  आरम्भ

 करने  के  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  विशेषज्ञता  प्राप्त  करनी  होगी  ।  मूल  रूप  से  अनुवाद  से

 सिन्‍न  कार्य  इस  प्रयोजन  के  राजभाषा  खंड  के  अधिकारियों  को  सक्रिय  रूप  से  सहयुक्‍्त
 करना  होगा  और  उन्हें  अंग्रेजी  में  विधेयक  तंपार  करने  वाले  प्रारुपकारों  के  साथ  इस  कार्य  को
 करना  होगा  और  विधेयकों  को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  उन्हें  विचार  विमर्श  और  अन्य  प्रक्रियाओं
 में  भाग  लेता  होगा  ।

 अब  केन्दीय  अधिनियमों  का  हिन्दी  में  अनुवाद  कार्य  लगभग  अद्यतन  हो  गया

 भाषा  खंड  के  अधिकारियों  विधानों  के  मूल  प्रारूपण  में  सक्रिय  रूप  से  सहयुक्त  करने  और  मूल
 प्राू्प  तैयार  करने  का  कार्य  आरम्भ  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  उन्हें  आवश्यक  तकनीकी  बातें
 सिखाने  के  आवश्यक  अवसर  देने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  इस  सम्बन्ध  में  एक

 ऐसी  स्कीम  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राजभाषा  खण्ड  में

 अधिकारियों  की  संख्या  बढ़ाई  जाने  का  विषय  भी  सम्मिलित  है  ।  इससे  राजभाषा  के  खंड  अधिकारी

 मूल  रुप  से  प्रारूपण  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  करने  के  लिए  अपने  समय  का  उपयोग  कर  सकेंगे  ।

 हस  प्रक्रम  पर  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  स्कीम  को  लागू  करने  में  कितना  समय

 इस  बिषय  में  गति  लाने  के  लिए  हिन्दी  में  विधेयकों  के  मूल  प्रार्पण  कार्य  को  ढो  चरणों  में  सम्पन्न

 किया  जा  सकता  है  पहले  छोटे  और  सरल  विधेयकों  का  और  बाद  में  अधिक  जटिल  विधेयकों
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 का  मूल  रूप  से  प्रारूपण  आरम्भ  किया  जा  सकता  एक  बार  हिन्दी  में  विधेयकों  का  मूल  प्रारूपण

 साध्य  हो  जाने  के  आवश्यक  समर्थकारी  विधान  पारित  भी  आवश्यक  हो

 जैसा  कि  हिन्दी  में  विधेयकों  के  लिए  संसद  में  पुर:स्थापन  को  सुकर  बनाने  के  लिए  संविधान  के

 अनुच्छेद  348  अनुध्यात

 हिन्द  महासागर  में  खोनोी  पनड़ब्बियां

 4072.  डा०  कृपा  सिन्घु  भोई  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीन  ने  हिन्द  महासागर  में  अपनी  पनड्ब्बियां  लगा  रखी

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 किसी  भी  परिस्थिति  से  निपटने  हेतु  हमारी  नौ  सेना  को  सतक  करने  के  लिए  क्‍या
 कारंवाई  की  गई  है  या  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  बो०  नरसह  :  सरकार  के  पास  इस  बात  की  कोई
 सूचना  नहीं  है  कि  चीन  ने  हिन्द  महा  सागर  में  अपनी  पनडुब्बियां  लगा  रखी

 सरकार  हिन्द  महासागर  को  शांति  क्षेत्र  बनाए  रखने  के  पक्ष  में  है  और  इसके  लिए
 उसने  कई  राजनतिक  कदम  उठाए

 भारत  सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  निरन्तर  नजर  रखती  है  जिसका  देश  की
 सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ताकि  पूर्ण  रक्षा  तैयारी  रखने  के  लिए  समय-समय  पर  उचित  उपाय
 किए  जा  सकें  ।  बढ़ते  हुए  संपावित  खतरों  का  सामना  करने  के  लिए  भारतीय  नौसेना  को
 तार  पुनः  आधुनिक  ओर  विकसित  किया  जा  रहा  है  ।

 सोराष्ट्र  में  तेल  को  खोज  के  लिए  अ्रमरीको  कम्पनी  को  ठेका

 4073.  भी  बाई०  एस०  सहाजन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सौराष्ट्र  में  तेल  की  खोज  के  लिए  पांच  वर्ष  का  ठेका  लेने  वाली  अमरीकी
 कम्पनी  ने  ठेका  छोड़ने  का  निर्णय  लिया

 :  यदि  तो  कया  ठेके  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  ऐसा  करने  की  अनुमति

 अमरीकी  कंपनी  को  अब  तक  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया

 क्‍या  ऐसे  ठेके  की  शर्तों  के अनुसार  किया  गया
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 (2)  क्‍या  कोई  फालतू  भुगतान  किया  गया

 क्‍या  ठेके  को  जल्दी  समाप्त  करने  पर  अमरीकी  कम्पनी  से  क्षतिपूर्ति  का  दावा  करने

 के  लिए  समझौते  में  कोई  खण्ड  और

 यदि  तो  इस  कंपनी  को  दिए  गए  ठेके  के  विभिन्‍न  खण्डों  को  क्रियान्वित  करने  के

 लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बैट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  और  वह

 अनुबन्ध  तीन  वर्षों
 की

 अवधि  के  लिए  था  तथा  ठेकेदार  अर्थात्‌  रौवरीन  तेल  कम्पनी  की  इच्छा

 पर  उसे  दो  वर्षों  की  के  लिए  और  आगे  बढाया  जा  सकता  था  जिसका  उसने  प्रयोग  नहीं

 किया  ।

 कोई  नहीं  ।

 हां  ।

 (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (a)  हां  ।

 चंकि  कोई  खोज  नहीं  हुई  थी  तथा  कम्पनी  ने  और  आगे  किसी  थोज  कार्य  के  लिए

 अपनी  इच्छा  व्यकत  नहीं  की  इसलिए  तोन  वर्षों  की  अवधि  के  समाप्त  होने  पर  अनुबन्ध  स्वतः

 समाप्त  हो

 उच्च  न्यायालयों  के  स्पायाधोश

 4074.  श्री  डों०  के०  नायकर  :  कया  बिधि  झोर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  के  न्यायालयों  में  राज्यवार  उच्च  न्यायालयों  में  कुल  कितने  न्यायाधीश

 और  े

 उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़ी  जातियों  के

 विधि  झोर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एच०  श्ार०  :

 1-4-1985  को  यथाविद्यमान  स्थिनि  की  बाबत  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 अपेक्षित  जानकरी  एकत्र  की
 जा  रही  है

 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 बिबरण

 क्रम  सं०  उच्च  न्यायालय  1-4-1985  को  यथाआसीन

 न्यायाधीशों  की  संख्या

 1.  इलाहाबाद  51

 2.  आसधश्र  प्रदेश  20

 3.  बम्बई  36

 4.  कलकत्ता  36

 5.  दिल्ली  25

 6.  गौहाटी  7

 7  गुजरात  18

 8.  हिमाचल  प्रदेश  6

 9,  जम्मू-कश्मीर  6

 10.  कर्नाटक  23

 11.  केरल  6

 12.  मध्य  प्रदेश  27

 13.  मद्रास  9

 14.  उड़ीसा  10

 15.  पटना  32

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  17

 17.  राजस्थान  14

 18.  सिविकम  2

 टू

 36.

 नए  टेलीफोन  शोर  टेलेक्स  एक्सचेंज

 4075.  भरी  इक्तजोत  गुप्त  ]
 /  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भरो  नारायम  चोबे  ै

 मद्रास  पुणे  और  नागपुर  में  1983-1984  भर  1985

 (।  1985  में  कितने  नए  ट्रंक  ओर  टेलेक्स  एक्सचेंज  चालू  किए
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 क्‍या  इस  अवधि  के  दौरान  नए  एक्सचेंजों  को  चालू  करने  के  संबंध  में  हुए  खर्चे  को
 योजना  के  रूप  में  मानता  जाता

 क्या  प्रत्येक  शहर  में  उक्त  नए  एक्सचेंजों  के  लिए  टेलीफोन

 कनिष्ठ  एक्सचेंज  लाइनमैनों  और  मजदूर  तथा  चतुर्थ  श्रेणी
 के  अन्य  कमियों  के  कोई  पद  मंजूर  किए  गए  और

 यदि  तो  उनका  एक्सचेंज-वार  और  वर्षवार  क्या  व्यौरा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  राम  निवास  :  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न

 विवरण-एक  में  दी  गई  है  ।

 हां  ।

 और  श्रेणी-वार  तथा  एक्सचेंज-वा  र।स्वी  कृत  स्टाऊ  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-दो
 में  दिया  गया  है  ।
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 न  पमनननननन-न  स्‍ननननननन-नननन-+  ज«म+भ  मनन

 1983-85  के  दौराम  हड़तालों  शोर  तालाबन्दियों  के  कारण  श्ोद्योगिकरण

 उत्पादन  की  हाति

 4076,  प्रो०  शम  हृष्ण  मोरे  :  क्‍या  उद्योग  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हड़तालों  और  तालाबंदियों  के  कारण  1983-85  की  अवधि  के  दौरान  ओद्योगिक

 उत्पादन  की  कितनी  हानि  और

 भविष्य  में  उत्पादन  की  हानि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  शोर  कंपनो  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  झारिफ  मोहम्मद  :

 हड़तालों  और  तालाबंदियों  के  कारण  औद्योगिक  उत्पादन  में  हुई  हानि  से  सम्बन्धित  उपलब्ध

 सूचना  को  बताने  वाला  विवरण  संलग्न

 सरकार  देश  में  औद्योगिक  संबंधों  की  स्थिति  पर  निरन्तर  निगरानी  रख  रही
 ओऔद्योगिक  संबंध  तंत्र  केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  में  ही  निवारक  न्यायनिर्णयन
 और  विवाचन  के  माध्यम  से  कार्य  अवरोध  को  कम  करने  के  प्रयास  जारी  रखते  हैं  ।

 विधरण

 उत्पादन  हामि  का  समृल्य

 वर्ष  ॥  हडतालें  तालाबंदियां  जोड़

 1983  247.72*  164.68  412.39

 (1259)  (270)  (1529)
 1984  140.18  87.36  218.54

 (786)  (99)  (895)

 (*)  --  इसमें  बम्बई  की  हड़ताल  शामिल  नहीं  है  ।

 टिप्पवणो  में  आंकड़े  झगड़ों  की  संख्या  को  बताते  हैं  जिससे  यह  आंकड़े  संबंधित
 ।

 बन्द  पड़  कागज  कारखाने

 4077.  प्रो०  राम  कृष्ण  भोरे  :  क्‍या  उश्योग  झोर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 निज  आजननननभततत तत  काफी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कागज  के  अनेक  बड़े  कारखाने  काफी  लम्बे  समय  से  दर  पड़े

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  कारखानों  को  चालू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  झोर  कंपनी  कार्य  मंत्रायल  राज्य  मंत्रो  क्रारिफ  मोहम्मद  :  इस
 समय  एकीकृत  लुगदी  और  कागज  की  तीन  बड़ी  मिलें  बन्द  पड़ी  हैं  ।

 उनके  बन्द  होने के  कारणों  में  प्रबंध  संबंधी  कच्चे  माल  की  बिजली

 भौर  श्रमिकों  संबंधी  मशीनों  का  पुराना  होना  और  वित्तीय  समस्याएं  सम्मिलित  है  ।

 इन  कागज  मिलों  को  पूनः  चालू  करने  हेतु  उपायों  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार
 से  विशीय  संस्थानों  सरकारों  क ेसाथ  आवश्यक  बातचीत  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 तेल  झोर  प्राकृतिक  गैस  ध्ायोग  के  कार्यकरण  को  पुनरीक्षा

 4078.  शीमती  गीता  सुलर्जो  है
 श्री  झ्जय  विश्वास  |
 श्री  राम  रतन  शाम  |
 भी  थी०  श्रीनिवास  प्रसाद  ५  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 झो  नारायण  चोवे  |
 करी  आला  साबिह  विले  पाटिल  |

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  28  1985  के  ऑफ  इंडियाਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  गत

 कुछ  वर्षों  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  अतिरिक्त  महाप्रवन्धकों  और  अन्य

 उच्चाधिकारियों  के  पदों  में  असामान्य  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  आयोग  के  कार्यकरण  की  पूरी  पुनरीक्षा  करवाई  और

 यदि  तो  उक्त  पुनरीक्षा  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  उससे  क्‍या  निष्कषे  निकले  और

 इसके  संबंध  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तवल  किशोर  :  और  पिछले  चार

 बर्षों  के  दोरान  कार्य  रत  ग्रुप  महाप्रबन्धकों  जी०  एम०  एस०  एम०  एस०  )
 उप  महाप्रबन्धकों  जी०  एम०  और  अपर  निदेशकों  डी०  की  सख्या
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 नर

 निम्नलिखित  तालिका  में  दी  गई  है  :--

 तिथि  :..  जी०  जी०  डी०  जी०  एम०  ए०  डी०  एस०  योग

 एस०/जी०  एम०  एस०
 एस०

 1.4.82  6  35  82  123

 1.4.83  30  48  116  194

 1.4.84  45  71  137  253

 |  .4.85  40  98  222  -360

 आयोग  की  गतिविधिपां  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  बहुत  अधिक  बढ़  गई  हैं  और  इसलिए  इस
 अवधि  के  दौरान  कुल  जन-शक्ति  भी  28,000  से  बढ़कर  करीब  40,000  हो  गई  है  ।

 और  आयोग  के  कार्यों  का  सामान्य  पुनरीक्षण  आदेश  नहीं  दिया  गया

 जनशक्ति  की  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  पुनरीक्षण  किया  गया  था  और  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  ने  इस  वृद्धि  के लिए  कई  औचित्य  दिये  थे  ।

 कंसर  के  उपचार  के  लिए  झ्रोषधियों  का  देश  में  उत्पादन

 4079.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  रसाथन  झोर  उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह

 क्‍या  सदाबहार  और  डायोस्कोरिया  आदि  भारतीय  पौधों  का  बहुत
 कम  कीमत  पर  विदेशों  को  निर्यात  किया  जाता  है  तथा  इन  पौधों  से  बनाई  गई  आनकोबिन

 के  उपचार  के  तथा  स्टेरायड  जैसी  औषधियों  का  भारी  कीमत  पर  विदेशों  से  आयात  किया

 जाता

 यदि  तो  क्या  हाथी  समिति  ने  कहा  था  कि  इन  पोधों  से  औषधियों  के  निर्माण

 की  तकतीकी  हमारे  देश  में  उपलब्ध  और

 यदि  तो  इनका  देश  में  उत्पादन  करने  के  लिए  जो  सस्ती  भी  पड़ती  है  और

 जिससे  विदेशी  मुद्रा  की  जो  बचत  होती  सरकार  द्वारा  कोई  कारंवाई  न  किए  जाने  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 :  रसायन  झोर  उबरंक  तथा  उद्योग  झोर  कंपनो  कार्य  मंत्री  बोरेस्ड  :  से

 आयात  एवं  निर्यात  नीति  के  अनुसार  डियोसजेनित  और  डायोस्कोरियां  जड़ों  सहित  अनेक

 पौधों  और  मध्यवर्तियों  के  निर्यात  की  समान्यतः  अनुमति  नहीं  है  ।  हाथी  समिति  ने  पौध  सामग्रियों

 से  निकाली  गई  कई  अनिवार्य  औषधों  की  शिनाख्त  की  थी  और  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  इनमें

 से  अधिकतम  ओऔषधों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं
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 आनकोविन  का  उन  ओऔषधों  में  स  नहीं  है  जिनकी  शिनाख्त  हाथी
 समिति  द्वारा  की  गई  थी  |  जिनकारौशी  से  विनब्लास्टिन  के  निर्माण  की  प्रौद्योगिकी

 हाल  ही  में  देश  में  विकसित  की  गई  फिलहाल  केवल  उन्हीं  स्टी  राइड्स  का  आयात  किया  जाता

 है  जिनका  अभी  देश  में  निर्माण  नहीं  होता  और  जिनका  उत्पादन  अपर्याप्त  स्टीराइड्स  के

 उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  गुण  दोष  के  आधार  पर  ओऔद्योगिक  अनुमोदन  और  विदेशी

 सहयोग  अनुमोदित  किये  जा  रहे  हैं  ।  स्टीराइड्स  के  लिये  कच्चे  मालों  की  उपलब्धता  को  बनाये

 रखने  की  दृष्टि  से  कई  निर्माताओं  ने  डायोस्कोरिया  की  खेती  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।

 न

 विधि  पुस्तकों  को  प्रदंशनों  झोर  बिक़ो

 ]

 4080.  श्री  नरेश  श्नत्र  चतुर्वदी  :  क्‍या  विधि  शोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  विधायी  विभाग  के  राजभाषा  स्कंध  तथा  विधि  साहित्य  प्रकाशन  द्वारा  प्रकाशित
 पत्रिकाओं  तथा  साहित्य  की  प्रदर्शनी  आयोजित  करने  तथा  बिक्री  करने  के  लिये  कोई

 चित  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  और  अधिकतर  साहित्य  बिना  बिक्री  के  ही  नष्ट  हो  जाता  और

 (@)  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विधि  झोर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  :  ओर

 विधायी  विभाग  के  राजभाषा  खण्ड  ओर  विधि  साहित्य  प्रकाशन  के  प्रकाशन  मुख्यतः  हिन्दी  में  हैं
 ओर  वे  विधि के  क्षेत्र  में  हिन्दी  की  अभिवुद्धि  के लिए  अग्रगामी  प्रयास  प्रकाशनों  का  विक्रय  उनकी

 मांग  पर  निर्भर  करता  है  और  उनका  विक्रय  विभिन्न  राज्यों  में  विधि  के  क्षेत्र  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को
 मात्रा  पर  निर्भर  करता

 यह  सच  है  कि  विक्रय  में  तेजी  नहीं  आ  रही  उन  प्रकारानों  का  भी  विक्रय  संतोषप्रद

 नहीं  है  जो  अंग्रेजी  या  अन्य  भाषाओं  के  श्रेष्ठ  प्रकाशनों  के  समकक्ष  किन्तु  यह  कहना  सही  नहीं
 है  कि  अविक्रीत  प्रकाशनों  को  नुकसान  पहुंच  रहा  है  क्‍योंकि  ऐसे  प्रकाशनों  को  रखने  के  लिए  उचित
 व्यवस्था  विद्यमान  है  ।  यह  कहना  भी  सही  नहीं  है  कि  ऐसे  प्रकाशनों  का  विक्रय  बढ़ाने  के  लिए
 उचित  व्यवस्था  नहीं  की  जा  रही  है  ।  प्रकाशनों  के  विक्रय  को  बढ़ाने  के  लिए  सभी  संभव  व्यवस्था  को

 जा  रही  साथ  ही  ऐसी  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  उनकी  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 इन  ब्यवस्थाओं  के  अन्तगंत  हैं  :  उचित  स्थानों  पर  प्रदर्शनी  एवं  विक्रय  केन्द्र  पुस्तक  मेलों

 और  प्रदर्शनियों  में  भाग  विज्ञापन  और  प्रचार  ग्राहकों  से  सम्पर्क  स्थापित  करने  के

 लिए  अधिकारियों  द्वारा  दोरे  ;  दृश्य  ओर  श्रब्य  प्रच।र  निदेशालय  के  माध्यम  से  डाक  द्वारा  सूची -
 पत्र  छ्यातिप्राप्त  पुस्तक  विक्रय  अभिकर्ताओं  आदि  के  माध्यम  से  विक्रय  करना

 द्वाल  द्वी  मे  नए  विक्रय  अभिकर्ता  नियुक्त  किए  गए  हैं  और  पुस्तक  विक्रेताओं  और  अभिकर्ताओं  को

 देय  विक्रय  कमीशन  को  भी  बढ़ा  दिया  गया  है  और  उसे  अधिक  आकर्षक  बना  दिया  गया  है  ।
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 नली  नमन

 प्रचार  व्यवस्थाओं  को  और  तेज  करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  किन्तु  यह  प्रतीत  होता  है
 कि  जब  तक  हिन्दी  और  अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं  के  प्रकाशनों  को  प्रोत्साहित  करने  में  लोग  अधिक

 उत्साह  नहीं  दिखाएंगे  तब  तक  विक्रय  की  स्थिति  में  सारभूत  सुधार  की  आशा  करना  कठित

 होगा  ।

 उड़ीसा  में  नये  टेलोफोन  एक्सचेंज  झोर  डाक  तथा  तार  कार्यालय  खोलना

 [  प्रमुधाव

 4081,  श्री  लक्षण  मलिक  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  उन  स्थानों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  पर  वर्ष  1985-86  के  दौरान  स्वचालित

 टेलीफोन  एक्सचेंज  अथवा  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  तथा  उनको  एस०  टी०  डी०  के

 माध्यम  से  भुवनेश्वर  तथा  राज्य  के  भीतर  तथा  राज्य  के  बाहर  के  अन्य  शहरों  से  जोड़ने  का

 प्रस्ताव  और

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  उड़ीसा  में  नये  खोले  जाने  वाले  डाक  तथा  तार  कार्यालयों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास  :  जानकारी  संलग्त

 एक  में  दी  गई  है  ।

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  उड़ीसा  में  150  तारघर  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण-दो  में  दिया  गया  1985-86  के  दोरान  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  डाकघरों  की

 संख्या  अभी  निश्चित  की  जानी

 विवरण-एक

 उड़ीसा  राज्य  के  उन  स्थानों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  जहां  1985-86  के  दौरान  स्वचल

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  :--

 1.  सम्बलपुर---एम  ०  ए०  एक्स०ना

 2.  बालासोर---एम ०  ए०  एक्‍्स०-ा

 3.  जेपोर--एम ०  ए०  एक्स०-ा

 1985-86  के  दौरान  बालासोर  को  भुवनेश्वर  के  साथ  प्लाइंट-दू-प्वाइंट  एस०  टी०  डी०  द्वारा  जोड़े

 जाने  की  संभावना  1985-86  में  30  नए  एम०  ए०  टाइप  के  एक्सचेंज  खोलने  का

 प्रस्ताव  स्टेशनों  के  बारे  में  अभी  बिश्चय  नहीं  किया  गया

 निम्नलिखित  स्थानों  में  1985-86  में  कम  क्षमता  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  प्राप्त  होने  की

 ध्षंभावना  है  :--
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 विवरण-एक

 1.  क्योंझ  400  साइनें

 2.  को रापुट---वही

 3.  फुलबनी--बही

 4...  सुन्दरगढ़--वही

 5.  लाइनें

 6.  घेनकना  ल---वही

 7.  सम्घलपुर---वही

 सेटेलाइट---वही

 दो

 1985-86  के  दौरान  उड़ीसा  में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  तारधर
 ———

 जिले  का  नाम  संयुक्त  डाक  तार  धरों  की  संख्या

 1.  बालासोर  एएछएछछ

 2.  बोलनगीर  10

 3.  घेनकनाल  10

 4.  कालाहांडी  10

 5...  कपोंझर  10

 6  कोरापुट  10

 7.  भयूरभंज  10

 8.  फुलबनी  10

 9  पुरी  10

 100,  संबलपुर  10

 11  सुन्दरगढ़  10

 12  कटक  20

 13  गंजम  15

 150
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 लाप्डसारी  उद्योग  के  लिए  केस्रोय  पू्ती  निवेश

 —

 4082.  भी  बालकथि  बेरागो  )
 :  क्या  उद्योग  शोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 भरी  महेत्र  सिह
 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  खाण्डसारी  उद्योग  केस्द्रीय  पूंजी  निवेश  राजसहायता  योजना  के  अस्तर्गत  अनुदान
 पाने  का  पात्र

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  उपरोक्त  योजना  के  अन्तर्गत  उक्त  उद्योग  को  शामिल  करने  के  लिए  कोई
 फैसला  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  झोर  कंपनो  कार्य  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  संत्री  झ्ारिफ  मोहम्मद

 हां  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 मध्य  प्रदेश  में  मण्डी  हीप  के  टेलीफोन  एक्सलेंजों  की  स्थापना  करना

 4083.  श्री  बालकवि  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  मण्डीज्ीप  औद्योगिक  क्षेत्र  में  एक  टेलीफोन

 बेंज  स्थापित  करने  के  लिए  लगभग  45,000  बर्ग॑  फुट  भूमि  का  आबंटन  किया  है  और  विभाग  को

 इसका  कब्जा  दे  दिया

 यदि  तो  वहां  पर  कब  तक  एक  पूरे  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  किये  जाने

 की  संभावना  और

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  मैं  मण्डीद्वीप  स्वचालित  एक्सचेंज  के  अकुशल  कायंकरण  के

 संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  बार-बार  लिखा  है  और  यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  हां  ।

 स्ट्रोजर  एम०ए०  एक्स-त  स्वचल  एक्सचेंज  को  1987  के  अन्त  तक  चालू  किये  जाने

 की  संभावना  है  बशर्ते  कि  इसके  लिए  ल्लोत  उपलब्ध  रहें  ।
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 मंडीद्वीप  एक्सचेंज  की  अकुशल  कार्यप्रणाली  के  बारे  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई
 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  फिर  विभाग  ने  सेवा  में  सुधार  लाने  के  लिए  1985  माह
 के  दौरान  कुछ  उपाय  किए  हैं  जिनके  परिणामस्वरूप  शिकायतों  की  संख्या  प्रति  100  उपभोक्‍ता  25

 प्रतिशत  से  कम  होकर  15  प्रशिशत  रह  गई

 झ्राविवासो  क्षेत्रों  मे ंलाना  पकामे  को  गस  के  कनेक्शनों  हेतु  प्रतीक्षा  सूची

 ]
 4084.  भरी  झ्रार०एस०  भोये  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  धुले  जिले  सहित  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंखाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों

 हेतु  प्रतीक्षा  सूची  में  इस  समय  कितने  व्यक्त

 प्रतीक्षा  सूची  में  शामिल  व्यक्षितयों  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  खाना  पकाने  की

 गैस  के  कनेक्शन  देने  का  क्या  कार्यक्रम  और

 प्रतीक्षा  सूची  में  शामिल  सभी  व्यक्तियों  को  कब  तक  कनेक्शन  दिए  जाने  का  विचार

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  महाराष्ट्र  में

 संख्यक  आदिवासी  वाले  जिलों  में  एल०पी०जी०  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षातत्री  में  दर्ज  व्यक्षितियों  की

 कुल  संख्या  लगभग  56,000  है  ।

 और  नये  एल०पी०जी०  कनंक्शनों  को  एक  चरणबद्ध  पंजीकरण  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गेत  रिलीज  किया  जा  रहा  जिसमें  नये  बाटलिंग  संयंत्रों  का  खोला  नये  डीलरों  की
 पर्याप्त  उपकरणों  की  प्राप्ति  आदि  शामिल  है  ।

 पुराने  ध्रमोनिया/यूरिया  संयंत्रों  के कायाकल्प  के  लिये  चेकोल्लबालिया  से
 तकनोकी  जानकारी

 4085.  श्री  बाई०  एस०  सहाजन  :  क्या  रसायन  झोौर  उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  हि

 क्‍या  सरकार  पुराने  अमोनिया/यूरिया  संयंत्रों  क ेकायाकल्प  और  इस  प्रकार  के  एककों
 में  ऊर्जा  की  बचत  करने  हेतु  चेकोस्लवालिया  की  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करते  की  अनुमति  देने
 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 क्‍या  सरकार  ने  आदानों  अर्थात्‌  कच्चे  क्षमता  उत्पाडन  लागत
 आदि  के  रूप  में  अन्य  देशों  में  उपलब्ध  तकनीकी  जानकारी  का  कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  किया
 और
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 यदि  तो  क्या  अन्तिम  निष्कर्ष  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 रसायन  झोर  उर्ेरक  तथा  उद्योग  धोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बोरेन्त्र  :
 नहीं  ।

 ओर  गैस  पर  आधारित  नये  संयंत्रों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  चयन  करते  समय
 ऐसा  अध्ययन  किया  गया  किये  गये  अध्ययनों  के  आधार  हल्डर  टोप्सो  एण्ड  केलोग  का
 अमोनिया  और  मै०  सनमप्रोगेटी  को  यूरिया  संयंत्रों  के लिये  चुना  गया  था  ।

 तमिलनाडु  में  जिला  मुख्यालयों  को  एस०टो०डी०  के  जरिए  मव्रास  के  साथ

 जोड़ना

 4086.  श्री  एस०  डेनिस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  कितने  जिला  मुख्यालयों  को  अब  तक  एस०टी०डी०  के  जरिए  राज्य
 की  राजधानी  से  नहीं  जोड़ा  गया

 क्या  सरकार  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  एस०्टी०डी०  के  जरिए  मद्रास  के  साथ

 जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  राम  निवास  :  तमिलनाडु  के  18  जिला

 मुख्यालयों  में  से निम्नलिखित  जिला  मुख्यालय  राज्य  की  राजधानी  मद्रास  के  साथ  एस०टी०डी०

 सुविधा  से  नहीं  जुड़े  हैं  :--

 1.  कुड्डालोर  2.  तंजावूर

 3.  शिवगंगा  4.  रामनाथपुरम

 हां  ।

 रामनाथपुरम  में  पहले  ही  एक  मध्यम  आकार  का  स्वचल  एक्सचेंज

 तंजावूर  और  शिवगंगा  में  मैनुअल  एक्सचेंज  हैं  जिन्हें  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्वचल
 बनाने  की  योजना  है  ।

 स्वचल  बनाने  के  बाद  कुड्डालोर  को  मद्रास  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  के  साथ  तंजावूर  को  त्रित्री

 ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  के  साथ  तथा  शिवगंगा  और  रामनाथपुरम  को  मुदुरै  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  के

 साथ  जोड़ने  की  योजना

 इन  स्टेशनों  से  सम्त्रन्धित  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंजीं  के  लिये  संचारण  माध्यम  की  योजना  बनाई
 गई  है  ।

 उपयुक्त  कार्यों  के  पूरा  होने  के  बाद  इन  स्टेशनों  से  मद्रास  के  लिये  एस०टी०डी०  सुविधा
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 उपलब्ध  हो  जायेगी  ।  आशा  है  कि  रामनाथपुरम  को  छोड़कर  जहां  कि  संचारण  लिक  भवन  के  लिये

 भूमि  उपलब्ध  नहीं  यह  कार्य  सातवीं  योजना  अवधि  में  पूरा  कर  लिया  ज  येगा  ।

 बिहार  में  टेलीफोन  उद्योगों  की  स्थापना

 4087.  डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1985-86  के  दौरान  बिहार  में  टेलीफोन  उद्योग  स्थापित
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ।

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  राम  निबास  :  नहीं  ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 सरकार  ने  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  को  11.5  लाख  अदद  टेलीफोन  उपकरण
 बनाने  के  लिये  अनुज्ञप्ति  दी  टेलीफोनों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने
 राज्य  क्षेत्र  की  नौ  और  कम्पनियों  को  अनुश्प्तियां  दी  इन  कम्पनियों  की  वाधिक  अनुशप्त  क्षमता

 37  लाख  अदद  होगी  ।  इसके  अलावा  निजी  क्षेत्र  की  कुछ  कंपनियों  को  भी  टेलीफोन  बनाने  के  लिए
 आशय  पत्र  या  तो  जारी  कर  दिये  गये  हैं  अथवा  किये  जा  रहे  बिहार  राज्य  इलेक्ट्रानिक्स
 विकास  निगम  लिमिटेड  को  दुतरफा  रेडियो  संचार  और  सम्बद्ध  उपस्कर  और  स्वचल  एक्स
 चेंज  की  प्रति  वर्ष  50000  लाहनें  तथा  जेली  युक्त  केबल  बताने  के  लिए  आशय  पत्र  दिये  गये  हैं  ।

 बिहार  में  पंट्रोल  पन्‍्पों  की  स्थापना

 4088.  डा०  गोरी  शंकर  राक्षहंस  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  नये  पैट्रोल  पम्प  स्थापित  करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध

 यदि  तो  प्रतिबन्ध  कब  तक  उठाए  जाने  की  संभावना  और

 सरकार  द्वारा  नये  पैट्रोल  पम्प  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  में  क्या
 मानदंड  अपनाया  जाता  है  ?

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नथल  किशोर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  (पैट्रोल/डीजल  को  खोलने  के  लिए  स्थान  नियत  करने  के
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 बाद  बहां  डीलरशिप  देने  के  लिए  उसे  तेल  उद्योग  की  विपणन  योजनाओं  में  शामिल  किया  जाता

 है  ।  उसके  बाद  सम्बन्धित  तेल  कंपनी  उस  क्षेत्र  के  प्रमुख  समाचार  पत्रों  में  विशापन  देकर  आवेदन

 पत्र  आमंत्रित  करते  उन  विज्ञापनों  के  संबंध  में  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  जांच  की  जाती  है  और

 उन्हें  विधिवत  गठित  तेल  चमन  बोर्ड  को  पात्र  उम्मीदवारों  की  इंटरव्यू  के  लिए  भेज  दिया  जाता

 तेल  चयन  बोर्ड  से  सिफारिशें  प्राप्त  होने  पर  सम्बन्धित  तेल  कंपनियां  डोलरशिप  देने  की  आगे

 कारंवाई  करती  हैं  ।

 सैनिक  पक्‍्रधिकारियों  द्वारा  क्लोसपोंग  में  भूसि  का  श्रधिप्रहण

 4089.  श्री  झामन्द  पाठक  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दार्जोलिंग  जिले  में  क्‍्लीमपोंग  में  सैनिक

 कारी  कालीपोंग  में  भूमि  के  एक  विशाल  क्षेत्र  का  अधिग्रहण  करना  चाहते

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  भी  है  कि  सम्बन्धित  भूमि  पर  असैनिक
 लोगों  की  घनी  आबादी  बस  रही  है  जो  पीढ़ियों  से  उस  क्षेत्र  के  रहने  वाले

 क्‍या  उक्त  योजना  को  कार्यान्वित  करने  से  हजारों  लोग  बेघर  हो  जाएंगे  और  जीविका

 निर्वाह  के  साधनों  से  वंचित  हो  और

 क्‍या  उपर्युक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  भूमि  का  अधिग्रहण
 संबंधी  विचार  छोड़  देने  का  है  ?

 है

 रक्षा  मंत्री  पी०बो०  नरसह  :  से  जिला  दाजिलिंग  के  क्‍्लीमपोंग
 में  लगभग  1100  एकड़  भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  स्थानीय  सैनिक  अधिकारियों  ने  राज्य  सरकार
 को  प्रस्ताव  भेजा  राज्य  सरकार  ने  स्थानीय  सैनिक  अधिकारियों  द्वारा  बताई  गई  भाम  के  लिये
 अपना  प्रमाणपत्रਂ  नहीं  दिया  इस  भुमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  सरकार  को  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  दिया  गया  है  ।

 ब्रिटेन  के  साथ  झ्लोशोगिक  सम्बस्ध

 4090.  श्रीमती  जपन्ती  पटनायक  :  क्या  उद्योग  झोर  कम्पनी  कार्य  मत्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ब्रिटेन  के  साथ  बेहतर  औद्योगिक  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 कदम  उठाए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिल  क्षंत्रों  में  ब्रिटेन  से  अन्य  प्रौद्योगिकी  लेने  का

 ब्रिटेन  सरकार  से  ओद्योगिक  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उदार  बनाई  गई
 तीति  का  ब्यौरा  क्या  दे  ?
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 कलम

 उद्योग  झोर  कम्पनो  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  श्रारिफ  मोहम्मद  :  से
 विदेशी  पूंजी  निविश  और  तकनीकी  सहयोग  के  लिये  सरकार  की  नीति  चयनात्मक  जटिल

 ओऔर  उच्च  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  निर्यातोन्मुख  आयात  प्रतिस्थापन  के  निर्माण  कार्यों  में  या
 देशी  उद्योग  की  घरेलू  आवश्यकताओं  को  आसानी  से  पूरा  करने  के  लिये  भारत  में  विद्यमान
 प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  बनाने  और  या/निर्धात  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  करने  योग्य  बनाने  ने  लिए
 विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  उद्यमियों  से  प्राप्त  विदेशी  पूंजी  निवेश  और  तकनीकी
 जानकारी के  प्रस्तावों  पर  मूल  देश  का  ध्यान  बिना  विशेषज्ञता  के  क्षेत्र  में  विदेशी  सहयोगकर्ता
 की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गुणवगुणों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  भारत  ब्रिटिश
 आर्थिक  समिति  ब्रिटिश  इकोनोमिक  की  1984  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई
 पिछली  बेठक  में  विदेशी  सहयोग  के  लिए  निर्धारित  किये  गए  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक  दूर
 आटोमोटिव  उद्योग  प्रदूषण  नियंत्रण  आप्टिकल  फाइबर  हाई  प्रेशर  और  लो-प्रेशर
 सोडियम  वेपर  लंम्प  इंधन  इन्जेक्शन  उपकरण  खनन  मशीनें  ई०  सी०  एम०  मशीनें
 लिटिकल  यन्त्र  प्रिसिजन  बैलेंसेज  आदि  शामिल  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  अनेक  प्रस्तावों  पर  सरकार  द्वारा
 विचार  फ़िया  जा  चुका  है  और  स्वीकृति  दे  दी  गई

 उड़ोसा  में  लघु  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलना

 4091.  श्री  ्रनन्प  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1985-86  और  1986-87  में  उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में
 नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  और  साव॑  जनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यद्दि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  चुने  गये  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  नाम  क्या

 इस  प्योजन  के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 संचार  ससजालप  के  राज्य  सम्त्रो  राम  निवास  :  हां  ।

 1985-86  और  1986-87  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  नए  छोटे  टेलीफोन
 एक्सचेंजों  और  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  के  लिये  स्थानों  के  नामों  पर  अभी  निर्णय  लिया
 जाना  फिर  भी  1985-86  और  1986-87  में  खोले  जाने  वाले  संभावित  छोटे  टेलीफोन  एक्सचेजों
 ओर  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  की  जिले  वार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 इसके  लिए  निधि  की  व्यवस्था  इस  वर्ष  के लिए  सकिल  को  आबंटित  एक  मुश्त
 दान  से  की  जायेगी  ।
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 विवरण

 1985-86  1986-87  में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  एस०  ए०  एक्‍्स०  ओर  श्म्बी  दूरी
 के  सार्वजनिक  टेलीफोन  जिले  वार  ।

 1985-86  1986-87

 जिले  का  ताम  एस०  ए०  एक्स/एम०  ए०  एल०  डी०  पी०  टी०  एस०  ए०

 एम०  ए०

 एल०  डी०  पी०  टी०

 1.  बालासोर  2  10.  3  10

 2.  बोलभबौर  2  $  10.  3  10

 3.  घेनकनाल  2  10.  3  10

 4.  काला  हांडी  2  10  2  10

 5,  कयोंझ्र  2  10  2  10

 6.  कोरापुट  2  100.  2  10

 7.  मयूर  भंज  2  10  2  10

 8.  फूलबनी  2  10  2  10

 9.  पुरी  2  15...  2  25

 10.  सम्बलपुर  2  10  2  25

 11.  सुन्दर  गढ़  3  10.  2  10

 12.  कटक  4  20...  5  25

 13.  गंजम  4  15  5  25

 30  150  35  200
 |  प्रतिबंधात्मक करन  मस्त्री कक»  नन»»भ+ ,  ३७०.»

 शौतल  पेय  बनाने  बालो  कम्पनियों  रा  एकाजिकर  तथा  प्रतिबंधात्मक

 स्यापॉरिक  व्ययहार  ्णितियम  का  उल्लंघन

 4092.  थी  थो०  किशोर  चना  एस०  देव  :  क्‍या  उद्योग  शोर  कम्पनी  कार्य  मस्त्री  यह  बताये

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या सरकार ने विशेषतः बिक्री संवर्धन और प्रतियोगिताओं के संबंध में एकाधिकार तथा प्रतिबस्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम संशोधन को कार्यास्थित किया
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 en ———— मन  कमक++नन

 यदि  तो  कया  वर्ष  1984  में  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापारिक  व्यवहार
 अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंधन  करके  जनता  को  काफी  संख्या  में  शीतल  पेय  संवधंनों  की

 पेशकश  की  थी  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 क्या  उनका  मन्त्रालय  यह  सुलिश्चित  करने  के  लिए  विचार  कर  रहा  है  कि  जित

 संवर्धनों  तथा  स्पर्धाओं  से  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  उपबंधों

 का  उल्लंघन  होता  है/उनको  तुरन्त  रोका  जाये  ?

 उद्योग  झोर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  प्रारिफ  मोहम्मद  :

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1984,  दिनांक  1-8-1984

 से  प्रवत्त  जिसमें  अवसर  या  कुशलता  के  खेल  के  माध्याम  से  बिक्री

 बढ़ाने  के  लिए  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  के  संबंध  में  उपलब्ध  सम्मिलित

 तथा  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  शीतल  पेय
 को  विनिर्माताओं/भपूर्तिकर्ताओं  के  विरुद्ध  15  शिकायतकर्ताओं  से  प्राप्त  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में
 आयोग  के  ऊपर  जांच  द्वारा  जांच  पड़ताल  करने  का  आदेश  दिया  इसका  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  पत्र  में  दिया  जाता  है|  -
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 केरल  में  ध्ोश्योगिक  विकास

 4093.  प्रो  कुरियम
 उच्चोग  शोर क्‍या  उ  र  कंपनी  कार्य  मन्‍्त्री  यह  क्री

 गी  ही०  बशोर  }  हे  बताने

 कृप  करेंगे  कि

 केरल  में  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  औद्योगिक  विकास  की  दर  कितनो

 अन्य  राज्यों  की  औद्योगिक  विकास  दर  की  तुलना  में  यह  कितना  कम  या  अधिक  है
 भर  तंत्संबेंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 केरल  में  औद्योगीकरण  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  क्‍या  विशेष  उपाय  किये  जा

 रहे  हैं  ?

 उच्चोग  झौर  कम्पनों  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  झारिफ  सोहम्मद  :

 और  केन्द्रीय  सांख्यकीय  संगठन  एस०  भौद्योगिक  उत्पादन  के  राज्यवार

 पूचकांक  इकट्ठे  नहीं  करता  ।  तथापि  उद्योगों  के  हाल  के  वापषिक  सर्वेक्षण  पर  आधारित  केरल  और

 अन्य  रॉज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  1979-80  1980-81  और  1982-83  के  दौरान  उत्पादन  के

 मूल्य  के  रूप  में  प्रतिशत  वृद्धि  दर  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 उद्योगों  के  व्यापक  छित  राव  के  जरिए  क्षेत्रीय  असंतुलनों  को  कम  करना  औद्योगिक  स्थान
 निर्धारण  नीति  के  उद्देश्यों  में  से  एक  उद्देश्य  इसके  अलावा  सरकार  औद्योगिक  लाइसेंस  देने
 और  आयात  निर्यात  की  नीतियों  में  उपर्युक्त  परिवर्तनों  के  साथ-साथ  ही  मुद्रा  और  राजकोषीय

 उपायों  तथर  अवस्थापना  में  सुधार  के  जरिये  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  अनेक  उपाय  कर

 विधरण

 केरल  झोर  ध्स्य  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  1979-80,  1980-81  ध्ोर
 1981-82  के  दोराम  उत्पादन  के  मूल्य  के  रूप  में  प्रतिशत  बढ्धि  बर

 राज्य/संघ  शासित  निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  उत्पादन  के  मूल्य  के  रूप
 क्षेत्र  का  नाम  में  प्रतिशत  बृद्धि  दर

 ह
 1978-79  की  1979-80  की  1980-81  4  यु

 अपेक्षा  अपेक्षा  अपेक्षा
 में  में  में
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 2.  3.  4.

 3.  बिहार  11.0  न  10.6  43,8
 4.  गुजरात  न  20.5  न  22.7  नै  16.0
 5.  हरियाणा  न  32.0  17.0  न  27.0
 6.  हिमाचल  प्रदेश  +-  33.7  19.9  न  25.2
 7

 जम्मू  और  कश्मीर  -+-  32.5  5.9  न  4.7
 8.  कर्नाटक  न  12.9  +  11.7  +  16.5

 9,  केरल  न  18.300  +  278  +  158
 10.  मध्य  प्रदेश  न  23.5  न  16.2  +.  24.0

 11.  महाराष्ट्र  4  169  +163  +.  177

 12.  मणिपुर  +  29.7¢  4+  519%  +4  266.9

 13.  मेघालय  +  589...  +  65.4  —  124

 14,  उड़ीसा  14.3  ++  8.8  +  27.5

 15.  पंजाब  न  24.60  +  17.8  +.  24.0

 16,"
 '
 राजस्थान  +  220  +  170  +4  191

 17.  तमिलनाडु  19.1  न  18.7  20.3

 18.  त्रिपुरा  बः  235
 19.  उत्तर  प्रदेश  न  11.2  न  14.1  4  47.4

 .  20.  पश्चिम  बंगाल  न  18.1  न  16.9  न  12.9
 21.  अण्डमान  और  न  15.9  न  23.4  न  21.2

 निकोबार  द्वीप

 .  समह  ह
 22.  चण्डीगढ़  रन  34.2  4+  131  +  14.8
 23.  दिल्‍ली  न  28.2,  +  14.0  7.7

 24,  दमन  और  -|-  2.6.  +  52.5  121
 द्वीव

 25.  पांडिचेरी  न  163  +  241  +  18.6

 योग  178  +  169  प्  4+  106

 मणिपुर  में  शामिल  किया  गया
 *

 मणिपुर और  तिपुरा  के  सम्बन्ध  वृद्धि  दरों  और  उत्पादन  के  मूल्य  के  आंकड़े  इकटूठे *  दिये  गये  हैं  क्यों  1979-80  के  लिए  त्रिपुरा  और  मणिपुर  के  संबंध  में  अलग-अलग
 उत्पादन  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 |
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 नि--स्‍हनींिन_तपते्

 केरल  के  उद्योग  बिहोन  जिलों  में  स्थापित  किये  गंये  उद्योग

 4094.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  उद्योग  शोर  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केरल  के  उद्योग  विहीन  जिलों  में  सरकारी  अथवा  गैर
 सरकारी  क्षेत्र  में  कितने  उच्चोग  स्थापित  किये

 इन  उद्योगों  में  कुल  कितना  निर्वेश  किया  गया  और  इनसे  रोजगार  के  कितने  अवसर

 पैदा

 क्‍या  इन  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  वाले  उद्योगपतियों  को  प्रोत्साहन  दिये  जा

 रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भ्रारिफ  मोहम्मद  :

 और  पिछली  तीन  वर्षों  के  दौरान  कैरल  के  उद्योग  रहित  जिलों  में  रंगीन  टेलीविजन  का
 निर्माण  करने  के  लिये  एक  ओद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  हेतु  मं०  केरल  स्टेट  इलैक्ट्रानिक्स
 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  एक  आशयपत्र  किया  गया  परियोजना  अभी

 कार्यान्वित  की  जानी

 और  उद्योग  रहित  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  वाले  उद्यमियों  को  ग्राह्म

 रियायतों/प्रोस्साहनों  ब्योरा  इस  मन्‍्त्रालय  के  प्रेस  टिप्पण  सं०  बी०

 दिनांक  9-4-85  के  साथ  पठित  फार  इण्हस्ट्रीज  इन  बैकवार्ड  एरियाज  गवनंमेंट

 एण्ड  सेन्द्रल  फाइनेंशियल  1984  पुस्तिका  में  दिया  गया  इसकी  प्रतियां

 संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध
 ह

 फील्ड  माहाल  का  पद

 4096.  भी  प्रिय  रंजन  वास  सुन्शी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  फील्ड  मार्शल  का  पद  एक  अवेतनिक  पद  है  अथवा  सलाहकार  का
 पद  है

 क्‍या  कुछ  जनरलों  को  इस  सम्मान  से  विभूषित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उनके  कया  नाम  और

 .  (8)  यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  पो०  बो०  नरसिह  :  फील्ड  मार्शल  का  रेंक  सेना  में  एक

 मान्यताप्राप्त  रेंक  यह  अवैतनिक  रेंक  नहीं  फील्ड  माशंल  की  सेवाएं  सरकार  को  उपलब्ध

 रहती  हैं  और  बह  आवश्यकता  पड़ने  पर  सामरिक  या  सलाहकार  की  स्थिति  में  उसकी  सेवाओं  का

 |  डपयोग  कर  सकती
 ह
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 से  किसी  अफसर  को  फील्ड  मार्शल  का  रैंक  देने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं

 राष्ट्रीय  श्रोशोगिक  विकास  क्षेत्र  के  बारे  में  शापन

 4097.  भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  क्‍या  उद्योग  झोर  कम्पनो  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मन्त्रालय  को
 और  पटना  को

 सम्मिलित  करते  हुए  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  क्षेत्र  के  गठन  के  संबंध  में  कोई  विज्ञापन  प्राप्त

 हुआ  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  धोर  कम्पनों  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्जो  झ्ारिफ  सोहग्सद  :

 नहीं  ।

 उपयुक्त  के  संदर्भ  में  प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 मोलोथोलीन  रलाईकोल  संबंधी  संयंत्र

 4098.  भो  प्रिय  रंजन  दास  गुन्शो  :  क्‍या  पैड्रोलियल  मस्ती  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  द्वारा  मंत्रालय  40.000  टन  के  मोनोथोलीन  ग्लाईकोल  ई०
 के  लिए  किसी  संयस्त्र  तथा  5,000  टन  के  उच्चलर  एथोलोन  ग्लाईकोल  परियोजना  को  रियायन्स

 इष्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  पक्ष  में  मन्जूरी  दी  गई

 क्या  यह  संयुक्त  क्षेत्र  का एक  उत्तम  है  अथथा  गैर-सरकारो  क्षेत्र

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विदेशी  सहयोग  लिया  गया  है  अथवा  इसो  परियोजना  के
 लिये  अन्य  आवेदक  भी  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  भनत्री  तबल  किशोर  :  निम्नलिखित  के

 उत्पादन  के  लिये  मैसस  रिलाएन्स  टेक्सटाइल  इन्हस्ट्रीज  लिमिटेड  को  एक  आशय  पत्र  जारी  किया

 गया  है  :---

 मोनोइ्यसीन  ---  40,000  मी०  टन/प्रति  बर्च

 हायर  इथिलीन  --  5,000  मी०  टन/प्रति  वर्ष
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 यह  संयंत्र  प्राइवेट  क्षेत्र  में  होगा  ।

 और  विदेशी  भागीदारी  के  प्रस्ताव  में  240  लाख  अमेरिकी  डालर  की  नो-हाब
 फीस  की  एक  मुश्त  राशि  की  अदायगी  की  परिकल्पना  अनुमोदित  कर  दी  गई  है  ।

 लघु  एककों  हारा  भ्रोषधियों  का  उत्पादन

 4099,  भी  डी०  पी०  जदेजां  :  क्या  रसायन  शोर  उर्बरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के एककों  को  जिन  “  बल्कਂ  ओषधियों  का  उत्पादन
 करने  का  लाइसेंस  मिला  हुआ  है  उनका  उत्पादन  वे  लाइसेन्सਂ  के  आधार  पर

 उधार  लघु  एककों  से  करवा  रहे

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पादित  ऐसी  मदों  के  नाम  कया  हैं  तथा

 प्रत्येक  लघु  एकक  से  उनका  वर्षवार  कितना  उत्पादन
 _

 उक्त  लघु  एककों  के  नाम  क्या  और  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  अपनी  क्षमता
 का  स्वयं  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  झौर  उ्बरक  तथा  उद्योग  शोर  कम्पनों  कार्य  मनन्‍्त्रो  :

 से  सरकारी  क्षेत्र
 के

 औषध  उत्पादक  उपक्रमों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  केवल

 हिन्दुस्तान  एन्टिवायोटिक्स  लि०  ए०  एल०  )  को  छोड़कर  उनमें  से  कोई  भी  अब  ऋण

 लाइसेन्स  के  आधार  पर  लघु  उद्योग  एककों  द्वारा  उत्पादित  प्रपुन्न  औषध  प्राप्त  नहीं  कर  रहा  है
 जिसके  लिए  उनको  लाइसेन्स  दिया  गया  केवल  1984-85  के  हिन्दुस्तान  एस्टिवायोटिक्स

 लि०  ए०  ने  ऋण  लाइसेंसिंग  के  आधार  पर  1957.5  कि०  ग्रा०  एम्पिसलिन

 ट्राइहाइड्रेट  लघु  उद्योग  एककों  से  उत्पादित  करवाया  क्योंकि  इस  मद  के  लिए  उनकी  अपनी  प्रक्रिया

 स्थिर  नहीं  थी  ।  ऋण  लाइसेसिंग  के  आधार  पर  उत्पादन  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 लघु  उद्योग  उत्पादित  करवायी

 एकक  का  नाम  एम्पिसिलिन
 ट्राइहाइड्रेट  की  मात्रा

 ooo  न  तनिीकझञिनतेिस  अआक्‍  इन  हा
 कि०  ग्रा०

 1.  प्रीति  वापी  253.750

 2.  आरेक्स  बस्‍्बई  1160.000

 3...  पिसल  बम्बई  217.500

 4.  उनरमोर  बम्बई  145.000

 5.  जयको  कैमिकल्स  बम्बई  .  180.250

 1957.500  े
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 बल्क  ध्रोषधियों  के  उत्पादन  सम्बन्धी  तीति  कौ  पुनरीक्षा

 4100.  श्री  डी०  पी०  जदेजां  :  क्या  रसायन  झभौर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  बलक  औषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  वर्तमान  नीतियों
 पर  उद्योग  की  बदलती  हुई  परिस्थिति  के  साथ-साथ  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  की  गई

 यदि  तो  बड़े  पैमाने  पर  बल्क  औषधियों  का  उत्पादन  करने  वाले  लघु  एंककों  की

 परिस्थितियों  से  परिवर्ततों  के  अनुसार  वर्षवार  किन-किन  मदों  के  बारे  में  पुनविचार  किया  गया
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 श्र

 रसायन  झोर  उरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  सन्‍्त्री  घीरेस्द्र  :

 से  राष्ट्रीय  औषध  और  भेषज  विकास  परिषद  ने  1978  की  औषध  नीति  में  किये  जाने

 परिवतनों  के  बारे  में  हाल  ही  में  सिफारिशें  की  सरकार  मामले  से  अवगत

 हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  द्वारा  केरल  में  मिट॒टो  का  तेल

 संबंधों  दुर्घटना  के  पीडितों  को  विये  गये  मुझावजे  में  बढ़ि

 4101.  भरी  सुरैश  कुरूप  )

 श्री  टी०  शबोीर

 क्‍या  सरकार  को  केरल  में  मुख्य  मंत्री  की  ओर  से  केरल  में  हुई  मिट्टी  के  तेल  संबंधी

 दुर्घटना  के  पीड़ितों  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  द्वारा  दिये  गये  मुआवजे  की  राशि  को

 बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  पत्र  मिला  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  बारे  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही
 की

 पैड्रोलियम  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  तवल  किशोर  :  हां  ।

 :  क्या  पैद्रोलियस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 एच०  पी०  सी०  एल०  ने  पहले  ही  केरल  के  मुख्य  मन्त्री  सहायता  कोष  में  7  लाख
 रुपये  दिये  हैं  ताकि  प्रभावित  परिवारों  को  राहत  दी  जा  सके  ।  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने  मृत्यु  के

 मामलों  में  प्रत्येक  को  1.00  लाख  रुपये  और  घायलों  के  मामलों  में  प्रत्येक  को  5000  से  25,000
 रुपये  की  गम्भी  रता  के  आधार  देने  का  सुझाव  दिया  केरल  सरकार  के  सुझाव  पर
 उचित  रूप  से  विचार  किये  जाने  के  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  मृत्यु  के  मामले

 में  प्रत्येक  को  25,000  रुपये  और  घायलों  के  मामले  में  प्रत्येक  को  5000  रुपये  से  10000  रुपये  के

 बीच  की  राशि  राशि  चोट  की  गस्‍्भीरता  के  आधार  दी  जाये  ।  तदनुसार  केरल

 सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया  एच०  पी०  सी०  एज०  ने  उपयुक्‍त्र  प्रयोजन  के  लिए  आगे
 और  10  लाख  रुपये  की  राशि  सहायता  कोष  में  दे  दी  है  ।
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 ..
 क्षरल  में  सिदृ॒ठी  के  तेल  को  दुघंटना  को  जांच

 4102.  श्री  सुरेश  कुरूष  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  केरल  में  हुई  मिट्टी  के तेल  की  दुघंटना  की  जांच  कर  रही  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट
 पेश  कर  दी

 यदि  तो  समिति  के  क्या  निष्कर्ष  हैं  ;

 सरकार  का  क्धा  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  इस  सामले  की  जांच  का  कार्य  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  जेसी  किसी  केन्द्रीय
 एजेन्सी  को  सौंपने  जा  रही  और

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वैद्ोलियंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मबल  किशोर  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।  एामले  की  जांच  करने  के  लिए  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  के  सेवानिबृत  अध्यक्ष

 एवं  प्रवर्ध  निदेशक  श्रो  सो०  आर०  जगन्‍नाथन  की  अध्यक्षता  में  पहले  ही  एक  तकनीकी  समिति  की

 नियुक्ति  कर  दी  गई  है  ।

 (5)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उसर  प्रवेश  में  डाकध रों  क ेविभागीय  मन  का  बिस्तार

 ]

 4103.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर
 प्रदेश

 में  पिथौरागढ़  के  मुख्य  डाकथर  में  स्थान  की  कमी

 यदि  तो  क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  डाकथर  के  विभागीय  भवन  का  और

 विस्तार  करने  का  विचार

 यदि  तो  हस  भवन  का  अभी  तक  विस्तार  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 कया  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  विस्तार  कार्य  प्रारम्भ  करने  का  विचार  और
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 (5)  यदि  तो  इस  कार्य  पर  कुल  कितना  व्यय  होने  का  अनुसान  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :

 विभागीय  ओऔपचारिकताएं  पूरी  की  जा  रही  हैं  ।

 हां  ।

 लगभग  27.00  लाख  रुपए  |

 डी०  ई०  टी०  और  एस०  डो०  झो०  कार्यालय  खोलने  के  लिए  मापदंड  -

 4104.  श्री  हरीज्ञ  रावत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सेवाओं  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  इन  क्षेत्रों  में  डी०  ई०  टी०  और  एस०  डी०  ओ०  कार्यालय  खोलने  के  वर्तमान  मापदंडों  को
 बदलने  के  लिए  सहमत

 यदि  तो  क्या  निकट  भविष्य  में  उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा  में  तया  डी०  ई०  टी  ०

 लय  ओर  रानीखेत  में  नया  एस  ०  डी०  ओ०  कार्यालय  खोले  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  और

 यदि  तो  किन  कठिनाईयों  के  कारण  यह  कार्यालय  वहां  पर  नहीं  खोले  जायेंगे  और

 विभाग  इन  कठिनाईयों  को  दूर  करके  उपरोक्त  स्थानों  पर  यह  कार्यालय  कब  तक  खोल  पाने  की  स्थिति
 में  होगा  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  रामसिबास  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  फिर  भी  मंडलों  और  उपमंडलों  का  गठन  करते  समय  कठिन  भू-भाग  वाले  इलाकों

 को  कुछ  महत्व  दिया  जाता

 से  अल्मोड़ा  में  मंडल  इन्जीनियर  तार  के  कार्यालय  ओर  रानीखेत  में

 उपमंडल  अधिकारी  के  कार्यालय  का  मानदंडों  के  अनुसार  औचित्य  नहीं  बनता  ।  का्यंभार  के  निर्धारित

 सीमा  तक  बढ़ने  के  बाद  इन  कार्यालयों  का  गठव  कर  दिया  जाएगा  बशतें  कि  तये  पदों  के सुजन  पर  लगी

 रोक  हट

 उत्तर  प्रदेश  में  श्रमियांत्रिको  के  मए  प्रमागीय  झौर  उप-प्रमागीय  कार्यालय

 4105.  श्री  हरीध्ञ  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  मंडल  में  टेलीफोन  सेवाओं  के  वर्तमान  विस्तार  की  दृष्टि  से  उनका
 लय  वहां  अभियांत्रिकी  के  कुछ  नये  प्रभागीय  और  उप-प्रभागीय  कार्यालय  खोलने  पर  सक्रियता  से
 विचार  कर  रहा

 यदि  तो  यह  नये  प्रभागीय  और  उप-प्रभागीय  कार्यालय  किन-किन  स्थानों  पर
 खोलने  का  विचार  है  ओर  इन्हें  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रामनिबास  :  जी  हां  ।

 जब  कार्यभार  निर्धारित  सीमा  तक  पहुंच  जाएगा  तो  और  गोंडा  में  एक-एक

 इंजीनियरी  मंडल  गठित  किए  जाने  की  संभावना  है  बशर्तें  कि  पदों  के सृजन  पर  लगी  रोक  हृठ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  रासायनिक  कारखानों  में  सुरक्षा  के  प्रबन्ध

 4106.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  रसायन  झौर  उबेरक  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्यः  दिल्‍ली  की  धनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में  क्लोरीन  आदि  उपयोग  करने  बाले  कुछ
 रासायनिक  कारखाने  स्थित

 यदि  तो  ऐसे  कारखानों  के  नाम  क्‍या  और

 क्या  उनके  सुरक्षा  प्रबन्धों  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  गई  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया
 जा  सके  कि  इन  कारखानों  से  गैस  आदि  के  रिसाव  से  जनजीवन  को  खतरा  उत्पन्न  न  हो  ?

 रसायन  झौ  र  उबं रक  तथा  उद्योग  शोर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बोरेसा  :  से
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  म०  श्रीराम  फूड  एण्ड  फटिलाइजर्स  लिमिटेड  भौर  मं०  हिन्दुस्तान

 इम्सेक्टिसा इड्स  लिमिटेड  नामक  दो  प्रमुख  रसायन  कारखाने  दिल्‍ली  में  स्थित  हैं  जो  क्जोरीन  का  प्रयोव
 करते  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  मे  ०  श्रीराम  फूड्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  के  एक
 मै०  श्रीराम  कैमिकल  वक्‍स  के  का रखानों  में  किये  गये  निरीक्षणों  से  पता  लगा  कि  कामगारों

 भौर  कारखाते  के  आसपास  की  आबादी  की  सुरक्षा  के  लिए  सुरक्षात्मक  और  नियंत्रण  उपाय  अपर्याप्त

 सुरक्षा  उपायों  की  अपर्या्सता  को  देखते  हुए  दिल्‍ली  प्रशासन  शी राम  कंमिकल  वर्स  को  किसी  और
 स्थात  पर  स्थानान्तरित  करते  की  आवश्यकता  पर  विचार  कर  रहा

 जहां  तक  हिन्दुस्तान  इनसे  क्टिसाइडव  लिमिटेड  )  का  संबंध  रसायन  और

 उर्बरक  मत्र:लय  के  बरिष्ठ  अधिकारियों  ने  केन्द्रीय  जल  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़  के  अध्यक्ष  के  साथ

 ह्वाने  का  दौरा  किया  था  ।  दोरे  के  पश्चात  एच  ०आई०एल  ०  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  संयंत्र  संचालन  की

 सुरक्षा  निर्धारण  के  लिये  वे  एक  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  करें  । एच०आई  ०  एल  उपब्चारी  कक्ष्म  उठा  चुकी
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 झाधारि  का बस्थई  हाई  पर  झाधारित  रसायम  उर्घरक  उद्योगों  को  स्थापना

 4107.  श्री  बिलास  मुत्त  सवार  :  क्या  रसायन  प्लोर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे डे

 सरकार  को  विदर्भ  में  बम्बई  हाई  की  गैस  पर  आधारित  रसायन  उबंरक  उद्योग  की
 पना  हेतु  की  जा  रही  मांग  की  जानऊारी  है

 क्‍या  सरकार  को  उस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  अम्बई  हाई  और  बरहानपर  के  बीच
 बिछाई  गई  पाइपलाइन  विदर्भ  को  भी  छती  जाती

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  और  इसमें
 कितना  खर्चा  होने  का  अनुमान  और

 किन-किन  स्थानों  पर  बम्बई  हाई  पर  आधारित  रसायन  उर्वरक  उद्योग  स्थापित  किये
 जाने  का  विचार  हैं  और  इतकी  स्थापना  कब  तक  ये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रसायन  झौर  उचंरक  तथा  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  वोरेख्र  :

 मु  हां  हैं
 प्रस्तावित  गैस  पाईपलाईन  विदर्भ  से  होकर  नह्टीं  जाती

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ;  वे  स्थान  जहां  बम्बई  हाई  गैस  पर  आधारित  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 .  है  तथा  उनको  आ  तिथियां  संलग्न  विवरंण  में  दी  गई  परियोजनाओं  को  आरम्भण  तिथियों

 के  36-39  मास  के  अन्दर-अन्द र  पूर्ण  किया  जाना

 विवरण

 बम्धथई  हाई  गंस  पर  झहाधारित  रसायत  उर्य रक  उद्योगों  की  स्थापता

 क़रमांक
 प्रारम्मण  तिथि

 1.  विजयपुर  मध्य  प्रदेश  1.6.84

 2.  बरेली  उत्तर  प्रदेश  1.10.84

 3,  सुल्तानपुर  उत्तर  अदेश  1.3.85

 4.  बिलोपा  जिला  सवाई  राजस्थान  1.4.85

 5.  जिला  उत्तर  प्रदेश  1.10.85

 6.  जिला  उत्तर  प्रदेश  1.4.86
 +  रा  काकमका७  किक काका» जम  ॥थ  की
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 नारियण  जटा  उद्योग  के  सहफारीकरण  के  लिये  निर्धारित  धव द  जि

 ]
 भी  थम्पन  थामस  :  क्या  उद्योग  झौर  कम्पनो  कार्य  मस्त्री  यह  बतामे की  कृपा  करेंगे

 नारियल  गटठा  उद्योय  के  सहकारीकरण  की  योजना  के  लिए  छठी  पंचरर्पीय  योजना  में
 कितनी  घनराशि  निर्धारित  की

 छठी  योजना  अवधि  में  उक्त  योजना  के  अन्तगेंत  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 छठी  योजना  में  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  केरल  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की
 गई

 छठी  योजना  अवधि  में  केरल  में  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  झर्ज  की

 और

 (=)  यदि  उपरोक्त  भाग  के  अन्तर्गत  कोई  धनराशि  कम  खर्च  की  है  तो  कम
 राशि  खर्च  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ४  उद्योग  झौर  कस्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्रारिफ  मोहम्मद  से

 (¥)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  केयर  उद्योग  के  सहकारीकरण  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  जो

 21  1982  में  लागू  की  गई  के  लिए  दे  रद्वीय  क्षेय  में  9.50  दरोष्ट  रुपये  वा  परिव्यय

 रित  किया  गया  योजना  के  अन्तर्गत  व्यय  को  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार/संघ  शासित

 प्रदेश  क ेबीच  50:50  के  अनुपात  में  बांटा  जाता  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राशि  राज्य

 संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  किए  गए  प्रस्तावों  और  केयर  बोर्श  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर.दी

 जाती  छठी  पंचवर्षीय  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  310.21  लाख  रुषये  की  कुल  राशि  दी  गई
 जिसमें  से  इस  प्रयोजन  के  लिए  289.83  लाख  रुपये  केरल  सरकार  को  दिए  गए

 झखबारी  कागण  का  उत्पादन

 .  4111.  श्री  मोहन  माई  पटेल  :  क्या  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  फी  कृपा
 करेंगे  कि  :  देश  में  अ्ववारी  कागज  का  उत्पादन  करने  वाली  वितनी  इकाईवां  दाम  कर  रही  उनकी
 वाधिक  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  और  उनमें  वर्ष  1253-84  और  1914-25  के  बीरान  बाधपिक
 कितना  उत्पादन  टआ  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्थ  सस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ्ररिफ  भोहस्मद  :  इस
 समय  देश-में  अखबारी  कागज  बनाने  वाले  तीन  एकक  हैं  जिनकी  अधिष्क्षापित  श_्षमता  2.30  लाख  मी०

 ढन  -
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 इन  एककों  में  अखबारी  कागज़्  का  उत्पादन  निम्नलिखित  रहा

 1983-84  1,76,338  लाख  मी०  टन

 1984-85  5  2,00,547  लाख  मी०  टत

 )

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  तेल  के  लिए  सर्वेक्षण

 4112.  श्री  सोहन  भाई  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1984  में  तेल  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  किन  क्षेत्रों  और  राज्यों  में  उक्त  सर्वेक्षण  किया  गया  और  उंसके  क्या
 निष्कर्ष  निकले

 वर्ष  1984  में  शुरू  किए  गए  खोज  कायें  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष
 क्‍या

 क्या  सोराष्ट्र  क्षेत्र  में  तेल  मिलने  की  सम्भावना  और

 (2)  यदि  तो  क्या  वहां  पर  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  ओर  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  तवल  किशोर  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  १२  प्रस्तुत  की  .

 सातबीं  पंचबर्धोय  योजना  में  तेल  क्षेत्रों  को  खोज  करता

 4113.  ओऔी  मोलानाय  सेन  :  क्‍या  पेट्रोलियस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  कुछ  वर्षों  के दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  तैल  क्षेत्रों  का  पता
 लगाने  का  काम  धीमा  पड़  गया

 यदि  तो  1977-80  ओर  1981-84  के  दौरान  पता  लगाए  गए  तेल  क्षेत्रों  का
 ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दोरान  पता  लगाए  गए  क्षेत्रों  मे ंतेल  और  गैस  का  कितना  भण्डार  मिलने
 का  अनुमान  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  तेल  क्षेत्रों  का पता  लगाए  जाने  की  क्‍या  सम्भावनाएं

 पेट्रोलियम  संत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  नवल  किशोर  :  जी  नहीं  ।  तेल  एंव
 ब्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  के दौरान  अपने  अन्वेषी  प्रयासों  को  तेल  कर  दिया

 6
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 वर्ष  1977-80  तक  की  अवधि  के  दौरान  13  संरचनाओं  में  तेल  मिला  था  तथा  वर्ष ]
 1981-84  तक  की  अवधि  के  दौरान  19  संरजनाओं  में  तेल  मिला  था  ।  ब्यौरे  नीचे  दिए  गये  हैं  :

 अवधि  राज्य/दिसिन/क्षेत्र  संरचना  का  नाम

 1977  से  1980  80  पश्चिमी  समुद्र  तट

 अपतटीय

 पूर्वी  समुद्र  तट
 अपलटीय  क्षेत्र

 गुजरात  पश्चिमी

 पश्चिमी  मोटवान

 पश्चिमी  समुद्री  तट  3,
 अपतटीय  क्षेत्र  के  डी

 पूर्वी  समुद्री  तट

 अपलटीय  क्षेत्र

 गुजरात
 गांधार  ,  दहेज  तथा  लोहार

 असम  नापामुआ
 चंगमयगांव तथा  बरक

 1.1.1978  तथा  1.1.1980  के  दौरान  देश  में  हाइड्रोकाबंनों  के  वसूली  योग्य  भंडारों

 में  लगभग  105  मि०मी०  टन  की  निबल  वृद्धि  हुई  तथा  1.1.1981  तथा  1.1.1984  के  दौरान

 संग  110  मि०मी०  टन  की  निवल  बढ़ोतरी

 (8)  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  680  मि०मी०  टन  हाइड्रोकाबंन  भंडारों  का  पता  लगाने

 का  प्रस्ताव

 पश्चिमी  बंगाल  में  तेल  के  भंडार

 4114.  श्री  मोलासाथ  सेन  )
 ५  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झी  झमर  रायप्रधान  |

 कया  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  पश्चिमी  बंगाल  में  अब  तके  कोई  संतोषजनक

 णाम  प्राप्त  करने  में  असफल  रहा  क्योंकि  यह  अब  तक  निर्धारित  गहराई  जहां  भूकम्पोय  आंकड़ों

 के  अनुसार  पश्चिमी  बंगाल  में  तेल  मिलने  की  संभावनाएं
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्‍या

 पश्चिमी  बंगाल  में  5500  मीटर  की  गहराई  पर  तेल  के  कितने  भण्डार  होने  का
 मान

 पश्चिमी  बंगाल  में  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  कुएं  खोदने

 का  कार्य  शुरू  किया  गया  अब  तक  कितनी  गहराई  तक  कुएं  खोदे  जा  सके  और

 पश्चिमी  बंगाल  में  निर्धारित  गहराई  तक  कुएं  खोदन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  नवल  किशोर  :  और  जी  नहीं  ।

 अधिकतर  कुओं  को  उनकी  लक्ष्यांकित  गहराई  तक  खोदा  गया  किन्तु  डाउन  होल  जटिलताओं  के
 कारण  बोदरा  में  एक  कुएं  में  व्यधन  कार्य  को  लक्ष्यांकित  गहराई  से  800  मीटर  ऊपर  ही  रोक  देना  पड़ा

 किसी  एक  बेसिन  में  विशेष  गहराई  पर  तेल  भण्डारों  का  परिकलन  नहीं  किया  जाता

 अब  तक  पश्चिमी  बंगाल  में  अधिकतत्र  5655  मीटर  गहराई  तक  व्यधन  काय  किया

 गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सीमेंट  उद्योग  को  झौर  श्रागे  लाइसेंस  न  देना

 4116.  श्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्या  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  सीमेंट  उद्योग  को  और  आगे  लाइसेंस  देना  रोक  दिया

 यदि  तो  क्या  ऐसा  इसलिए  किया  गया  था  कि  कोयला  विभाग ने  प्रस्तावित  नए  सीमेंट

 संयंत्रों  को कोयले  की और  अधिक  मात्रा  आबंटित  करने  में  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की

 क्‍या  इससे  न  केवल  सीमेंट  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  प्रयासों  पर  बल्कि  विदेशी

 मुद्दा  की  आय  बढ़ाने  हेतु  काफी  मात्रा  में  निर्यात  क ेलिए  अतिरिक्षत  भंडार  बनाने  के  प्रयत्नों  पर  भी  बुरा
 प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 क्‍या  सरकार  इस  निर्णय  पर  फिर  से  विचार  कर  रहो

 (3)  क्या  सीमेंट  उद्योग  को  लाइसेंस  देना  स्थगित  करने  से  देश  में  विभिन्न  योजनाओं  पर  बुरा
 प्रभाव  और

 यदि  तो  उससे  कितना  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मस्जालय  में  राज्य  मस्त्री  झारिफ  मोहम्मद  जी

 नहीं  ।
 ह
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 से  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  ।

 नेशनल  फटिलाइजर  लिमिटेड  के  गुता  स्थित  संयंत्र

 के  क्रियास्वयन  में  विलम्ब

 4117.  श्री  बी०  वी  देसाई  :  क्या  रसायत  और  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गैस  से  चलने  वाली  लगभग  सभी  छः  बड़ी  उर्वरक  १रियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में

 विलम्ब  हो  हालांकि  उच्च  स्तर  पर  यह  सुनिश्चित  करने  के  निदेश  किए  गए  हैं  कि  इन  सयंत्रों

 के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाए  रखा
 ॥

 क्या  नेशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  के  गुना  स्थित  संयंत्र  क ेअतिरिक्त  लगभग  सभी

 योजनाओं  में  विभिन्‍न  किस्म  की  अनिश्चितताएं  बनी  हुई

 यदि  हां  तो  इन  परियोजनाओं  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 क्या  इसका  कोई  हल  निकाला  गया  है  ?

 रसायन  झौर  उर्वरक  तथा  उद्योग  झौर  कम्पनो  कार्य  मग्जो  बोरेन्त्र  :  से
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थापित  किये  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  थाल  एवं  हजीरा  के

 अन्ावा  गैस  पर  आधारित  6  उवंरक  संयंत्रों  में  से  ओला  एवं  जगदीशपुर  परियोजनाओं  का
 कार्यान्वयन  आ  म्भ  हो  चुका  है  ।  यद्यपि  जगदी  शपुर  परियोजना  के  संहंध  में  मैं  ०इन्डों  गल्फ  फटिलाइजर

 एण्ड  कैमिकल्स  कारपोरेशन  लि०  जी०  एल०  सी०  द्वारा  ठेका  संबंधी  बव्यवस्थाओं  को

 अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  हुआ  है  तथापि  इस  समय  इन  तोनों  परियोजनाओं  की  ५ग्ति  सन्तोषजनक

 प्रतीत  होती

 शेष  तीन  उर्वरक  परियोजनाओं  की  निर्धारित  भारम्भण  तिथियां  नोचे  दी  गई  हैं  :---

 TS

 क्रमांक  स्थिति  .._  आरम्भण  तिथि

 गांव  बिल्लौपा  जिला  सवाई  5
 राजस्थान

 2...  जिला  बदायूं  ,  उ०प्र७

 3.  जिला  उत्तर  प्रदेश

 सवाई  माधोपुर  परियोजना  के  संबंध  में  संविदात्मक  व्यवस्थाओं  को  अन्तिम  रूप  देने  में
 योजना  प्राधिका  यों  द्वारा  विलम्य  किया  गया  है  जिसको  शीघ्र  करने  के  आदेश  दिए  गए  हैं  ।

 इन  परियोजनाओं  की  प्रगति  पर  आवधिक  समोक्षा  एवं  निगरानी  की  जाती  है  ताकि

 यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  इनके  कार्यान्वयन  में  कोई  विलम्ब  न  हो  ।
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 छठी  झौर  सातवों  पंचबर्थोष  योजना  में  सोमेंट  का  उत्पादन

 श्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  उद्योग  झोौर  कम्पनो  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उन्होंने  सीमेंट  उद्योग  से  आग्रह  किया  कि  वे  उत्पादकता  के  स्तर  में  सुधार

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  इस  बात  का  भी  संकेत  दिया  दिया  है  कि आधारभूत  बाधाओं  के

 बावजूद  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  करने  की  गुंजाइश  है  जो  इस  समय  76  प्रतिशत

 क्‍या  छठी  योजना  अवधि  में  तीमेंट  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  गया  यदि  तो
 उसके  क्‍या  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  सीमेट  का  लक्ष्य  पूरा
 सरकार  द्वारा  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  झोर  कम्पनों  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झारिफ  सोहम्मद  :  और

 हां  ।

 छठी  पंचवर्धीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  तक  निर्धारित  345  लाख  मो०  टन  के  उत्पादन
 लक्ष्य  की  तुलना  से  लगभग  30]  लाख  मी०  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  प्राप्त  किया  गया  या
 अवस्थापना  कठिनाइयों  के  कारण  उत्पादन  में  गिरावट  आई  थी  ।

 यह  शुनिश्वय  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  को

 बढ़ावा  देकर  नई  क्षमता  स्थापित  करवेः  तथा  सीमेंट  उद्योग  के  लिए  कोयला  और  वँगन  जैसी
 अवस्थापना  सेवाओं  की  उपलब्धता  की  निकट  से  मानीटरिंग  करके  सातवीं  योजनावधि  के  लक्ष्यों  को

 पूरा  किया  जा  सके  ।

 उड़ोसा  में  खाना  पकाले  को  गंस  को  सुथिघा

 4119,  भ्री  जगस्नाथ  पटनायक  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  ऐसे  कितने  शहर  और  नगर  हैं  और  उनके  नाम  क्या  हैं  जहां  अब  तक  खाना

 पकाने  की  गैस  की  सुविधा  उपलब्ध  कराई  गई

 राज्य  को  वितरण  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितने  सिलेण्डरों  की  पूर्ति  की  जाती  और

 ऐसे  कितमे  शहर  हैं  जहां  अगले  दो  वर्षों  क ेदौरान  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराये  जाने  की

 गीलियम  मन्जालय  के  राज्य  सरतजो  मंबल  किशोर  :  इस  समय  उड़ीसा  में \  /

 १40
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 निम्नलिखित  स्थानों  पर  एल०  पी  जी०  की  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  :---

 1.  अक्सा  16.

 2.  बालागांव  17.

 3.  बोलंगीर  18.
 4.  बालेश्वर  19.

 5...  बारीपाडा  20.

 ब्रह्मपुर  21.

 «भुवनेश्वर  22.

 8.  ब्रिजरंजनगर  23.
 9.  बुरता  24.

 10.  चतरापुर  25.

 11.  कटक  26.

 12.  बसबेल  27:

 13.  भवानी  पटना  28.

 14.  अनग्रुल  29.

 15.  बेशप्रपुर

 धेनकानल

 जातनी
 जयपोर

 प्रदीप

 फुलबानी

 पुरी
 रायागढ़ा
 राउरकेला

 उड़ीसा  को  प्रति  वर्ष  लगभग  4.47  लाख  सिलेण्डरों  की  सप्लाई  की  जाती  है|

 अगले  दो  वर्षों
 के  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  एल०  पी०  जी  की

 घाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  :--

 1.  किओंझर  16.

 2.  भद्रक  17.

 3...  परला  खेमृण्डी  18.

 4.  बारगढ़  19.

 5.  चौदवार  20.

 6.  तलबचर  21.

 7.  झा  रसुगुडा  22.

 8.  राजगंगपुर  (2  23.

 9.  तितलागढ़

 10.  खोरदा

 11...  जोड़ा
 12.  आनन्दपुर

 13.  केन्द्रपाडा

 14.  बहुरामपुर
 15...  जयपुर  रोड़

 राउरकेला  (2
 भूवनेश्वर
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 Fm  न  ॑-----7-*-२०+००+---++

 झाविवासो  झौर  पिछड़  क्षेत्रों  मे ंसरकारी  क्षेत्र  क ेउद्योग

 4120.  श्री  दिलोप  सिंह  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आदिवासी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिक  विकास  के  लिए  वहां  पर

 सरकारी  क्षेत्र  में  बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  नीति  तैयार  की

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  झाबुआ  जिले  में  रक्षा  उत्पादन  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  उद्योग  *

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  दिशा  में  कुछ  कार्रवाई  करेगी  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्ारिफ  मोहम्मद  :  किन्ही
 विशिष्ट  क्षेत्रों  क ेऔद्योगोकरण  का  उत्त  रदायित्व  मुख्य  रूप  से  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  का  होता  है
 केन्द्रीय  सरकार  पता  लगाए  गए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  क ेलिए  विभिन्‍न  रियायतें  और  प्रोत्साहुन  देकर

 उनके  प्रयासों  की  पूरा  करने  में  उतकी  सहायता  करती  केन्द्रीय  पूंजी  निवेश  मुख्य  रूप  से

 भूत  किस्म  की  बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  किया  जाता  है  ।  अतः  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं
 के  स्थापना-स्थल  का  निर्णय  व्यापक  तकनीकी  आधिक  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  इन
 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कैन्द्रीय  परियोजनाओं  के  स्थापना-स्थल  का  चयन  करने  में  अपेक्षाकृत
 पिछड़े  क्षेत्रों  की  तरजीह  देने  की  सरकार  की  नीति  *  ही  है

 और  इस  समय  मध्य  प्रदेश  के  झबुआ  जिले  में  सुरक्षा  उत्पादन  के  लिए  सरकारी

 क्षेत्र  का  कोई  भी  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भाबुझा  में  प्रोटोटाइप  विकास  झौर  प्रशिक्षण  केला

 ]

 4121.  भी  बिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्या  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  आदिवासी  झाबुआ  में  छोटे
 मियों  के  लिए  समुचित  प्रशिक्षण  सुविधाएं  सुनिश्चित  करने  हेतु  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  की  वहां
 पर  एक  प्रोटोटाइप  विकास  और  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  की  सलाह  देने  का  और

 यदि  तो  वहां  पर  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  कब  तक  उपलब्ध  हो  जाने  की  संभावना

 उद्योग  भौर  कस्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  क्‍्रारिफ  मोहस्मद  :

 नहीं  ।

 भ्रश्त  ही  नहीं
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 कक नकननकनननक

 झाविवासी  ञ्  न
 क्षेत्रों  में  न्याय  प्रशासन

 [  भ्रमुवाद  ]

 4122.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  कया  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  हारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  न्याय
 प्रशासन  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 कया  सातवें  वित्त  आयोग  ने  स्याय  प्रशासन  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  धन  की

 की

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  के  अनुसार  उनके  मंत्रालय  द्वारा  राज्यों  को  राज्यवार
 कितना  धन  दिया  गया  ;  और

 राज्यों  द्वारा  आदिवासी  क्षेत्रों  क ेलिए  धन  देने  के  लिए  क्या-क्या  प्रयास  किए  गए  हैं
 और  राज्यवार  अब  तक  उपलब्धियां  कया  हैं  ?

 विधि  झौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एज०  झार०  :  से
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  न्यायिक  प्रशासन  के  स्तर  को
 सामान्य  रूप  न  कि  किसी  विशिष्ट  जनजाति  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  ऊंचा  उठाने  के  बारे  में  सातवें  वित्त

 आयोग  की  सिफारिशों  से  सम्बद्ध  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्यों  को  दी  गई  रकमें  संलग्न  विवरण

 में  बताई  गई

 विधरण

 सातवें  विल  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  न्यायिक  प्रशासन  के  स्तर  को

 ऊंचा  उठाने  के  लिए  अनुदान  दिया  जाना

 ऋ०  सं०  राज्य  का  नाम  31-3-1985  85  तक
 दी  गई  रकम

 ||  2  3
 et

 रुपयों

 1.  आंनन्‍्ध्र  प्रदेश  83.97

 2.  असम  165.23

 3.  बिहार  487.88

 4.  हिमाचल  प्रदेश  6.02

 5.  जम्मू-कश्मीर  2.50

 6.  केरल  1.95
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 2  3

 7.  मध्यप्रदेश  27.53

 8.  मणिपुर  27.37

 9...  नागालेंड  70.00

 10.  उड़ीसा  92.88

 11.  राजस्थान  209.46

 12... _  तमिलनाडु  15.64

 13.  त्रिपुरा  30.68

 14.  उत्तर  प्रदेश  470  43

 15...  पश्चिमी  बंगाल  123.87

 योग  :
 ह

 1815.4
 नील  = >अकमा»»»५भनक>नक-न--

 उड़ीसा  में  पहाड़ो  झौर  पिछले  इलाकों  में  सिट॒टी  के  तेल  के  डोजल

 झौर  पेट्रोल  के  बिक्री  केन्द्रों  प्लोर  लाना  पकाने  की  गेस  को  एजेंसियों  का  झ्लाबंटन

 4123.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उन  स्थानों  का  पता  लगाया  है  जहां  पर  पहाड़ी  और
 पिछड़े  इलाकों  में  तालुक  मिट्टी  तेल  डीजल  और  पेट्रोल  के  बिक्री  केन्द्र  और  खाना  पकाने  की
 शैस  की  एजेंसियां  खोली  जानी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  अब  तक  विशेषरूषप  से  उड़ीसा  के  संदर्भ  में
 चुने  गए  स्थानों  के  नाम  कया

 ल्दानों
 इनमें  से  अनुसूचित  जनजातियों  और  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  आरक्षित  किए  गए

 स्थानों  के  नाम  क्‍या

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  किए  गए  स्थानों  के
 चयन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए  गए  और

 उड़ीसा  के  आदिवासी  जिलों  में  हाल  ही  में  ऐसे  कितने  स्थानों  को  आई  प्रसूनचित  किया
 गया  है  ?

 पेट्रोलियम  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  सबल  किशोर  शर्मा  ):  जी  हां  ।  तेल  उद्योग

 शुदरा
 बिक्री  तालुक  के  मिट्टी  तेल  के  डिपो  के०  डी  ०  एल०  पी०  जी०

 शिपों  के  विकास  हेतु  स्थानों  को  निदिष्ट  करने  के  लिए  बाजार  सर्वेक्षण  करता  है  जो  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों
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 के  मामले  में  मात्रा/दूरी  के  एल«  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिपों  के  मामले  में  प्रत्याशित
 रिफिल  बिक्री  तथा  तालुक  के  मिट्टी  के  तेल  डिपुओं  के  मामले  में  दूर-दराज  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लोगों
 को  उचित  दर  पर  मिट्टी  तेल  की  आपूर्ति  की आवश्यकता  पर  निर्भर  करता  ऐसे  स्थानों  को  निदिष्ट

 करते  पहाड़ी  तथा  पिछले  क्षेत्रों  को  भी शामिल  किया  जाता  है  ।

 और  उड़ीसा  राज्य  के  निदिष्ट  स्थानों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 पूरे  देश  के  बारे  में  इस  सूचना  को  एकत्र  करने  में  बहुत  समय  तथा  श्रम  लगेगा  जो  प्रस्तावित

 उद्देश्य  की  पूर्ति  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 आरक्षित  संसदीय/विधान  सभा  चुनाव  क्षेत्रों  तथा  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित
 जाति  बहुल  क्षेत्रों  को  इन  वर्गों  क ेलिए  निदिष्ट  किया  गया

 (3)  वर्ष  1984-85  की  विपणन  योजना  के  अधीन  उड़ीसा  के  आदिवासी  जिले  में

 लिखित  डीलरशिपों  को  अधिसूचित  किया  गया  है  --

 (i)  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  6

 (ij)  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  2

 विवरण

 क्र०  सं०  स्थान  जिला  अगर  तो  किस  वर्ग  के

 लिए  आरक्षित

 1  2  3  4

 तलुका  मिट॒ठी  तेल  डिपो

 ||  कोंझार  कोंझार
 दे

 2  फुलबानी  फुलबानी
 न

 3  मयूरभंज  मयूरभंज
 ना

 4  अंगुल  घेनकानल
 ना

 5.  बौद्ध
 _

 6.  बोलंगीर  बोलंगीर
 --

 7.  नायागढ़  णण

 8...  भुवनेश्वर  पुरी
 न

 9...  वारीपत  मयूर  भंज  न+

 10.  न
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 विपणन  योजना

 झ्ाई०  झ्रो०  सी०

 भदरक

 2.  उदाला

 3.  प्रदीप

 4.  कोईरा

 5.  चतरपुर  बाई  पास

 6.  रायराखुल

 7.  एमरदा

 8.  खारीयर

 9.  नागागढ़

 पुरी
 बिसोरी

 सूआकत

 बालीयापल

 आसुरदेवपुर

 चमपुआ

 बोलगढ़

 बंकी

 नियाली

 मपुर
 20.  मलकगिरी

 उमरकोटी

 22.  मोटर

 23.  मदनपुर

 रिटैेल  झआाउ  टलेद  .

 बालसोर

 मयूरभंज

 कटक

 सुन्दरगढ़

 गंजन

 समबलपुर

 बालसोर

 कलाहांडी

 पुरी

 पुरी

 मयूरभंज

 कोंझार

 बालसोर

 बालसोर

 कोंक्षार

 पुरी
 कटक

 पुरी

 गंजम

 कोरापुर

 कोरापुर

 कलाहांडी

 रामपुर
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 24:  सोनेपुर
 25.  भुवनेश्वर

 बो०  पी०  सी०  एल०

 26.  वैदव्यास

 27.  बहमपुर

 1981-82  विपणन  योजना

 झाई०  झो०  सो०

 1.  कटक

 2.  रशाउरकेला

 3.  राजभवन  परिसर

 बी०  पी०  सो०  एल०

 4.  चन्दनेश्वर

 5.  जनुगंज

 6.  बुगुदा

 7-  जगतसिह॒पुर

 8.  दिग्पाहांडी

 9.  प्रदीप  1

 10.  निमपारा

 11.  प्रदीप  ता

 12...  पादीपाहल

 13.  पदमपुर

 एच०  पो०  सी०  एल०

 14.  बोइंटा

 15...  बालसोर  बाईपास

 16:  रामभा

 17...  राटरकेला  एस०

 कटक

 सुन्दरगढ़

 भुवनेश्वर

 बालसोर

 बालसोर

 गंजम

 कटक

 गंजम

 कटक

 पुरी

 कटक

 समबलपुर

 समबलपुर

 धेनकानल

 बालसोर

 गंजम

 सुन्दरगढ़

 एस ०  टी०

 एस०  सी०  सी
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 18  खंडगिरी

 ५19  फुलकेरा
 !

 20.  अलगढ़

 21...  कुर्दा  चौक

 1982-84  2-84  विषणन  योजना

 झाई०  शो०  सी०

 1.  कटक  लिक  रोड़

 बो०  पो०  सी०  एल०

 2...  तेनगुरीनी

 3.  भबन

 एच०  पी०  सी०  एल०

 4  पंपोष

 5.  अंगुल

 6.  बालोगुडा

 1982-84  2-84  2)  विपणन  योजना

 झाई०  धो  सो ०

 बोरीगुमा

 अन्द्रागिरी

 दमनजोडी

 बिजरपुर

 जगजपुर

 कम

 बारंग

 बरगांव

 पपाधंदी

 कियंझर छ

 ०9ऊओर३ई

 पा०ण

 ्ओईेण७९४

 कटक

 कोंझषार

 घेनका नल

 सुन्दरगढ़

 धेनकनाल

 फुलबानी
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 बो०  पो०  सी०  एसचण

 10  ककरीमुमा

 11.  कंसवहल

 12.  घेमनगर

 13.  चेनापडी

 14...  पत्तममुडे

 झाई०  बी०  पी०

 15.  सेलपुर

 16.  बेटनोटी

 17.  बोलंगीर

 एच०  पो०  सीौ०  एल०

 18.  सोहेला

 19:  तिरतोल

 20.  तंगी

 21.  जैपोर

 1984-85  5  बिपणन  योजना

 झाई०  धो०  सी०

 कटक  रिंग  रोड

 सम्बलपुर  ऑन  एन०

 कुलाद  ऑन  एन०

 सिमलीगुडा/सुनावेडा
 ऑन  एन०

 5.  कियंझ्र  एन

 एच०/एस०
 मसीजब्रिरी

 खुलिया
 कर

 ze

 ७

 ९

 '-

 कोराघुट

 सुन्दरगढ़

 बालासोर

 क्यंश्षर

 कटक

 घर
 5
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 8.  धर्मंगढ़  कलाहं डी
 9...  जुर्दा-बाई  पास  पुरी

 झधाई०  बो०  पो०

 10.  सानेश्वर  एन०  सम्बलपुर

 .11.  बीरमहाराजपुर  बोलंगीर

 छ्च०  पौ०सो०  एल०

 12.  पटनागढ़  बोलंगीर

 13.  राजामुडा  ऑन  एन०  सुन्दरगढ़

 14...  हिडत  रोड  ऑन  एन०  घेनकनाल

 1980-81  विपणन  योजना

 झाई०  ओ०  सी०

 1.  कटक

 एच०  पी०्सी०  एल०

 2.  ब्रिजराज  नगर

 3.  बोलंगीर

 1981-82  विपणन  योजना

 झाई०  झो०  सी०

 1  कटक

 2  भुवनेश्वर

 3  राउरकेला

 4.  भवानी  पटना

 5  सुन्दरगढ़
 6  कटक

 एल०  पो०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिप

 कटके

 23  1985

 अ०  जा०

 अ०  जन  ०
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 एच०  पी०  सी०  एल ०

 एच० Po  कटक  कटक
 --

 8...  फुलवानी
 -

 9.  राउरकेला  सुन्दरगढ़
 _

 10...  कोरापुट  कोरापुट
 --

 11.  बारीपडा
 .>

 12...  घेनकनाल  घेनकनाल
 ---

 13.  पारादीप  कटक
 --

 14.  कियंझर  कियंश्चर  अ०  जन०

 15.  छतरपुर
 —

 16.  भुवनेश्वर  पुरी
 बन

 1982-84  1)  विपणन  योजना

 क्राई०  झो०  सौ०

 1...  राजगंगपुर  सुन्दरगढ़
 —

 2.  बरबील  कियंझर
 _

 3.  अंगुल  घेनकनाल
 अ०  जा०

 4.  ब्रह्मपुर  गंजम
 न

 5.  सम्बलपुर  सम्बलपुर  भ०  जन०

 6.  झरसुगुडा  सम्बलपुर
 न

 7...  घेनकनाल  घेनकनाल
 _

 थो०  पी०  सी०  एल०

 8...  ब्रह्मपुर  गंजम
 अ०  जन०

 9.  जैपोर  कटक
 न

 एच०  पी०  सी०  एल०

 10.  कटक  कटक
 —

 11.  भद्गक
 अ०  जा०

 है  25  है  ।
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 12...  पारला  खेमुंडी  —

 13.  झरसुगुडा  अ०  जन  ०

 1982-84  विषणन  योजना

 झाई०  झो०  सी ०

 1...  भांजनगर  गंजम  न

 थी०  पो०  सो०  एल०

 2...  राउरकेला  सुन्दरगढ़  अ०  जन ०
 3...  भुवनेश्वर  पुरी  अ०  जा०

 एच०  पी०  सी०  एल०

 4...  सम्बलपुर  सम्बलपुर  —

 5  चौद्वार
 —

 6.  वारगढ़  न

 7  तलचेर  न

 8.  केन्द्रपारा  बन

 1984-85  5  जिषणन  योजना

 झाई०  झो०  सौ०

 1...  विरमित्रपुर  सुन्दरगढ़  अ०  लगे

 थी०  पी०  सी०  एल७

 2...  राउरकेला  सुन्दरगढ़
 --

 3...  ढुलाद  घेनकनाल  न

 एच०  पी०  सी०  एल०

 4  भुवनेश्वर  पुरी
 ---

 5  राजगंगपुर

 -- 6. टिटलागढ़ बोलंगीर अ० जा० 7 कटक कटक --- 8 राउरकेला सुन्दरगढ़ ह
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 एल०  डी०  पी०  ई०  संयंत्र  के लिए  यूनियन  कार्बाइड  से  सहयोग

 4124.  श्री  मुलचम्द  डागा  :  वया  पेट्रोलियम  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनका  ध्यान  दिनांक  1  1984  की  बम्बई  में

 अभि  थ्‌  शोल्ड  ऑफ  वैट्रोके  मिकल  रिवोलूशनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समावार  की  ओर  दिलाया  गया  है
 जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  केन्द्र  द्वारा  लो  डेन्सिटी  पोलिवीलीन  संयंत्र  के  लिए  तकभीकी  शॉनकारी

 सहयोग  सप्लाई  करने  हेतु  अमरीकी  कंम्पनी  यूनियन  कारवाईड  को  नियक्त  करने  के  प्रस्ताव  की

 कृति  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  हां  तो  उक्त  फर्म  के  हाल  ही  की  भोपाल  दु्घटना  से  सम्बद्ध  होने  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  मस्त्रालय  के  राज्य  भंस्त्ती  नबल  किशोर  और  यह
 चार  सरकार  के  ध्यान  मे  आया  लो  डेनसिटी  पोलीथिलिन  डी०  पी०  के  उत्पादन  के

 लिए  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  यूमियन

 का  के  साथ  तकनीकी  सहयोग  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कीटमाहाकों  का  उत्पादन

 4125.  श्रोभतों  जयस्ती  पटनायक  :  क्या  रसायन  शौर  उर्थरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रसायन  उद्योग  को  कीटनाशकों  के  उत्पादस  के  संबंध  में  समुचित  सुरक्षा

 उपाय  अपनाने  के  लिए  दिशा  निर्ेश  भेजे

 यदि  तो  देश  में  कीटनाशकों  का  उंत्ांदंन  करने  वाले  ऐसे  कितने  एकक  हैं  जिन्होंने

 अब  तक  समर्जित  सुरक्षा  उपाय  लागू  कर  दिए

 उन  कीटनाशक  उत्पादक  एककों  के  नाम  कया  और

 उनके  द्वारा  अपनाए  गए  सुरक्षा  उपायों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 रसायन  झौर  उर्ज रक  तथा  उद्योग  झोर  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्री  वीरेस  :  से

 कारखाना  1948  में  उत्पादन  के  दोरान  सुरक्षा  उपायों  के  लिए  प्रावंधान  निहित

 पंजीकृत  कारखानों  में  उत्पादन  प्रक्रियाओं  के  दौरान  नियंत्रण  उपाय  शुरू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 हे  खतरनाक  बेस्टीसाईड्स  के  उत्पादन  अथवा  परिचालन  के  संबंध  में  एक  नमूना  कार्यक्रम  परिचालित

 किया  कारखाना  अधिनियम  के  अन्तगंत  प्रवतंक  अधिकारी  राज्य  सरकारें  हैं  तथा  सम्बद्ध

 खाना  नियमों  में  उपयुक्त  प्रावधानों  के  द्वारा  नमूना  कार्यक्रमों  का  प्रतव॒तन  ररना  भी  राज्य  सरकारों  से

 ही  अपेक्षित  है  ।
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 केन्द्र  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  है  कि  वे  कारखाना  अधिनियम  के

 अन्तगत  प्रचलित  नियमों  एवं  विनियमों  तथा  उसके  कार्यान्वयन  का  पूर्ण  सर्वेक्षण  उन

 कारखानों  के  संबंध  में  जो  अत्यधिक  जहरीले  सत्वों  सहित  खतरनाक  प्रचालनों  तथा  प्रक्रियाओं  का  प्रयोग

 करते  हैं  |  उनसे  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  रसायनों  एवं  खतरनाक  तत्वों  से  संबंधित  कारखानों

 में  प्रचलित  सुरक्षा  उपायों  की  समोक्षा  करने  हेतु  कायंदल/अध्ययन  दल  गठित  किए  सरकार  ने

 पेस्टिसाईड्स  उद्योगों  सहित  20  उद्योगों  की  अत्यधिक  प्रदूषित  उद्योगों  के  रूप  में  शिनाख्त  की  है  तथा

 इन  उद्योगों  के  संबंध  में  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्थल  मंजूरी  एवं  प्रदूषण  के  बचाव  एवं  नियंत्रण  के  लिए

 उपयुक्त  उपकरणों  की  स्थापना  करने  हेतु  विशेष  शर्ते  निर्धारित  की  हैं  ।

 प्लास्टिक,प्रोसेसिग  एककों  का  विस्तार

 4126.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्लास्टिक  प्रोसेसिंग  एककों  का  विस्तार  करने  का

 यदि  तो  देश  में  198  5-86  के  दौरान  कितने  प्लास्टिक  प्रोसेसिंग  एककों  की  स्थापना

 किए  जाने  का  विचार

 प्लास्टिक  एककों  के  विस्तार  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  किए  जाने  का  विचार
 और

 स्थापित  किए  जाने  वाले  नए  एककों  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ?

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  नवल  किशोर  से  प्लास्टिक
 संसाधन  उद्योग  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रवृति  के  जारी  रहने  की  आशा  है  स्थापित
 की  जाने  वाली  नई  यूनिटों  की  संख्या  तथा  उन  पर  होने  वाले  निवेश  के  बारे  में  बताना  संभव  नहीं

 रसायन  उद्योग  की  स्थापना  करना

 4127.  भीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्या  रसायन  झौर  उर्वरक  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विभिन्‍न  राज्यों  में  कितने  रसायन  उद्योग  स्थापित  किए  गए

 विभिन्‍न  राज्यों  में  यह  औद्योगिक  एकक  कहां-कहां  पर  स्थित

 क्‍या  सरकार  का  1985-86  के  दौरान  कुछ  और  रसायन  उद्योग  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  किन-किन  स्थानों  पर  1985-86  में  इस  प्रकार  के
 रसायन  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 रसायन  झौर  उवरक  तथा  उद्योग  झौर  कंपनी  कार्य  सन्‍्त्री  वीरेन्द्र  :

 154
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 रसायन  उद्योग  सहित  उद्योगों  को  समय-समय  ५र  जारी  किये  जाने  वाले  औद्योगिक  लाइसेंसों  के

 मुख्य  आयात  और  नई  दिल्ली  के  कार्यालय  में  सांख्यिकी  निदेशक  द्वारा  जारी

 किये  छ्ााने  वाले  साप्ताहिक  बुलेटिन  में  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ।

 और  रसायने  मदों  के  निर्माण  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन  चाहे  वे
 किसी  भी  राज्य  से  आए  की  जांच  विद्यमान  नीति  के  अनुसार  गुण-दोष  के  आधार  पर  की  जाती

 लघु  क्षेत्र  के लिए  प्रोसेस  तथा  उत्पाद  बिकास  केंद्र

 4128.  श्री  के०  रासममृति  :  क्या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 लषघु  क्षेत्र  को  टैक्‍्नोलोजी  का  दर्जा  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  प्रोसेस  तथा  उत्पाद  विकास  केन्द्रों
 को  स्थापना  के  लिए  बनाई  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 अब  तक  स्थापित  प्रोसेस  तथा  उत्पाद  विकास  केन्द्रों  के  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  नमूना  विकास  ओर  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  का

 सुझाव  देने  के लिए  गठित  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  यदि  तो  उक्त  समिति

 के  प्रतिवेदन  में  की गई  सिफारिशों  पर  क्या  काय्यंवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  शोर  कंपनी  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  भ्रारिफ  सोहम्मद  :

 लघु  उद्योगों  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास के  क्षेत्र  संसथागत  समर्थन  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से

 भारत  सरकार  ने  लघु  क्षेत्र  की  प्रौद्योगिकी  का  उन्नयन  करने  के  प्रायोजन  हेतु  प्रोसेस  तथा  उत्पाद
 विकास  केन्द्र  को  स्थापित  करने  के  लिए  एक  योजना  शुरू  की  इन  केन्द्रों  का  मुख्य  उद्देश्य  और
 अच्छी  प्रक्रियाओं  का  विकास  करना  ओर  इस  क्षेत्र  में  प्रोधोगीकीय  सुधार  लाना  है  त।कि  उनकी

 उत्पादों  की  किस्म  में  न  केबल  धुधार  लायां  जा  सके  अपितु  और  अधिक  प्रतियोगी  भी  बन  सके  ।

 प्रक्रिवओं  के  विकास  के  ये  केन्द्र  अच्छे  डिजाइनों  और  बढ़िया  सामग्री  आदि  के  उपयोग
 के  माध्यम  से  उन्‍नत  उत्पादों  का  विकास  करते  इसके  अलावा  ये  केन्द्र  परीक्षण  से  संबंधित

 सुविधाएं  प्रदान  करेंगे  और  लघु  उद्योगों  के  उद्यमियों/कमिकों  को  उन्नत  ओजारों  ओ  प्र  क्रियाओं  आदि  के

 उपयोग  में  भी  प्रशिक्षण  देंगे  ।

 स्थापित  किए  गए  अथवा  स्थापित  किए  जा  रहे  प्रोसंस  तथा  उत्पाद  विकास  केन्द्र  नीचे

 दिए  गए  --

 (1)  ग्लास  और  सिरेमिक  रांची  के  लिए  प्रोसेस  तथा  उत्पाद  विकास  केन्द्र  ।

 (2)  खेलकृद  की  वस्तुएं  और  फुर्सत  के  समय  के  लिए  मेरठ  के  लिए'प्रोस्तेस  तथा
 उत्पाद  बिकास  केन्द्र  ।

 (3)  कास्टिंग  एंड  फोजिंग  उद्योग  आगरा  के  लिए  प्रोसेस  तथा  उत्पाद  विकास  केन्द्र  ।
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 हां  ।  इस  संबंध  में  कारंवाई  की  जा  रही

 तमिलनाडु  में  कन्याकुमारों  जिले  में  संयुक्त  झ्यवा  गर-स  रकारो  क्षेत्र

 में  रबड़  का रखाना  लगाना

 श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  उद्योग  झौर  कंपनी  कार्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  रबड़  का  सर्वाधिक  उत्पादत  तमिलनाडु  के  कन्याकुमारी
 जिले  में  होता  और

 यदि  तो  वहां  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  रबड़  का  एक
 कारखाना  लगाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  ग्रन्त्रो  श्रारिफ  मोहम्मद  :  तथा

 कन्याकुमारी  जिले  के  एक  बहुत  बड़े  भाग  में  रबड़  की  खेती  होती  कितु  कन्याकुमारी  जिले  में

 संयुक्त  क्षेत्र  में  रबड़  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  और  न  ही  उस  जिले  में  इस  प्रकार  के  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  गैर  सरकारी  क्षेत्र
 की  ओर  से  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुआ

 दिल्‍लो  तथा  कुछ  भझ्नन्‍्य  महानगरों  में  टेलीकोनों

 का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  निगम  को  स्थापना

 4130.  कुमारी  पुष्पा  देथो  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिल्‍ली  और  कुछ  अन्य  महानपरों  में  टेलीफोनों  का  प्रबन्ध  करने

 के  लिए  निगमें  स्थापित  करने  का  बिचार

 यवि  तो  इस  प्रकार  के  निगम  स्थापित  करने  के  उद्देश्य  क्या  हैं  ?

 इस  प्रस्ताव  पर  कितना  दित्तीय  व्यय  अन्तर्गत  और

 उपयु कत  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  बंबई  ओर  दिल्‍ली

 में  टेलीफोन  सेवाएं  चलाने  के  लिए  एक  निगम  का  गठन  करने  से  संबंधित  सुझाव  पर  सरकार  ने  अभी

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 रायगढ़  को  एक  पिछड़ा  जिला  झौर  एक  उद्योगविष्ीन  जिला

 घोषित  करता

 4131.  कुमारी  पुदपा  देवी  :  क्या  उद्योग  और  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  क ेएक  पिछड़े  जिले--रायगढ़  को

 श्रेणी  का  जिला  और  एक  उद्योगविहीन  जिला  घोषित  करने  का  अनुरोध  किया  है

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  जिले  की  श्रेणी  जिले  के  स्थान  पर  श्रेणी  का

 जिला  ओर  उद्योगविहीन  जिला  घोषित  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  अधिक  संख्या  में  उद्योग  खोलने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 उद्योग  झौर  कंपनी  कार्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झारिफ  मोहम्मद

 नहीं  ।

 रायगढ़  पहले  ही  श्रेणी  पिछड़ा  जिला  है  ।

 रायगढ़  जिले  में  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  निम्नलिखित

 प्रोत्साहन/रियायतें  उपलब्ध  हैं

 1...  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  10  प्रतिशत  की  दर  जिसकी  अधिकतम  सीमा  10  लाख
 रु०  एम०  आर०  टी०  पी०/फेरा  कम्पनियां  केन्द्रीय  राज  सहायता  की  पात्र  नहीं

 2...  रियायती  वित्त  ।

 3..  इंगीनियरों/उद्यर्ियों  को  ब्याज  सहायता  ।

 4...  मूल/सीमांत  घन  सहायता  ।

 5.  कर  रियायत  1

 6.  भाड़ा-बरीद  के  आधार  पर  मशीनों  की  खरीद  के  लिए  सुविधा  ।

 १.  तकनीकी  सेदाओं  के  लिए  परामर्श  ।

 8.  केन्द्रस्प  संयंत्रों  के  लिए  विशेष  रियायत  ।

 बंगलौर  में  पेढ्रोल  बंकों  का  खोला  जाना

 4132.  भरी  बो०  एस०  कृष्ण  भ्रग्यर  :  क्या  पेद्रो  लियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बंगलौर  नगर  में  कितने  पेट्रोल  बंक

 क्या  यह  चलने  वाले  वाहनों  के  अनुपात  में

 जयनगर  में  कितने  पेट्रोल  बंक

 कया  सरकार  ने  जिन  क्षेत्रों  में  पेट्रोल  बंकों  की  संड्या  कम  है  उनमें  वाहनों  को  प्रयोग
 करने  वाली  जनता  की  सहायता  करने  के  लिए  और  अधिक  बंक  खोलने  की  अनुमति  दी  है  ?
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 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  नवल  किशोर  :  बंगलौर  नर  में  इस
 समय  134  खुदरा  पेट्रोल  बिक्री  केन्द्र  (पेट्रोल/डीजल  पम्प  )  चल  रहे

 बढ़ती  हुई  मांग  का  ध्यान  रखते  तेल  कम्पनियों  द्वारा  खुदरा  पेट्रोल  बिक्री  केन्द्र

 (पेट्रोल/|डीजल  डोलरशिपें  खोलने  की  प्रक्रिया  जारी  पेट्रोल/डीजल  बिक्री  केन्द्र  खोलने  के

 लिए  स्थानों  का  पता  समय-सभय  पर  किए  गए  सर्वेक्षणों  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित

 दूरी  मानदण्डों  क ेआधार  पर  लगाया  जाता  बंगलौर  में  ऐसे  और  अधिक  पेट्रोल  बिक्री  केन्द्र  खोले

 जाने  की  क्षमता  है  और  तेल  उद्योग  द्वारा  इन्हें  खोलने  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 तीन  ।

 मांग  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बंगलौर  नगर  जिसमें  एक  जयनगर  क्षेत्र  भी शामिल
 में  चार  नए  पेट्रोल  बिक्री  केंद्रों  के लिए  डीलरों  का  चयन  पहुंले  ही  किया  जा  चुका  है  और  ज्योंहि  चुने

 गए  डीौलरों  द्वारा  अपेक्षित  सुविधाएं  प्राप्त/पूरी  हो  बिक्री  केंद्र  चालू  कर  दिए  चार

 नए  खुदरा  बिक्री  केंद्रों  को  खोलने  की  भी  योजना  है  जिसके  लिए  डीलरों  का  चयन  चल  रहा

 खाना  पकाने  को  गंस  के  सिलेंडरों  का  निर्माण

 4133.  श्री  ई०  भ्रय्यापु  रेडडी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार ने  प्रत्येक  घर  में  खाना  पकाने  की  गैस  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दो

 यर्ष  पहले  गैस  के  सिलेंडरों  का  निर्माण  बढ़ाने  की  नीति  सम्बन्धी  निर्णय  किया

 क्‍या  डी०  जी०  टी०  डी०  ने  प्रतिवर्ष  लगभग  1280  लाख  सिलेंडरों  की  कुल  प्रतिष्ठापित

 क्षमता  के  600  एकक  के  पंजीकरण  पत्र  जारी  किए  थे  ;

 कितने  एककों  में  सिलेंडरों  का  निर्माण  शुरू  हो  गया  है  और  कितने  एककों  में  निर्माण  शुरू
 होने  वाला

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  नए  एककों  को  निर्माण  आरम्भ  न  करने  की  सलाह  दी  है
 क्योंकि  गए  एककों  को  क्रयादेश  दिए  जाने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं

 कया  नए  एककों  को  क्रयादेश  देने  में  भारतीय  तेल  निगम  की  असमर्थता  के  कारण  लगभग  ,

 15,000  कमंचारियों  के  छंटनो  किए  जाने  की  आशंका  है  तथा  इन  एककों  पर  किया  गया  पूंजी
 व्यय  वसूल  नहीं  हो  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  समस्या  के  गंभीर  होने  पहले  इसका  कोई  हल  खोजने

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  नवल  किददोर  एल०  पी०  जी०

 सिलेब्डरों  की  उपलब्धता  में  कमी  आने  के  सम्बन्ध  में  मौजूदा  यूनिटों  से  होने  वाली  उपलब्धता  को

 तर  बनाने  के  लिए  दो  वर्ष  पहले  कुछ  कदम  उठाये  गए  थे  ।
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 डी०  जी०  टी०  डी०  ने  एल०  पी०  जी०  सिलेण्डरों  के  निर्माण  के  लिए  लगभग  130
 मि०  सिलेण्डर  प्रतिवर्ष  की  पंजीकृत  क्षमता  वाली  करीब  650  यूनिटों  को  पंजीकरण  पत्र  जारी

 चौवन  यूनिटें  उत्पादन  कर  रही  हैं  और  यूनिट  उत्पादन  शुरू  करने  की  स्थिति

 में  हैं  ।

 तेल  उद्योग  ने  जिन  यूनिटों  को  हाल  ही  में  स्थापित  किया  गया  है  अथवा  जो  स्थापित
 जाने  के  प्रक्रियाधीन  उन्हें  अपनी  सुविधाओं  के  विविधिकरण  और  अन्य  म॒दों  के  उत्पादन  हेतु

 निवेश  क  रने  के  लिए  विचार  करने  का  परामर्श  दिया

 और  चूंकि  नई  यूनिटों  ने  व्यापारिक  उत्पादन  आरम्भ  नहीं  किया  इसलिए
 श्रमिकों  के  बड़े  पैमाने  पर  छंटनी  करने  की  सम्भावना  का  प्रश्न  नहीं  निर्माण  करने  वाली

 यूनिटों  के सहायक  साधनों  की  खोज  की  जा  रही

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  मेन्युफेक्चारिंग  कम्पनी  लिसिटेड  द्वारा  फोटोप्राफी  के  रंगीन
 कागज  झौर  फिल्म  का  ध्रायात

 4134.  श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  उद्योग  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  में  विश्व  बाजार  में  फोटोग्राफी  के  रंगीन  कागज
 और  रंगीन  फिल्‍म  के  आयात  मूल्यों  में  गिरावट  आई

 क्या  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्‍म  मैन्युफेक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड
 ने  फोटोग्राफी  के  रंगीन  कागज  और  फोटोग्राफी  की  रंगीन  फिल्‍म  के  जम्बों  रोल्स  का  आयात  किया

 यदि  तो  उनका  आयात  मूल्य  कया

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्‍म  द्वारा  स्लिटिंग  और  कनफंक्शनिंग  के  माध्यम  से  उनकी  बदलने
 की  लागत  क्‍या  ओर

 (5)  हिन्दुस्तान  फोटोग्राफिक  फिल्म  की  वतेधान  बिक्री  व्यवस्था  और  उनके  मूल्य  क्या

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झारिफ  मोहम्मद  खां  :  हां  ।

 पिछले  वर्ष  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  पी०

 ने  कुछ  मात्रा  में  जम्बो  आकार  के  फोटोग्राफी  के  रंगीन  कागज  का  आयात  किया  था  ।  फोटोग्राफी  की
 रंगीन  फिल्‍म  के  जम्बों  रोल्स  का  आयात  नहीं  किया  गया

 ह

 जम्बो  आकार  में  आयातित  सामग्री  की
 लागत  1.88  अमरीकी  डालर  में  न्यूनतम  कीमत

 के  हिसाब  से  सीमा  शुल्क  सहित  66.33  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  निकलती
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 कम्पनी  द्वारा  फोटोग्राफिक  कलर  पेपर  को  जम्बो  फार्म  में  बदलने  में  आने  वाली  लागत

 अलग  से  नहों  निकाली  गई

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  के  उत्पाद  स्टॉकिस्टों  और  डीलरों  के  माध्यम  से  तथा

 को  सीधे  ही  बेचे  जाते  इन  उत्पादों  के  लिए  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  का  बिक्री  मूल्य  54  रु०  से  90

 रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  तक  होता  है  उत्पाद  के  ब्रांड  के  अनुसार  उस  पर  लगने  वाले  कर  और  उपकर

 और  जोड़े  जाते  हैं  ।

 राण्यों  श्रोर  संघ  क्षेत्रों  द्वारा  सेना  की  मदद  मांगा  जाना

 4135.  श्री  डी०  बोी०  पाटिल  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  द्वारा

 कितनी  बार  सेना  की  मदद  भांगी

 किस  किस्म  की  घटनाओं  के  कारण  सेना  की  मदद  मांगी

 प्रत्येक  बार  कितनी  सेना  तैनात  की

 उक्त  घटनाओं  में  कब  सबसे  कम  समय  के  लिए  और  कब  सबसे  अधिक  समय  के  लिए
 सेना  कहां  पर  तेनात  की  गई  ओर

 (8४)  जिन  जगहों  पर  सेना  की  मदद  मांगी  गई  थी  वहां  पर  पुलिस  कमियों  और  सेना  के

 जवानों  द्वारा  की  गई  गोलाबारी  से  कितने  लोग  मरे  ?

 रक्षा  मंत्रो  पी०  वो०  गर्रासह  :  भौर  सशस्त्र  सेनाओं  ने  राज्यों  और

 महा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को जिन  घटनाओं  में  सहायता  प्रदान  उनका  स्वरूप  और  वर्ष

 3-84  और  के  दौरान  दी  गई  ऐसी  सहायता  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 घटनाओं  का  स्वरूप  जिनके  लिए  1982-83. 1983-84.  1084-85

 दी  गई
 ED  हनन  कक

 कानून  और  व्यवस्था  बनाए
 रखने  केलिए  बार तैनात की गई  सेना की संख्या  5  95

 2.  प्राकृतिक  आपदाएं  20  43  34

 3.  अनिवायें  सेवाओं  को  बनाए
 रखने  के  लिए  7  5

 4.  विविधृ  36  47

 और  हूर  बार  तैनात  की  गई  सेना  की  संख्या  और  तैनाती  की

 अवधि उस समय निहित कार्य पर निर्भर इस सम्बन्ध में ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा । ेु
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 (2)  सेना  के  जवानों  और  पुलिस  काभिकों  द्वारा  की  गई  गोलोबारी  से  हुए  हृताहतों  के  बारे

 में  सूचना  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  पास  उपलब्ध  होगी  ।

 महिलाओं  का  दर्जा  सम्बन्धी  समिति  संन  स्टंटस  की  सिफारिशें

 4136.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अन्तगेंत  आने  वाले  भारतीय  तेल  निगम  और  अन्य  एककों  में

 लाओं  को  रोजगार  देने  के  बारे  में  महिलाओं  का  दर्जा  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित
 किया  गया  और

 यदि  तो  महिलाओं  का  दर्जा  सम्बन्धी  समिति  की  मुख्य  सिफारिश  क्‍या  है  और

 भारतीय  तेल  निगम  तथा  अन्य  एककों  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  उक्त  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  और/अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलिय  म  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नथल  किशोर  :  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की

 भारतीय  तेल  निगम  में  महिला  कर्मचारियों  के  लिए  पदोस्ततियों  के  भ्रवसर

 4137.  श्रीसति  गोता  मुखर्जी  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उनके

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  आने  वाले  भारतीय  तेल  निगम  और  अन्य  एककों  में  महिला  कमंचारियों  के  लिए
 उपलब्ध  पदोन्‍नतियों  के  अवसरों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तबल  किशोर  :  इंडियन  आयल  कारपोरेशन

 में  महिला  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  के  लिए  कोई  अलग  से  नियम  नहीं  हैं  और  विभिन्‍्द  वर्ग  के  पदों

 पर  पदोन्‍नतियां  अनुमोदित  पदोन्‍्नति  नीतियों  के  अनुसार  की  जाती  है  जिसमें  महिला  और  पुरुष  दोनों

 ही  कर्मचारी  आते

 कम्तानौर  में  उच्चोग

 4138.  भो  मुल्लापल्लि  रामचन्द्रन  :  क्या  उद्योग  ओर  कपनो  कार्य  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह॒

 क्‍या  औद्योगिक  रूप  ये  पिछड़ा  जिला  कन्‍्नानौर  में  कोई  उद्योग  केन्द्र  सरफार  के  अधी  न

 यदि  तो  कौन-कौन  से  और  किस  प्रकार  के  उद्योग  और

 .  क्या  वहां  नारियल  आदि  जैसे  कृषि  उत्पादों  की  उपलब्धता  की  दृष्टि  से

 कन्‍्नानौर  जिले  में  कृषि
 पर  आधारित  नए  उद्योग  प्रारम्भ  करने  का  कोई  विचार  है  ?

 उद्योग  शोर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  झ्रारिफ  सोहम्मद  :  से
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 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  कन्‍्तानौर  में  कोई  भी

 उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  और  उस  जिले
 में  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  की  स्थापना  हेतु  इस

 मंत्रालय  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  नहीं

 एंटिबायोटिक्स  का  उत्पादन  और  आयात

 4139.  श्रीमती  एन०  पी०  भांसीलक्ष्मी  :  क्या  रसायन  और  उर्थरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनेक  एंटिबायोटिक्स  दवाओं  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  और  गत  वर्ष  के  उत्पादन
 से  कम  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पिछले  तीन  वर्षो  का  वर्ष-वार  और  एंटिवायोटिक्स-वार  लक्ष्य  और  उत्पादन  कितना
 कितना  है  और  उनके  कम  उत्पादन  के  क्या  कारण  और

 प्रत्येक  एंटिब्रायोटिबस  का  कितनी-कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  और  पिछले
 तीन  वर्षों  में  वर्ष-वार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई  ?

 रसायन  झौर  उबंरक  तथा  उद्योग  झोर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  :  से
 देश  ने  कई  एं८िबायोटिक्स  में  लगभग  स्वावलम्बन  प्राप्त  कर  लिया

 एंरिथोमाइसिन  और  डाक्सीसाइक्लीन  का  अल्प  मात्रा  में  आयात  हुआ  है  एंटिबायोटिक्स  का  कुल
 आयात  निम्न  प्रकार  घट  रहा  है  --

 वर्ष  आयातों  का  सी०  झाई०  ए०  मूल्य  (र०/करोड़)

 1981-82 2  11.00
 1982-83  8.7

 1983-84  $.5
 सम

 इन  आयातों  में  मुख्यतः  टेट्रसाइक्लीन  एम्पिसिलिन  तथा
 अमोक्सीसिलिन  शामिल  प्रौद्योगिकी  औद्योगिक  सस्ते  आयात  तथा  कच्चे  माल

 की  समस्याओं  के  परिणाम  स्वरूप  कम  उत्पादन  होने  से  आयात  कम  किया  इन  एन्टिवायोटिक्स

 के  उत्पादन  तथा  आयात  के  ब्यौरे  सलंग्न  विवरण  के  अनुसार

 162,



 लिखित  उत्तर 3  1907

 ४2५५9

 98६५

 +२६६टट

 #8-0861

 ८६८१1

 #+२६0०
 टट

 ४2

 9६01

 ६8-2861

 £0°67Z

 ४&2६/#ट

 ४2

 ४2

 86
 <

 PE
 ble

 (४७४५९

 न

 द्ात्ध्ट

 श्याटधट

 ४2
 29

 घटा

 ट६88ट

 ४2

 ४20६

 टदा

 ६2'8६६

 ४२

 ६0.6६

 ४2

 6962

 है

 ०४५]

 ५8६५१

 ०॥४५|
 ५

 [779

 &५'0६

 ०४५४]

 ०१४५]

 9/'

 ८८9?

 ५६८८9

 00:0८

 है

 9८८५

 ४200
 ६८

 ७2

 ४2

 ५6.09

 ४२

 0६८6

 ४२

 (८८?

 ४२8८४]

 ७१३२३७७॥॥४९

 चट

 श्ट्ादा

 ४2

 (999

 टष्कष्ट

 ४2

 है

 ०३५)

 ०५७४

 ०३॥७

 ०३७

 2

 €

 ४[४%

 3०४४४

 163



 लिखित  उत्तरे  235  3

 विटासिनों  का  उत्पादन  झोर  झ्ायात

 श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  क्या  रसायन  झर  उवंरक  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विटामिनों  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  से  बहुत  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  -

 क्‍या  निहित  पार्टियों  द्वारा  लाभप्रद  आयात  को  बनाए  रखने  के  लिए  जानबूझ्न  कर  उक्त
 उत्पादन  कम  किया  जा  रहा  और

 पिछले  तीन  वर्षो  में  विभिन्‍न  किस्म  के  विटामिनों  का कितना  आयात  किया  गया  और  उस
 पर  कितने  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  ?

 रसायन  झो र  उर्वरक  तथा  उद्योग  झोर  कंपनी  काय॑  मंत्रो  बीरेन्द्र  :  से

 देश  ने  विशिन्‍न  विटामिनों  में  लगभग  आत्मनिरभरता  प्राप्त  कर  ली  वर्ष  1983-84  के  दौरान

 विटामिन  1  डी  3,  फोलिक  निकोटिनिक  एसिड  तथा  निकोटिनामाइड  का

 आयात  नगण्य  रहा  विटामिन  का  हाल  में  ही  उत्पादन  आ  रम्भ  किया  गया

 ओऔद्योगिकी  संबंध  एवं  कच्चे  माल  की  कमी  प्रौद्योगिकी  समस्याओं  के  परिणामस्वरूप  अपर्याप्त

 उत्पादन  के  कारण  विटामिन  ए  बी  2,  बी  12  का  आयात  किया  जाता  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 विटामिनों  का  कुल  आयात  निम्न  प्रकार  है  :---

 वर्ष  आयातों  का  सी  ०  आई०

 एफ०  मूल्य
 करोड़ों  में  )

 ॑जरम++-पाइुअन-परमककपा काम  भ>क  भा  रथकरकल्‍अ१  कक  धमाका कक  आई

 1981-82  4.0

 1982-83  4.5

 1983-84  3.3

 EE  सध्य प्रदेश के सागर भर भोपाल धाहरों  में 4141. भी डाल चर जन : क्‍या संचार HHT Ae बताने की कृपा

 मध्य  प्रदेश  के  सागर  झौर  मोपाल  धाहरों  में

 टेलीफोन  कनेक्शन

 भी  डाल  चर  जन  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  क ेसागर  ओर  भोपाल  शहरों  में  3।  तक  टेलीफोन
 कनेक्शनों  के  लिए  कितने  आवेदतकर्त्ता  प्रतीक्षा  सूची  में  और
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 उक्त  आवेदनकर्त्ताओं  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  फ्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  मध्य  प्रदेश  क ेसागर  और
 भोपाल  शहरों  में  31.12.84  को  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  धूच्ची  के  आवेदकों  की  संख्या
 नीचे  दी  गई  है  :---

 सागर  377

 भोपाल  4085

 उपय क्‍त  में  दी  गई  प्रतीक्षा  सूची  में  जनवरी  1985  से  लेकर  1985
 तक  की  अवधि  के  दौरान  सागर  में  20  और  भोपाल  में  1165  टेलोफोन  कनेक्शन  दिए  वर्तमान
 भवन  जहां  तक  भी  संभव  होगा  मौजूदा  एबसचेंजों  का  विस्तार  किया  उपयु  बकत  दोनों  शहरों
 को  बड़े  टेलीफोन  एक्सचेंज  आवंटित  किए  गए  हैं  व्‌  उनकी  मंजूरी  दे  दी  गई  इन  एक्सचेंजों  के  भवनों
 का  निर्माण  कार्य  एक  वर्ष  में  चालू  होने  की  संभावना  ऐसी  संभावना  है  कि  मौजूदा  प्रतीक्षा  सूची  को

 तीन  वर्षो  में  निपटा  दिया  जाएगा  ।

 मध्य  प्रदेश  के  शहरों  झौर  महानगरों  के  बोच

 एस०  टी०  डी०  संपर्क

 4142.  भ्रो  डाल  चन्द्र  जन  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  के  उन  महत्वपूर्ण  शहरों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनको  1985-86  में  महानगरों  के
 साथ  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  और

 महानगरों  और  विभिन्‍न  राज्यों  के  महत्वपूर्ण  शहरों  के  बीच  एस०  टी०  डी०  सम्पर्क
 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  कया  है  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  मग्त्री  रास  निवास  :  मध्य  प्रदेश  में  मिम्मलिखित

 शहरों  से  महानगरों  क ेलिए  एस०  टी०  डी०  सुविधा  पहले  ही  उपलब्ध  कराई  गई  है  :-

 1...  भोपाल  7...  बिलासपुर
 2«  इंदौर  8.  सागर

 3.  जबलपुर  9.  बरहामपुर
 4.  खंडवा  10.  रायपुर
 5.  ग्वालियर  11...  उज्जैन

 6...  दूंगे  12...  महू

 1985-86  के  दौराम  मध्य  प्रदेश  में  किसी  भी  नए  शहर  को  महानगरों  के  साथ  जोड़े  जाने  की

 संभावना  नहीं
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 महानगरों  एवं  विभिन्न  राज्यों  के  महत्वपूर्ण  शहरों  के  बीच  एस०  टी०  डी०  सुविधा
 प्रदान  करने  का  कार्य  ट्रंक  स्‍्वचल  एक्सचेजों  के  नेटवर्क  के  माध्यम  से  राष्ट्रव्यापी  उपभोक्ता  ट्रंक
 लिंग  का  ही  एक  भाग  इसे  पंचवर्षीय  योजना  कायेक्रमों  में  उत्तरोत्त र  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  267  शहर  राष्ट्रव्यापी  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्यालग  के  लिए  ट्रंक  स्वचल

 एब्सचेंज  नेटवर्क  से  जोड़े  गए  साहवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ट्रक  स्वचल  एक्सचेंजों  के

 माध्यम  से  राष्ट्रव्यापी  उपभोवता  ट्रंक  डायलिग  से  लगभग  1200  शहरों  को  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उपभोक्ता  वस्तु  उद्योग  में  विदेशी  कंपनियों  का  प्रवेद

 4143.  श्री  डो०  पी०  जदेजा  ]
 ध  श्री  हन्तान  +  :  क्या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  मनोरंजन  भक्त

 हु  करेंगे
 क्या  सरकार  चाहती  है  कि  उपभोक्ता  वस्तु  उद्योग  में  जिसे  अब  तक  कम  प्राथमिकता  दी

 गई  थी  और  अधिक  विदेशी  कम्पनियां  प्रवेश  करें

 क्‍या  इसका  आशय  प्रौद्योगिकी  से  है  अथवा  विदेशी  पूंजी  से  ;

 हमारे  स्वदेशी  उत्पादन  पर  इसका  क्या  प्रभाव  और

 क्‍या  नीति  में  यह  परिवरतन  आत्मनिर्भरता  के  लिए  सहायक  होगा  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्द्री  भ्रारिफ  सोहम्भद  झ्वां):(क)  से
 प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  चयनात्मक  जटिल  प्रकार  के  तथा  उच्च

 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में  निर्यातोन्मुख  या  आयात  प्रतिस्थापना  में  उत्पादन  या  भारत  में  स्वदेशी  उद्योग
 को  उपभोक्ता  की  बदलती  पसन्द  को  प्रभावी  रूप  से  प्रा  करने  और  या  निर्यात  बाजार  में  प्रतिस्पर्धात्मक

 बनाने  के  लिए  विद्यमान  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  बनाने  में  समर्थ  बनाने  हेतु  प्रौधोगिकी  का  आयात  करने

 को  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 प्रामोण  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिए  बिहार  को  झावंटित  धनराशि
 ॥

 4144.  भी  राम  श्रेष्ठ  लिशहर  :  क्‍या  उद्योग  झोर  कंपनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 फरेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिक  विकास  के  लिए  वर्तमान  केन्द्रीय  बजट  में  कोई

 पृथक  आवंटन  किया  गया  और

 यदि  तो  बिहार  के  जो  एक  पिछड़ा  राज्य  इसमें  स ेकितनी  धनराशि
 टित  की  गई  है  ?
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 «न
 उद्योग  श्ौर  कंपनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  झारिफ  मोहम्मद  :  और

 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिक  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रोत्साहन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  198 5-8

 बजट  अनुमानों  में  60.00  करोड़  रुपए  की  धनराशि  फी  व्यवस्था  की  गई  इस  उद्देश्य  के लिए
 राशि  का  राज्य-वार  आबंटन  नहीं  किया  गया  है|

 कानपुर  में  रक्षा  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 4145,  श्री  नरेश  चन्द्र  चतुर्थेदी  :  क्या  रक्षा  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रक्षा  विभाग  के  कानपुर  शहर  में  स्थित  अनेक  कार्यालयों  में  कार्यरत  हजारों
 चारियों  की  गंभीर  आवास  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  कोई  योजना  तैयार  की  है

 यदि  हां,हैंतो  उसकी  रूपरेखा  गया  है  और  इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना
 और

 यदि  तो  इस[समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  का  कया  उपाय  करने  का  विचार

 है  ?|

 रक्षा  सन्‍्त्री  पी०  वो  नरसह  :  हां  ।

 और  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 रक्षा  विभाग  के  कानपुर  शहर  में  स्थित  अनेक  कार्यालयों  में  कार्यरत  कमंचारियों  क ेलिए  बनाए
 जाने  वाले  मकानों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  झ्ायुष  सिर्मालियां

 1984  में  टाइप-ा  के  600  और  टाइप-ा  के  250  मकानों  के  निर्माण  के  लिए
 मंजूरी  दे  दी  गई  1987  और  1989  की  अवधि  के  दौरान  इनके  पूरा  हो  जाने  की
 संभावना  इसके  अतिरिक्त  कानपुर  में  विभिन्‍न  आयुध  निर्माणियों  में  कार्यरत  कर्मचारियों  के  लिए

 के  316  और  के  108  अन्य  मकानों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 (2)  रक्षा  सिथिलियन

 सिथिलियन  में  कानपुर  स्थित  रक्षा  सिबिलियनों  के  लिए  के  40,  टाइप  1
 के  24  और  के  6  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  1986  के  मध्य  तक
 इस  मकानों  के  बन  जाने  की  संभावना  है|

 (3)  बायु  सेना  स्टेशन  कासपुर  के  सिविलियन  कर्मचारी

 1984  में  वायुसेना  स्टेशत  कानपुर  के  सिविलियन  कर्मचारियों  के  लिए  के  36
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 और  टाइप-त  के  12  मकानों के  निर्माण  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  1987  तक  इन  मकानों

 के  तैयार  हो  जाने  की  संभावना  है  ।
 ॥॒

 (4)  रक्षा  झमुसंधान  तथा  विकास  संगठन

 1983  में  कानपुर  स्थित  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  के  कर्मचारियों  के

 लिए  के  47,  के  75,  के  84  टाइप-७  के  17  और  टाइप-५  के  मकानों

 के  निर्माण  के  लिए  मंजूरी  देदी  गई  1987  के  अन्त  तक  इन  मकानों  के  पूराहो  जाने  की

 संभावना

 12.00  मध्याह

 ]

 प्रो०  मध्‌  वण्डबते  :  मैंने  जो मामला  उठाया  था  उसका  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  चार  बजे  वक्तव्य  दिया  इसके  बाद  हम  इसे  मेरे  लिए  एक
 कठिनाई  जब  कभी  राज्यों  से  संबंधित  प्रश्न  आता  मुझे  हमेशा  इस  कठिनाई  का  सामना  करना

 पढ़ता  अतः  मैं  इधर  या  उधर  एक  तरफ  निर्णय  नहीं  ले  सकता  ।

 प्रो०  मधु  दण्डदते  ;  मैं  राज्य  से  सम्बन्धित  प्रश्न  नहीं  उठा  रहा  मैं  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  का
 दमन  करने  के  बारे  में  बात  कर  रेहा  हूं  और  सेना  के  बावजूद  पुलिस  सेना  के  विरुद्ध  विद्रोह  कर  रही
 ये  सभी  समस्याएं  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  वक्तव्य  देखूंगा  और  उसके  बाद  फंसला  करूंगा  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  वास्तव  में  अहमदाबाद  में  स्थिति  एक  रूप  धारण  कर

 चुकी  लेकिन  यदि  हस  समस्या  को  हल  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  नहीं  भूलना  चाहिए  और  मेरे
 विचार  में  सभा  का  कोई  भी  सदस्य  आरक्षण  का  विरोध  नहीं  करता

 )

 झध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  विधार-विमश्

 )
 **

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  कुछ  भी  कहने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।

 )
 **

 श्री  इम््रजीत  गुप्त  :  आप  उन्हें  अनुमति  दे  रहे

 ++कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  अनुमति  महीं  दी  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं
 किया  जाएगा  ।

 श्री  इग्दरजीत  गुप्त  :  परन्तु  वह  बोलते  जा  रहे  हम  उनसे  भाषण  नहीं  हमें  इस  पर

 उचित  दंग  से  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 )  कंके

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  मैं  आपको  अनुमति  आप  अनुचित  छूट  ले  रहे  मैं  आपको

 ऐसा  नहीं  करने  दंगा  ।

 प्रौ०  के०  के०  तिवारी  :  मैंने  अपना  दृष्टिकोण  बताया

 इध्यक्ष  महोदय  :  बताया  होगा  ।  परन्तु  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी

 )  **

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  विषय  पर  किसी  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  वक्तव्य  सुनने  के  बाद
 ही  मैं  इस  पर  चर्चा  करूंगा  और  निर्णय  दूंगा  कि  इस  पर  क्‍या  किया  जाना

 )  **

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  मैं  आपके  विनिर्णय  के  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 श्री  प्रिय  रंजनदास  मंशी  आपकी**“दोहरी  नीति  नहीं  चल

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  वह  क्‍या  है  ?  कोई  दोहरी  नीति  है  यहां  एक  ही  नीति

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  आपने  कहा  है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  अहमदाबाद  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में
 वक्तव्य  देंगे  और  इसके  बाद  आप  फैसला  करेंगे  कि  इस  पर  कंसे  चर्चा  की  आपने  जिस  वक्त
 यह  घोषणा  की  कि  वह  वक्तव्य  देंगे  हमने  उसी  समय  नियम  184  के  अन्तर्गत  सूचना  दे  दी  थी  कि  इस
 वक्तव्य  पर  विचार  किया  कृपया  सभा  को  आश्वासन  दीजिए  कि  क्या  हमें  वक्‍तव्य  पर  विचार
 करने  की  अनुमति  दी  जाएगी  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  संबंध  में  कुछ  नियम  इन  नियमों  के  अन्तर्गत  हम  विचार

 प्रो०  सघु  बण्डवते  :  नियम  स्पष्ट

 )

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  पहले  वक्‍तव्य  हो  जाने  दीजिए  उसके  बाद  हम  देखेंगे  ?

 +*कायवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 169



 लिखित  उत्तर  23  1985.

 ममता  जी  आप  क्या  कहना  चाहती  हैं  ?

 प्रोफेसर्स  किसी  को  सुनते  ही  नहीं  देते  मैं  क्या

 [  प्रमुबाद  ]

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  जब  मन्त्री  महोदय  फो  सभा  में  वक्तव्य  देना  है  तो  इसका  आशय  यह  नहीं
 है  कि  हम इस  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  कर

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  रह  नहीं  किया  मैं  आपको  आश्वासन  देना  हूं  कि  मैं  इस  पर

 विद्यार  व्यक्षषाम

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  वक्तव्य  उसके  बाद  हम  देखेंगे*  **

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  बात  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  **

 :
 )  **

 कष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  को  अनुमति  नहीं  दी  है'**

 झध्यदा  महोदय  :  ठीक  आप  सब  बैठ  जाइये  *'

 झध्यक्षा  महोदय
 :  वे  सब  बैठ  गये  आप  क्यों  नहीं  बैठते  '  **

 )|

 झष्यका  महोदय  :  प्रो०  क्या  आप  नियमों  का  कोई  आदर  नहीं  करते  ?  क्‍या  आप  एक

 अपवाद  हैं  ?  न

 **क्वार्य  वाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 प्रो०  के०  के०  तिवारी  : "Mo  प्रो०  क०  के  तिवारी  :  महोदय,मुझे  आपका आपका  विनिर्णय  ।

 अध्यका  महोदय  :  वही  देने  के  लिए  मैं  अब  खड़ा  हुआ  मैं  यह  कह  रहा  हूं***

 )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  गृह  मन्त्री  ***
 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  पहले  आप  कह  मैं  बाद  में  कह  तिवारी  आप  बड़े  हो
 जाइये  और  जो  मन  में  माए

 )
 **

 प्रो०  एन०  जो  रंगा  :  अध्यक्ष  यदि  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  तो  मैं  एक

 छोटा-सा  अनुरोध

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपना  स्थान  ग्रहण  करता  हूं  ।

 ब्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  इस  सभा  के  लिए  इस  प्रकार  के  विषय  पर  चर्चा  करना

 उचित  होगा  जो  पूर्णतया  राज्य  सरकार  और  राज्य  विधान  सभा के  क्षेत्रधिकार  में  आता  है  और  जब

 उस  विधान  सभा  का  सत्र  चल  रहा  है  ?  ***

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  सोचने  का  अपना  ढंग  हो  सकता  है  परस्तु  सभा  की  कायंवाही

 रित  नियमों  क ेअनुसार  चलाई  जानी  पहले  भी  वक्‍तव्यों  दिये  जाते  रहे  हैं  और  उन  पर  वक्‍्तब्यों

 पर  नियम  193  और  184  के  अन्तर्गत  चर्चा  की  जाती  रही  है  परन्तु  ऐसे  भी  मौके  आए  हैं  जब  केवल

 वक्तव्य  दिए  गए  हैं  और  उन  पर  चर्चा  नहीं  हुई

 प्रो०  मधु  बण्डबले  :  कभे-कभी  वक्तव्य  दिए  ही  नहीं  गयेਂ  हैं  ।

 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  आप  ठीक  कहते  कभी-कभी  वक्तव्य  दिये  ही  नहीं  गये  केवल  चर्चा  की  गई

 मैं  आपसे  सहमत  अब  वक्तव्य  के  बाद  मैं  इसपर  विचार  करू
 गा

 और  मुझे  अन्‍्यों  से  भी  परामर्श

 करना  होगा  जैसा  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति  तथा  विपक्ष  के  नेता  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इधर  ध्यान  मुझे  बात  खत्म  करने  दीजिए  ।  मुझे  एक  ऐसा

 नियम  बनाना  होगा  जो  उत्पन्न  होने  वाली  प्रत्येक  स्थिति  में  लागू  मैं  किसी  भी  ढंग  से  भेदभाव

 नहीं  कर  मुझे  इसका  या  उसका  ध्यान  किए  बिना  सीधे  कार्यवाही  करनी  अतः  मुझे
 ७.  अन्न

 »»कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 171



 अं
 सभा-पटल  पर  रखें  गए  पंत्र  23  1985

 इसका  पता  लगाना  मैंने  कभी  किसी  बात  के  लिए  मना  नहीं  मैं  नियम  के  अन्तगत  आने
 वाली  कभी  किसी  बात  के  लिए  मना  नहीं  करूंगा  ।  यदि  सभा  सहमत  होती  है  तो  हम  उसपर  चर्चा

 करेंगे  अन्यथा  नहीं  करेंगे  ।  बिल्कुल  सीधी  सी  बात

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  हम  आप  पर  छोड़ते  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  ऐसा  ही  मेरा  अभिप्राय  है  कि  मेरे  पर  छोड़ना  सभा  की  इच्छा  मैं
 सभा  की  सलाह  लेता  १रामर्श  लेता  हूं  सभा  की  सहमति  लेता  जब  कभी  मुझे  कठिनाई  होती
 आपको  बुला  कर  रास्ता  निकाल  लेता  मैं  इस  प्रकार  काम  करता

 ह

 श्री  बो०  किद्योर  चन्द्र  एस०  देव  :  मुझे  एक  निवेदन  करने  दीजिये  !

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍या  करने  जा  रहे  हैं  ?  मेरे  विचार  में  मैं  पहले  ही  बता  चुका  आप

 मुझसे  क्‍या  चाहते  हैं  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  म्‌झसे  और  क्या  चाहते  कोई  अन्य  विषय  या  यही  विषध  ?

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यही  विषय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  संबंध  में  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  ।

 ]

 सारी  रात  रोया  मरा  वह  भी  पड़ोसियों  घर  वाला  वह  भी  नहीं  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  अब  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ।  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  ।

 या  धरम  «नमन

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 है|
 [  प्रमुवाद  |

 उस्ोग  झौर  झधितियम  के  भ्रस्तगंत  लादी  स्‍श्रौर  प्रामोधोग

 बम्जई  के  बर्ण  1983-84  के  बाविक  लेखों  श्रादि  शोर  उसके  कार्य-करण  को

 समीक्षा  तथा  झौद्योगिक  सहकारी  समितियों  के  राष्ट्रीय  महासंघ  नई

 दिल्‍ली  का  बर्थ  198  3-84  का  बाथिक  प्रतिवेदन  झोर  कार्यकरण  की  समोक्षा

 उद्योग  और  कस्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्र/रिफ  सोहम्भद  :

 (1)  उद्योग  ओर  विनियम  )  1951  की  धारा  18  क  क  की  उपधारा
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 (2)  के  अधिसूचना  संख्या  का०  237  तथा  अंग्रेजी
 की  एक  जो  26  1985  को  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  तथा  जो  मैसस॑  महादेव  टैक्‍स  के  प्रबन्ध-गप्रहण  की

 अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में

 [  प्रन्यालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टोी०  758/85]

 (2)  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  की  घारा  23  की  उपधारा  (4)
 के  खादी  और  ग्रामोद्योग  के  1983-84  सम्बन्धी

 वाधिक  लेखाओं  तथा  अंग्रेजी  संस्क  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  ।

 खादी  और  ग्रामोद्योग  के  1983-84  सम्बन्धी  लेखा  परीक्षित
 लेखाओं  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को
 दर्शाने  वाला./क  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  759/85  |

 (4)  औद्योगिक  सहकारी  सभितियों  का  राष्ट्रीय  महासंघ  नई  दिल्‍ली  के
 1983-84  3-84  सम्बन्धी  वार्षिक  तथा  अंग्रेजी  की  एफ

 औद्योगिक  सहकारी  समितियों  का  राष्ट्रीय  महासंघ  नई  के  बर्ण

 1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखे  देखिये  संक्या  ए०  टो०  760/85

 )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आप  से  जो  कहा  आप  समझे  क्‍या  आप  अंग्रेजी  नहों  समझते  ?

 श्री  अमल  क्या  आप  नहीं  समझते  ?  मैं  बता  चुका  हूं  कि  वक्तव्य  के  बाद  मैं  इस  पर  विचार
 कहूंगा  |  मैं  हर  पहलू  देखूंगा  और  उसके  बाद  फंसला  करूंगा  कि  मुझे  क्या  करना  अब  कृपया  बैठ
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 मेरा  समय  नष्ट  मत  कीजिए  ।

 )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नियमों
 से

 अवगत  हूं  और  उन  पर  चलूंगा  और  मैंने  जो  आप  से  कहा  है  उसे
 भी  आप  ध्यान  से  सुनिए  ।

 अब  ध्यानाकषण  श्री  हरीश  रावत  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  सब  बातें  आ  जाती  मेरी  बात  सुनिये  ।  ठीक  है  मैं  आगे  कोई  छूट
 नहीं  दूंगा  ।  वे  जो  कुछ  भी  कहते  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )
 **

 क्रष्यक्ष  महोदय  :  आपको  इस  संब्रंध  में  और  कया  स्पष्टीकरण  आप  इन्हें  समझा

 दोजिए  1  यदि  वह  नहीं  सुनते  तो  मैं  उन्हें  सुनने  के  लिए  कैसे  बाध्य  कर  सकता  हूं  ?  यदि  वह  सो  रहे  हों
 तो  मैं  उन्हें  उऊगा  सकता  हूं  परन्तु  जब  वह  जागे  हुए  हों  और  सोने  का  ढोंग  कर  रहे  हों  तो  मैं  उन्हें  कैसे

 जगा  सकता  हूं  ?
 ह

 प्रो०  मध्‌  दण्डवते  :  यदि  वह  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  तो  आप  उन्हें  अनुमति  क्‍यों  नहीं
 देते  ?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  मैं  वक्‍तव्य  के  हर  पहलू  की  जांच  करने  के

 बाद  फैसला  करूंगा  ।  इसके  अतिरिक्त  मैं  उनसे  और  क्‍या  कह  सकता  हूं  ?

 प्रो०  मधु  दण्डब्ते  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  आपको  मेरे  मित्र  से  एलर्जी  हो  गई

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  मुझे  व्य  थे  में  ही एलजिक  बना  रहे

 )

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  आप  वकील  हैं  आप  अच्छे  ढंग  से  स्पष्ट  कर  सकते  आप

 सब  कुछ,जानते  हैं  ओर  फिर  भी  आप  छिपाने  का  प्रयास  कर  रहे  बस  ।

 )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आपने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसके  बारे  में  स्पष्टीकरण“चाहता  हूं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रेडी  में  समझता  हूं  कि  आपके  नेता  ज्यादा  समझते  आप  जनका

 $$  क्वार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अनुसरण  क्यों  नहीं  करते  ?  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  वास्तव  में/दुःख  आफ  बिना  वजह  सभा  का  समय  लेने  की  कोशिश

 कर  रहे  )

 ;  थी  झमल  दल  :  आप  अपना  निर्णय  दीजिये  ।  यह  जत्यन्त  महत्व  का  विषय

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  वक्तव्य  दिया  तब  मैं  अपना  विनिर्णय  दूंगा  और  तब  फंसला

 कहंगा  कि  चर्चा  की  अनुमति  दी  जाए  या  नहीं  ।  यह  मेरा  विशेषाधिकार  है  और  मैं  इस  बारे  में  फैसला

 कडूंगा  |  बस  इतनी  सी  बात

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  इस  सभा  को  इस  विषय  पर  अवश्य  चर्चा  करनी

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  आप  कर  सकते  अब  बैठ  जाइए  ।  यह  आप  ही  की  समस्या  नहीं
 इसका  सारी  सभा  से  संबंध  है  |  श्री  कृपया  बैठ  यह  मेरा  विशेषाधिकार  है  जिसका  मैं
 प्रयोग  करूंगा  ।  जब  तक  मैं  पीठासीन  मैं  इस  अधिकार  का  प्रयोग  बस  इतनी  सी  बात

 जब  तक  मैं  इस  पीठ  पर  विराजमान  मैं  सही  और  निष्पक्ष  तरीके  से  के  अनुस;र
 निर्णय  लूंगा  ।  यह  सरल  बात

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपना  विनिर्णय  दूंगा  ।  उन्हें  आपत्ति  करने  बस  इतनी  सी  बात  है

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  यहां  जनता  का  प्रतिनिधि  मुझे  भी  लोगों  ने  भेजा

 न  कि  आपने  ।

 )

 गृह  सन्‍्त्रो  एस०  बी०  :  श्रीमन्‌  मैं  यहू  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  कि***  ***

 भरी  पोयूष  तिरकी  पुर  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?

 भरी  पोयूष  तिरकी  :  गृह  मंत्रालय  और  बिहार  सरकार  ने  आदिव!सियों  का  अनादर  किया

 उन्हें  निम्न-स्तर  का  माना  गया  है  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं

 175



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  23  1985

 गलत  बात  मत  करो  |

 |

 पोयष  तिरकी  :  एक  भूतपूर्व  माननीय  संसद  सदस्य  मारा  गया  है'*  Bees

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  एक  चर्चा  की  अनुमति  दी  यह  ध्यानाफषण  यह  वही
 विषय  आप  क्या  कर  रहे  आपका  ध्यानाफर्षण  रह  किया  जाता

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  बस  ।  अनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  वह  उस  संसद  सदस्य  के  निधन  संबन्धी  उल्लेख  के  बारे  में.कह  रहे  थे

 जिसकी  पुलिस  गोलीबारी  में  मृत्यु  हो  गई  उनके  प्रति  निधन  संब्रन्धी  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 झध्यक्ष  महोदय  :  जब  सरकारी  तौर  पर  मेरे  पास  इसकी  सूचना  आयेगी  तो  मैं  ऐसा  करूंगा  ।

 इसमें  ध्यानाकर्षण  की  क्‍या  बात  है  ?

 थी  पीयूष  तिरको  :  क्योंकि  वह  एक  आदिवासी  संसद  सदस्य  इसलिए  आपके  पास  कोई
 खबर  नहीं  आई  है  और  किसी  ने  भी*********

 )

 इथ्यक्ष  महोदय  :  इसमें  समय  लगता  यह  बात  नहीं  है  कि  वे  आदिवासी  संसद  सदस्य
 आदि  प्रत्येक  सदस्य  एक  संसद  सदस्य  प्रत्येक  मानव  हमें  उनमें  भेदभाव  नहीं
 करते  |  देखिए  ०००००००००

 )

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  आप  बिना  वजह  बात  को  जटिल  बना  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबले  :  वह  केवल  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  जब  एक  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  की  मृत्यु
 हो  गई  है  तो  उसके  प्रति  निघन  संबन्धी  उल्लेख  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  निधन  संबन्धी  उल्लेख  के  लिए
 क्या  हमें  सभा  में  झगड़ना  पड़ेगा  ?

 झहष्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  |  समस्या  यह  है  कि  जब  हमें  सूचना  मिलती  हमारे  नियम

 जो  कि  आपने  ही  बनाये  निधन  संबन्धी  उल्तेख  करने  से  इस  बात  की  पुष्टि  होनी  चाहिए
 जब  जे०  पी०  जी  का  निधन  ऐसा  ही  हुआ  था  ।  समस्या  यही

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  मगर  निधन  संबस्धी  उल्लेख  में  इतनी  देर  तो  मैं  कभी  भी  मरना

 नहीं  चाहूंगा  ।
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 '
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  निर्णय  का  सम्मान  करता  मैं  समझता  हूं  कि समा  स्वंसम्मति

 से  आपके  निर्णय  का  अनुमोदन  करती  मैं  भी आपके  निर्णय  का  अनुपालन  करूंगा  ।

 भरी  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  मैंने  गेस  पाइपलाइन  के  बारे  में  एक  सूचना
 दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  एक  एक  करके  सभी  विषय  एक  दिन  में  ही  नहीं  भा  सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  किशोर  चन्द्र  एंस०  देव  :  हमने  आप  के  कार्यालय  से  कुछ  नहीों  सुना  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कंसे  जान  सकते  हैं  ?  जब  मैं  फैसला  तभी  आप  जान

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  सए०  देव  :  आप  कब  फंसला  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  दिन  में  एक  ही  ध्यानाकषंण  हो  सकता  आप  तीन  पर  विचार  नहीं
 कर  सकते  ।  क्या  आपके  पास  कोई  जादू  है  ?  जादू  केवल  अशोक  गहलोत  के  पास  है  और  वह  ऐसा  कर

 सकते  क्योकि  वह  जादूगर
 )

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वह  एक  वकील  वह  मेरे  काफी  अभिज्ञ  मित्र  वह  मेरे

 अच्छे  दोस्त  वह  मुझे  बिना  वजह  लम्बः-चौड़ा  भाषण दे  रहे  हैं  ।

 मुझे  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  हम  एक  समय  में  एक  ही  ध्यानाकर्षण  पर

 चर्चा  करते  हैं  । एक  दिन  में  एक  ही  अब  मैं  एक  दिन  में  तीन  या  सात  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  कैसे  ले  सकता  हूं  ?

 भरी  सेफुहरीस  चौधरी  :  आप  एक  ठिन  में  दो  पर  चर्चा  करवा  सकते

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  चाहते  हैं  आदिवासी  विषय  को  पहले  लिया  इसलिए  मैं

 वासी  विषय  पर  ध्यानाकर्षण  की  स्वीकृति  दे  रहा  जैसा  निर्णय  हो  चुका  उसके  अनुसार  मैं  चल

 रहा  आप  वह  करना  चाहते  जिसका  निर्णय  आपने  किया  कार्य  मंत्रणा  समिति  इस  बारे  में

 निर्णय  करती  है  और  उनके  अनुद्देशों  के  अनुसार  मैं  कार्यवाही  करता  अगर  आप  पालन  नहीं  क
 हो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 )
 **

 इध्यक्ष  महोदय  :  अगर  इसमें  सा२  नहीं  है  तो  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  अगर  नहीं  है  तो  मैं

 छ  नहीं  कर  सकता  |  मगर  कोई  सार  नहीं  है  तो  मैं  आपसे  कुछ  नहों  चर्चा  कर  सकता  । कक

 )  **

 झरध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  श्री  अमल  दत्ता  ने  कहा  वरह  कार्यवाही  व॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं
 किया  जायेगा  ;  )  **

 +*  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 झहध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  आय  बिना  वजह  सभा  का  समय

 ले  रहे  यह  आपके  लिए  ठीक  नहीं  मगर  आप  सभा  में  मुझसे  बहस  करेंगे  तो  मैं  आपको  सभा  से

 बाहर  चले  जाने  के  लिए  कह  दूंगा  ।

 )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  सीमा  पार  कर  रहे

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  हमेशा  ही  आपकी  बात  बड़े  ध्यान  से  सुनी  मैंने  हमेशा  ही  आपकी

 इज्जत  की  मैंने  हमेशा  ही  आपकी  बात  सुनी  है  ।  जब  इसमें  सार  ही  नहीं  है  तो  मैं  कुछ  नहीं  कर

 )

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  बिना  वजह  सभा  का  सारा  समय  ले  रहे

 श्री  बो०  किशोर  चन्द्र  एस०  वेब  :  हम  अत्पाचारों  के  प्रति  और  अपने  आसपास  हो  रही  कई

 एक  बातों  +  प्रति  मूक  दर्शन  बने  नहीं  रह  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  मेरी  बात  मैं  आपको  बताऊंगा  कि  मैंने  क्या

 किया  है  और  क्या  कर  रहा  हूं  !  क्या  मैंने  किसो  भी  चर्चा  को  सभा  में  नहीं  होने  दिया  है  ?  सभी  कहेंगे

 कि  चर्चा  करवाने  में  मैं  सबसे  उदार  व्यक्षित  हूं  ।

 श्री  झ्रमल  दस  :  कई  दिन  ऐसे  होते  जब  कोई  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  नहीं  होता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  उस  प्रकार  तय  किया  जाता  यह  बहुत  बुरी  बात  मैं  इसे  पसन्द

 नहीं  करता  ।

 झविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  को  धोर  ध्यानाकर्षण

 बिहार  के  साहिबगंज  जिले  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाए  जाने  के  परिणामस्वरूप

 झनेक  झादिवासियों  को  म॒त्य  हो  जाने  तथा  प्रन्य  व्यक्तियों
 को  चोट  लगने  के  समांचार

 12.20  भ०  प०

 ]

 झो  हरीश  राजत  :  अध्यक्ष  मैं  अविलमभ्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की

 ओर  गृहमंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  और  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  अपना  वक्तव्य  दें  :
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 के  साहिब  गंज  जिले  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाए  जाने  के  परिणामस्वरूप  अनेक  आदि

 वासियों  की  मृत्यु  हो  जाने  तथा  अन्य  व्यक्तियों  को  चोटें  लगने  के  समाचार  रो  उत्पन्न  स्थिति
 तथा  इस  मामले  में  भारत  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यत्राही  ।

 ]

 गृहमंत्री  एस०  बो०  :  मैं  आपके  समक्ष  बिहार  में  जिला  साहिबगंज
 के  गांव  बांझी  में  19  अप्रैल  को  हुई  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  पर  वक्तव्य  देने  के लिए  उपस्थित  हूं  ।

 बिहार  सरकार से  प्राप्त  सूचना  से  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  25  1985  को  एक
 वासी  का  शव  गांव  थाता  बोरियो  में  एक  तालाब  में  तैरता  हुआ  देक्षा  गया  ।  उसमें  मछली  पकड़ने
 के  अधिकार  का  उसी  गांव  के  गैर  आदिवासी  मोती  भगत  के  नाम  से  के  साथ

 हुआ  आदिवासियों  ने  इस  समझौते  का  विरोध  किया  और  इस  हत्या  में  मोती  भगत  के  व्यक्ष्तियों
 का  हाथ  होने  का  संदेह  किया  क्योंकि  उसने  तालाब  में  गांव  के  आदिवासियों  तथा  अन्य  ग्रामीणों  को

 मछली  पकड़ने  की  अनुमति  नहीं  प्रतिक्रिया  में  आदिवासियों  ते  25  1985  को  श्री  मोती
 भगत  का  मक  न  नष्ट  कर  दिया  और  तालाब  के  पास  जमा  लकड़ियों  के  भंडार  को  आग  लगा

 सूचना  प्राप्त  होने  पर  मजिस्ट्रेट  के  साथ  सशस्त्र  बल  का  प्रतिनिधि  मण्डल  गठित  किया  गया  और
 आवश्यक  निवारक  उपाय  किये  26  मार्च  को  दंगे  की  संभावना  की  और  सूचना  मिलने  पर  एक

 सब  डिवी  जनल  मजिस्ट्रेट  और  पुलिस  उप-अधी  क्षक  के  साथ  अतिरिक्त  सशस्त्र  बल  भेजे

 एस०डी०  ओ०  ने  आदिवासियों  को  विश्वा  दिलाया  कि  उक्त  ह॒त्या  के  लिए  जो  लोग  उत्त  रदायी  हैं  उनके

 विरुद्ध  उचित  कारंवाई  की  जाएंगी  और  तालाब  में  मछली  पकड़ने  का  परम्परागत  अधिकार  हमेशा  की

 तरह  रहेगा  ।  उसके  बाद  आदिवासी  तितर-बितर  हो  एहतियाती  उपाय  के  रूप  में  दोनों  पक्षों  के

 विरुद्ध  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  107  के  अधीन  कारंवाई  की  कानून  और  व्यवस्था  बनाए

 रखने  के  लिए  घटना  स्थल  पर  मजिस्ट्रेट  सहित  सशस्त्र  पुलिस  बल  के  दो  दो  सहायक
 क्षक  और  एक  निरीक्ष  क  को  तैनात  किया  गया

 12.22  म०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  )

 फिर  भी  वातावरण  बिगड़ा  हुआ  दिखाई  इस  संबंध  में  15  1985  को  थाना

 रियो  के  गांव  रेकसो  में  एक  सभा  जिसको  दो  वर्तमान  विधायकों  श्री  शिबु  सारेन  और  श्री  साइमन
 मरांडी  ने  भी  सम्बोधित  किया  को  आयोजित  करने  के  बाद  आदिवासियों  ने  जिले  के  भागों

 में  गैर  महाजनों  और  पुलिस  प्रशासन  के  खिलाफ  आंदोलनात्मक  कार्य  क्रम  शुरू  कर

 इस  सभा  में  उत्तेजक  भाषण  दिए  गए  भर  आदिवासियों  से  गैर  आदिवासियों  के  समान  अधिकार  प्राप्त

 करने  के  लिए  १  हा  गया  ।  हि

 जैसा  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  आगे  सूचित  किया  गया  19  1985  को  आदिवासियों
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 एस०  वो०  चह्भाण ]

 ने  गांव  थाना  जिला  साहेबगंज  के  आसपास  सड़कें  रोकी  ।  पूर्वाहन  में  गांव  में  पुलिस

 कुमृक  पहुंचने  से  वहले  काफी  संख्या  में  एकत्र  हुए  आदिवासियों  ने  गैर  आदिवासियों  पर  हमला  शुरू  कर
 दिया  और  उनकी  सम्पत्ति  लूटनी  तथा  जलानी  आरम्भ  कर  दी  ।  इस  कारंवाई  में  कुछ  मकान  तथा  एक
 डाकघर  जल  गए  ।  भीड़  ने  वहां  पुलिस  कैम्प  को  घेर  लिया  तथा  इस  पर  ईटों  तथा  तीरों  से  हमला  कर

 सभी  एहतियाती  उपाय  करने  के  दाद  जान  और  माल  की  रक्षा  करने  का  कोई  विकल्प  न  पाकर

 पुलिस  को  25  राउण्ड  गोलियां  चलानी  पड़ी  जिसमें  भूतपूर्व  सांसद  एंथनी  मुरमु  सहित  15  व्यक्ति  मारे
 मंडल  आयुक्त  और  रेंज  उप  महानिरीक्षक  ने  घटनास्थल  का  दौरा  किया  और  सूचित  किया  कि

 स्थिति  तेजी  से  सामान्य  हो  रही  प्रत्येक  गांव  के  लिए  आवश्यक  वस्तुओं  की  पति  का  प्रबन्ध  किया
 गया  है  क्योंकि  अभी  बाजार  बन्द  उनके  द्वारा  ग्रामीणों  से  पूछताछ  करने  पर  यह  मालूम  होता  है  कि

 लगभग  आधा  दजन  संथालों  को  चोट  आई  हैं  लेकिन  वे  किसी  अस्पताल  में  उपचार  के  लिए  नहीं  आ  रहे
 आदिवासियों  से  साहेबगंज  से  भेजे  गए  डाक्टरों  के  पय॑वेक्षण  में  गांवों  मे ंउपचार  करवाने  का  आग्रह

 किया  जा  रहा  इसके  पश्चात्‌  कहीं  स ेकिसी  अवांछनीय  घटना  अथवा  तनाव  की  कोई  सूचना  नहीं
 मिली  सभी  थानों  में  मजिस्ट्रेंटों  क ेसाथ  पुलि  टुकड़ियां  तैनात  की  गई  कड़ी  गएत  लगाई  जा

 रही

 मुख्य  मन्त्री  ने  मुख्य  सचिव  और  पुलिस  महानिदेशक  के  साथ  22  1985  को  घटनास्थल
 का  दौरा  किया  और  आदिवासियों  ओर  गैर-आदिवासियों  के  साथ  बातचीत  की  ।  राज्य  मन्त्री  श्री
 थोमस  हन्सडसा  और  श्री  सरजू  उपाध्याय  उनके  साथ  श्री  सोमोन  मन्ध्या  विधायक  भी  वहां  पर
 उपस्थित  थे  ।  देश  में  पूर्ण  सामान्य  हालात  बहाल  करने  के  लिए  आदिवासियों  और  गैर-अदिवासियों
 में  से  प्रमुख  स्थानीय  सदस्यों  की  शांति  समितियां  बनाई  गई  मंडलीय  आयुक्त  ने  पुलिस  द्वारा  की
 गई  गोलीबारी  की  जांच  पहले  ही  शुरू  कर  दी  उसे  जांच  रिपोर्ट  जल्दी  प्रस्तुत  करने  के  आदेश  दिए
 गए  मुख्य  ने  मुख्य.मन्त्री  राहृतकोष  से  प्रत्थंक  मृतक  व्यक्ति  के  नजदीकी  रिश्तेदार  को  5000
 रुपए  और  प्रत्येक  जख्मी  व्यक्ति  को  1000  रुपए  की  अनुग्रहपूवंक  अदायगी  की  घोषणा  की

 ]

 श्रो  हरोह  राबत  :  मासनीय  मन्‍्त्री  जी  के  स्टेटमेंट  को  देखने  से  ऐसा  लगता  यदि :
 उस  क्षेत्र  का  लोकल  एडमिनिस्ट्रेशन  समय  पर  प्रीकाशनरी  मेजर्स  ले  लेता  तो  यह  दुखद  घटना  जो  घटित
 हुई  उसको  रोका  जा  सकता  इस  स्टेटमेंट  के  मुताबिक  एक  बार  तीन  बार  ऐसे  मौके  अ.ए
 जिसमें  वहां  के  वरिष्ठ  अधिकारी  मोके  पर  जाकर  ठीक  तरीके  से  उनको  समझा-बुझाकर  मामले  को  रफा
 दफा  कराना  चाहते  तो  मामला  वहीं  पर  रोका  जा  सकता  मगर  किसी  भी  वरिष्ठ  अधिकारी  ने
 ऐसा  प्रयास  नहीं  किया  ।  जब  आदिवासी  उम्र  होकर  थाने  का  घेराव  करने  एक  वर्ग  विशेष  के  लोगों
 को  लूटना  प्रारम्भ  कर  दिया  तथा  वहां  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  वहां  ज़ाकर  जो  एक  एक्शन  वह
 था  फाईरिंग  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वे  हमारी  इस  भावना  को  राज्य
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 कार  तक  पहुचाएं  कि  इस  प्रकार  की  टदासीनताਂ  उनके  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  इस  मामले  में  नहीं
 बरतनी  चाहिए  थी  ।

 एक  बड़े  दुःख  की  ब।त  यह  है  कि  जब  से  आदिवासी  और  जनजाति  के  लोगों  में  जागृति  आई
 बेअ  पने  अधिकारों  को  समझने  लगे  तब  से  वहां  अपराधों  की  संख्या  भी  बढ़ती  जा  रही  है  और  यद्दी
 कारण  है  कि  आजे  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंजहां  कहीं  भी आदिवासी  रहते  है  उनमें  असंतोष  बढ़ता  रहा  है  ।

 चाहे  नाथं-ईस्ट  की  बात  जहां  आदिवारी  लोगों  के  द्वारा  ही  गवर्न  क्रिया  जा  रहा  चाहे
 मध्य  यू०  हिमाचल  प्रदेश  के  आदिवासी  जहां  नान-भादिवासी  गवर्नमेंट  वहां

 के  आदिव।सियों  में  भी  अलग-अलग  फारणों  से  असन्तोष  है  ।  चाहे  की  बात  गो  रखालेंड

 की  बात  बस्तर  और  बिहार  के  एरिये  में  अलग  प्रदेश  बनाने  की  बात  नाना  प्रकार  की  सेप्रेटिस्ट

 ताकतें  सिर  उठा  रही  इन  सबकी  तह  में  जाने  की  जरूरत  है  तथा  उनके  का  रणों  की  खोज  करने  की

 जरूरत

 जहां  तक  मैं  समझता  हमने  आदिवासियों  के  कल्याण  के  लिए  बहुत  सा  री  योजनाएं  बनाई

 बहुत  से  कानून  भी  पास  किए  कई  बार  संसद  और  राज्य  की  विधान  सभायें  उनके  कल्याण  के

 कार्य  क्रमों  को  कार्यान्वित  करने  की  दिशा  में  अपने  उंकल्प  को  व्यक्त  कर  चुकी  हैं  लेकिन  वास्“विक  रूप

 में  वहू  संकल्प  या  वह  भावना  इम्प्लीमेंट  हो  रही  है  या  इसको  देखने  की  जरूरत  एक  सबते  बड़ा

 कारण  उनके  असन्तोष  का  मुझे  यह  महसूस  होता  है  कि
 जिस  जमीन  पर  वे  परम्परागत  रूप  चाहे

 उनके  पास  राइट  हों  या  त  लेकिन  झूमिया  कल्टीवेशन  के  रूप  में  काम  करते  रहे  हैं  उन  जमीनों  से

 उनको  बेदखल  किया  जा  रहा  विभिन्‍न  प्रकार  के  कानूनों  के  तहत  उनको  उन  जमीनों  के  प्रयोग  से

 रोका  जा  रहा  बहुत  सी  जगहों  ८  इन  आदिवासियों  के  अनपढ़  होने  के  कारण  बहुत  से  लोगों  ने

 उनसे  उन  जमीनों  को  खरीद  राज्य  सरकारों  ने  उस  जमीन  की  खरीद  को  नल-एण्ड-वायड  करने

 के  लिये  कानून  बनाये  लेकिन  उन  कानूनों  का  सही  तरीके  से  नहीं  हो  पाया  जैसे  मेरे  यहां

 तराई  के  इलाके  में  थार  जाति  के  लोग  रहते  उनकी  जमीनों  को  सम्पन्न  लोगों  ने  खरीद  आज

 उन  सम्पन्न  लोगों  क ेपास  100-100  और  200-200  एकड़  के  फाम  हैं  ओर  ये  लोग  जो  किसी  समय

 उस  जपीन  के  मालिक  आज  उनके  बंधुआ  मजदूर  के  रूप  में  काम  कर  रहे

 राज्य  सरकार  ने  कानून  बनाया  है  मगर  उसको  एम्फोर्स  नहीं  कर  पा  रही  है  ।  तो  मैं  आप  से

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  से  मध्य  प्रदेश  की  गवर्नमेंट  ने  इनिशियेटिव  लिया  उसी

 प्रकार  से  और  सारी  राज्य  सरकारों  को  आप  यह  कहें  कि  इस  प्रकार  का  इनिशिम्रेटिव  वे  लें  ताकि

 जाति  लोगों  की  जमीन  उनके  मौलिक  अधिकार  उनको  मिल  सकें  और  मेरा  तो  इस  बारे  में  यह

 सुझाव  है  कि  ट्राइबल  लैंड  के  विषय  में  आप  कोई  सेन्‍्द्रल  लेजिसलेशन  लाएं  ताकि  राज्य  सरकारों  की

 मर्सी  राज्य  सरकार  की  इम्पलीमेन्टेशन  मशीनरी  पर  उनको  निर्भर  न  रहना  एक  सेन्‍्ट्रल

 लेजिसलेशन  इस  बारे  में  आप  बनाएं  और  सेन्‍्ट्रल  मशीनरी  इस  काम  को  लुक  झाफ्टर  करे  ।

 दूस  )  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 जो  जंगल  उन  जंग्रलों  से

 ही
 आदिवासी  अपनी

 आजीबिका  चलाते  थे  चाहे  हमारे  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोग  हों  या  दूसरे  क्षेत्रों  में  रहमे  वाले  लोग  हों  ।
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 नी नी  हरीश

 हरोश  रावत  |

 जंगलों  के  विषय  में  चाहे  राज्य  सरकारों  ने कानून  बनाए  और  चाहे  1980  में  केन्द्रीय  कानून  इन
 कानूनों  से  उनके  जंगलों  के  बारे  में  मौलिक  अधिकारों  पर  कुठाराघात  हुआ  है  और  आदिबासी  लोग  यह
 महसूस  करते  हैं  कि  1980  के  फोरेस्ट  कन्जरवेशन  एक्ट  के  पास  होने  बे बाद  और  इसके  पहले  राज्य
 सरकारों  के  एक्टों  के  जो  उनके  मौलिक  अधिकार  उन  पर  रोक  लगी  जंगलों  की  उपज  से
 वे  अपनी  आजीविका  चलाते  थे  और  अपना  पेट  पालते  थे  और  अब  वे  फोरेस्ट  आफिस  पुलिस  आफिसर

 और  दूसरे  लोगों  की  मर्सी  पर  जिन्दा  रह  रहे  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  क्षादिवासी  लोगों

 को  चाहे  वे  बंजारे  हों  या  दूसरे  लोग  उनकों  जो  अधिकार  परम्परागत  रूप  से  प्राप्त  उनको

 रेस्टोर  करने  के  लिए  आप  राज्य  सरकारों  को  सलाह  कई  जगहों  पर  भा  ववासी  क्षेत्रों  में  जो
 वेटेड  लैंड  वह  राज्य  सरकार  और  वहां  पर  जो  प्रेशर  ग्रुप्स  उनके  अधिकार  में  रहती  है  और  जितने

 भी  बड़े-बड़े  प्रोजेक्ट्स  बनते  वे  जनरली  ट्राइबल  एरियाज  में  बनते  वहां  से  आदिवासियों  को

 अलग  हटा  दिया  जाता  है  और  वह  जमीन  उनको  खाली  करनी  पड़ती  है  मगर  उनको  रीहैबीलीटेट  करने

 का  जब  प्रोसेस  स्टार्ट  होता  तो  उसमें  उनको  कोई  तरजीह  नहीं  दी  जाती  है  चाहे  नौकरी  का  मामला

 हो  और  चाहे  उनको  किसी  और  जगह  बसाने  का  मामला  हो  ।  समय  पर  उनको  रीहैबीलीटेट  किया  जा

 इस  विषय  में  भी  आपको  कार्यवाही  करनी

 आदिवासियों  जैसा  कि  यहां  भी  मुझे  लगता  नाराजगी  का  एक  कारण  यहे  भी  है  कि

 आऊटसा  ह॒डसं  के  द्वारा  उनको  गलत  तरीके  से  एक्सप्लायट  किया  जाता  है  उनके  सीधेपन  की  वजह  से  ।

 यहां  पर  भी  आपने'अपने  रटेटमेंट  में  लिखा  ह ैऔर  एक  विशेष  जिसको  महाजन  आपने  कहा

 क ेखिलाफ़  उनका  आक्रोश  रहा  है  ओर  उनकी  प्रोपर्टी  की  उन्होंने  ज्यादा  लुटपाट  की

 वाप्तियों  का  एक  बहुत  लम्बा-चौड़ा  मामला  है  और  ज्यादा  बहस  की  इस  समय॑  गुंजाइश  नहीं
 लिए  मैं  सोधे  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  एस  प्रकार  के  बिचौलिये  और  इस  प्रकार  के

 प्लायट्स  से  ।  उनका  कम  से  कम  वास्ता  इसके  लिए  आप  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रहे  मैंने

 शुरू  में  कहा  है  कि  बहुत  सारे  बहुत  सारे  इनिशियेटिव्ग  हमने  आदिवासियों  के  कल्याण  के

 लिए  दिये  हैं  और  चाहे  पांचवी  प्लान  चाहे  छटी  प्लान  हो  और  चाहे  सातवों  प्लान  लगातार

 हमारी  यह  फोशिश  रही  है  कि  हर  वर्ष  उनका  एलोकैशन  बढ़े  और  एश्लोकेशन  बढ़ा  भी  है  और  काफी  पैसा

 दिया  भी  गया  है  मगर  देखने  में  यहु  आया  है  कि  वे  जिनको  इस  योजमाओं  के  इम्पलौमेंटेशन

 के  लिए  लगाया  जाता  उनमें  ट्राइबल्स  के  प्रति  कोई  अन्डरस्टेंडिग  नहीं  होती  उनकी  प्राब्लम्स  के

 प्रति  सहानुभूति  नद्ठीं  होती  है  और  जनरली  उनके  दिल  में  जो  सहानुभूति  होनी  जो  एक  भावना

 होनी  जो  कमिटमेंट  होना  वह  कमिटमेंट  नहीं  रहता  है  उन  कार्यों  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिए  और  इसकी  वजह  से  आदिवासियों  में  बड़ा  असंतोष  रहता  इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा

 कि  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  एक  पर्मानेन्ट  मशीनरी  बननी  चाहिए  जो  आदिवासियों  के  कल्याण  के
 कार्येक्रमों  को  इम्पलीमेंट  उनकी  थो  मिनिस्ट्री  उसके  अलावा  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  डिफ्रेल्ट  मिनिस्ट्रीज  से  जो  बजट  दिया  जाता  है  ट्राइवल
 प्लान  के  बहुत  से  राज्य  ऐसे  जो  पूरा  पैसा  खर्च  नहीं  करते  मैं  आपसे  जानना  भाहूंगा  कि
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 सन्‌  1983,  1984  और  1985  में  जो  पंसा  राज्यों  को  ट्राइबल  सब-प्लान  के  अस्तगंत  दिया  गया

 उसमें  से  दितना  श्र  हुआ  है  ओर  कितने  पैसे  का  उन्होंने  उपयोग  किया  उत्तर  प्रदेश  के  विषय  में

 एक  समाचार  छपा  था  1982  और  1983  में  जिसमें  यह  निकला  था  कि  उत्तर  प्रदेश  में  ट्राइबल
 वब्लान  के  अस्तर्गत  इन  लोगों  के  कल्याण  के  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  जितना  पसा  उनको  मिला  उसका
 50  परसेन्ट  भी  उपयोग  में  नहीं  लाया  गया  ।

 इस  प्रकार  के  और  भी  कई  राज्य  हो  सकते  यह  जो  ट्राइबल  सब  प्लान  के  अन्तगंत  जो  पैसा

 आप  राज्य  सरकारों  को  देते  हैं  और  राज्य  सरकारें  उस  पैसे  को  विभिस्न  डिपार्ट  मेंट्स  को  दे  देती  हैं  तो

 क्या  आप  राज्य  सरकारों  से  यह  कहेंगे  कि  वह  पैसा  उसी  विभाग  को  खर्च  करने  के  लिए  दिया  जाए  जो

 कि  ट्राइबल  की  डवलपमेंट  के  लिए  अधिक्ृत  हो  ?  क्‍या  उस  विभाग  के  माध्यम  से  ही  भाप  उस  पैसे  को

 खर्  करायेंगे  ?

 इसके  साथ  ही  साथ  क्‍या  आप  यह  भी  सुनिश्चित  करेंगे  कि  राज्य  सरकारों  को  सब  प्लान  के

 अन्तर्गत  दिया  गया  पैसा  प्रोपरली  यूटिलाइअ हुआ  है  या  नहीं  ?  जिस  योजना  के  अन्तगंत  वह  पैसा  आपने

 दिया  है  क्या  उस  योजना  के  लिए  वह  ऐसा  खर्च  हुआ  है  या  नहीं  ?  क्‍या  आप  इसके  लिए  कोई  मोनेटररिंग

 की  तरह  की  कोई  व्यवस्था  करेंगे  ?  क्‍या  इन  प्रश्नों  पर  आप  विचार  करने  को  तैयार  हैं  ?

 इसके  अलावा  ट्राइबल  लोगों  की  कल्चर  को  प्रिजवं  करने  की  भी  बात  जितने  भी  उनके

 सोशल  डवलपमेंट  के  लिए  कार  किये  जा  रहे  हैं  उनमें  हमें  यह  भी  देखना  होगा  कि  उनकी  कल्चर  या
 उनके  र३न-सहन  के  तौर-तरीके  फ़े  साथ  वे  मेल  खाते  हों  ।  इस  बात  को  लेकर  भी  उनमें  आक्रोश  फैला

 है  कि  हमारी  कल्चर  और  हमारे  रहन-सहन  के  तौर-तरी के  के  खिलाफ  सरकार  काम  कर  रही  है  या

 हमारी  इच्छा  के  विपरीत  काम  कर  रही  हम  उनकी  वेल्फेअर  के  जो  भी  वाम  करें  उनको  परसूएड
 करके  करें  ।  इसके  लिए  आप  ऐसे  लोगों  को  लगाएं  जो  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखें  और  उनकी  भलाई
 के  लिए  जो  हमारी  वेल्फेअर  पोलिसीज  है  उतके  लिए  वे  लोग  आदिवासियों  की  भावनाओं को  ठेस

 पहुंचाए  बिना  उनकी  भलाई  के  काम  करें  ।  इस  में  भी  आप  कया  कर  रहे  हैं  ?

 गृह  संत्री  एस०  बो०  :  उपाध्यक्ष  अभी  साननीय  सदस्य  ने  जो

 लात  किये  हैं  अगर  उनमें  मैं  जाऊं  तो  वे  सारी  डिबेट  ही  हो  जायेगी  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  में  क्या-क्या

 काम  हो  रहा  है  ।

 मैं  इस  बात  को  साफ  करना  चाहूंगा  कि  प्राइमा  फंसी  मेरा  हम्प्रेशन  यह  है  कि  अगर  स्टेट  गवन्नमेंट

 के  पुलिस  आफिससे  ने  वहां  पर  वक्‍त  पर  ध्यान  दिया  होता  तो  शायद  इस  बात  को  टाला  जा  सकता

 लेकिन  मैं  यहां  बैठकर  इस  बात  के  बारे  में  अपनी  कोई  राय  यह  मेरे  लिए  मुनासिब  नहीं  होगा  ।  वहां
 पर  जो  लोकल  भाफिससे  वे  उस  समय  क्या  सिचएशन  फंस  कर  रहे.थे  उसके  बारे  में  मैं  नहीं  कह
 सकता  और  खासतौर  पर  तब  नहीं  कह  सकता  जबकि  उसके  अन्दर  इंकदायरी  हो  रही  इसके  बारे  में

 मेरा  को  ई  राय  जाहिर  करना  मुनासिव  नहीं  लेकिन  प्राइमा  फेसी  में  आपकी  राय  से  सहमत

 यह  बात  सच  है  कि  सारे  आदिवासी  एरियाज  में  एक  नई  भावना  देखने  में  आती  उनमें  अपने
 हक  के  सिए  एक  नई  जागृति  पैदा  होती  दिखाई  देती  उनको  जो  अधिकार  मिले  हैं  या  जो अधिकार
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 ae  TS  थम  कम  उनको बरादर मिलने चाहिएं  मम»  उनमें  पैदा

 एस०  बो०  चल्लाण ]

 उनको  बरादर  मिलने  चाहिएं  यह  जागृति  उनमें  पैदा  हो  रही  है  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  लेकिन

 इसके  साथ-साथ  कुछ  एक्सट्रोमिस्ट्स  एलीमेंट्स  कुछ  ऐसे  एलोमेंट्स  हैं  जो उनके  असंतोष  का  फायदा

 उठाकर  उनको  गलत  रास्ते  पर  ले  जाते  के  लिए  मजबूर  कर  रहे  हैं  ।

 हमने  सारी  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  से  प्राथंना  की  है  कि  आदिवासियों  के  उन  .  भलाई  के  लिए

 जितनी  भी  स्कीम्स  चाहे.वे  सेन्ट्रढ  गवरन॑मेंट  की  तरफ  से  भेजी  गई  चाहे  स्टेट  गवनमेंट्स  की तरफ

 से  शुरू  की  गई  हों  या  बे  किग  इन्स्टीच्यूशन  की  तरफ  से  उनको  फायदा  पहुंचाने  की  जो  सकी  म्स  हों  उनको

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  अच्छे  ढंग  स ेचलाया  जाए  और  अच्छे  आफिसस  उनको  चलाने  के  लिए  वहां  रखे

 जाएं  जिनका  विश्वास  आदिवासी  लोगों  के  वेल्फेअर  में  हमने  यह  सारी  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  कहा

 है  और  हमने  फाइनेंशयल  इन्सेन्टिव्ज  भी  उन  लोगों  को  दिये  हैं  ताकि  वहां  पर  उन  लोगों  को  देखरेख
 में  ये  सारी  स्कीग्स  अच्छे  ढंग  से  इम्पल्लीमेंट  हो  सकें  ।

 मेरे  पास  बिहार  सरकार  से  जो  रिपोर्ट  आई  है  उसमें  कहा  गया  है  कि  प्रोजेक्ट  लेवल

 डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  और  स्टेट  लेवल  पर  भी  आदिवासियों  के  प्रोग्राम्स  किस  ढंग  से  चलाये  जाते  हें
 उनकी  एक  मोनेटरिंग  कमेटी  बनाई  गई  है  और  ऐसे  आफिसर  नियुक्त  किये  गये  हैं  जो वार-बार  आपस

 में  मिल  कर  यह  जानकारी  लेने  की  कोशिश  करते  हैं  कि  उनके  बारे  में  प्रोग्राम्स  किस  ढंग  से  इम्पली  मेंट

 होते
 ह

 मैं  आपकी  राय  से  बहुत  हृद  तक  सहमत  आदिवासी  लोगों  का  सबसे  ज्यादा  इंट्रेस्ट  अपनी
 जमीन  में  होता  लेकिन  गुर्बत  की  वजह  से  और  वहां  पर  जो  डामीनेंट  सेक्शन  होता  उनकी
 मालदारी  की  वजह  से  या  उनके  मनी  लंडिंग  के  बिजनेस  की  वजह  से  उनके  ऊपर  रोक  होते  हुए  भी  वे
 लोगों  की  जमीन ले  लेते  स्टेट  गवर्नंमैंट्स  की  तरफ  से  इसके  बारे  में  कानून  बनाए  गये  हैँ  मगर

 इनएलियनेबल  राइट्स  हीते  हुएं  भी उनको  जमीन  बेची  है  तो  उनको  वह  जमीन  वापिस  देनी  इस
 किस्म  के  कानून  हर  स्टेट  गत्ननंमेंट  के  अंदर  बनाये  गये  हूँ  और  हर  स्टेट  की  पोजीशन  एक  सी  नहीं
 कुछ  जगह  बहुत  अच्छे  ढंग  से  काम  होता  कुछ  जगह  पर  उतने  अच्छे  ढंग  से  काम  नहीं  हो  पाया
 मैं  फिर  सारी  राज्य  सरकारों  को  खासतौर  से  इस  बारे  में  लिखूंगा  कि  जो  आदिवासी  लोगों  की  जमीन
 ली  गई  उनको  वापिस  करने  के  लिए  जो  कानून  बनाए  गये  उनको  अच्छे  ढंग  से  मानीटर  किया

 जाए  और  उनको  स्पेसिफिक  टारगेट  इयरवाइज  करके  वह  जमीन  आदिवासी  लोगों  को  वापिस  देने  के

 लिए  जितना  काम  हो  सकता  वह  करने  की  कोशिश  की

 फारेस्ट  कंजरवेशन  एक्ट  की  चर्चा  की  गई  और  बताया  गया  कि  इस  एक्ट  की  वजह  से

 वासियों  के  ट्रेडीशनल  राइट्स  पर  असर  होता  इस  बात  को  मैं  नहीं  मानता  ।  फारेस्ट  कंज  रेशन

 जो  इलोसिट  फैलिंग  होता  उसको  रोकने  के  लिए  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  जो  जंगल  तोड़  दिया

 जाता  आदिवासी  लोगों  का  असल  कल्चर  जंगल  में  इसको  रक्षा  के  लिए  ही  यह  एक्ट  बनाया

 भया  है  ।

 भी  हरीश  रावत  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  की  जानकारी  में  यह  बाते  लाना  चाहता  हूं  कि
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 ee फदच़््ञ़ञख  फ७0क्‍उऊऊझऊझञझञ

 जिन  आदिवासियों  के  पास  भेड़-बकरियां  होती  जानवर  होते  उन्त  जानवरों  को  खिलाने  के  लिए
 जब  पत्ती  काटने  वे  जंगल  में  जाते  तब  भी  फारेस्ट  आफिसर  उनको  रोकते

 हे

 श्री  एस०  बी०  चसप्हाण  :  जहां  तक  मेरी  जानकारी  एक्ट  में  ऐत्ती  बात  नहीं  लेकिन  फिर
 भी  मैं  इसकी  जानकारी  लेने  की  कोशिश  जहां  तक  मुझे  मालूम  यह  लोअर  आफिसस  की  तरफ
 से  ह्ासमेंट  की  बात  हो  सकती  कानून  में  जो  प्रावीजन  उसपें  अगर  कोई  जानवरों  को  चराने  के

 लिए  पत्ती  लाता  है  तो  उस  ट्रेडीशनल  राइट  पर  इस  एक्ट  के  तहत  कोई  रोक  नहीं  लगाईं  गई  मेरी
 जानकारी  में  तो  यही  है  और  प्राइमाफेसी  बात  जचती  भी  नहीं  इस  बात  से  मैं  सहमत  हूं  कि लोकल
 आफिससं  उनको  ह्वास  करने  के  लिए  या  उनके  पास  से  कुछ  पैसा  लेने  के  लिए  इस  किस्म  की  बातें  करते

 लेकिन  कानून  में  मुझे  नहीं  फिर  भी  मैं
 जानकारी

 लेमे  की  कोशिश  करूंगा  ।

 इसके  बाद  मिडिल  मेन  की  बात  आती  उससे  उसका  छुटकारा  इसके  लिए  काम  किया
 गया  है  ।  आज  उनकी  धारणा  हो  गई  है  और  जो  ठीक  भी  है  कि  यहां  पर  जो  भी  आता  है  वह  उनको

 '
 एक्सप्लाइट  करने  के  लिए  आ  ता  आदिवासी  की  भलाई  की  बात  करते-करते  सारे  लोग  व  हां  पर  जो

 जाते  व ेउनको  एक्सप्लाइट  करने  के  लिए  जाते  यह  धारणा  उसकी  बनती  जा  रही  इसको
 निकालना  इसको  निकालने  के  लिए  उनमें  खाकर  सिरियसली  काम  करने  वाले  लोग  अगर  वहां  पर

 आएं  और  पूरी  सहूलियत  उनको  दी  तभी  उन  लोगों  में  विश्वास  रीस्टोर  हम  कर  सकेंगे  ।  मिडिल
 मैन  को  कम  करने  की  कोशिश  की  गई  वहां  पर  जो  कांट्रक्ट  सिस्टम  उनको  बन्द  कर  दिया  गया

 फारेस्ट  का  जितना  भी  काम  होता  उसके  लिए  फारेस्ट  की  जो  सोसायटीज  लेबर  सोसायटीज

 उनके  जरिये  सारा  काम  कराने  की  कोशिश  की  जाती  वहां  पर  करीब  120  फारेस्ट  लेबर
 कोआपरेटिव  सोसायटीज  बनाई  गई  हैं  और  उनके  यह  सारा  काम  वहां  पर  किया  जाता  जो
 उनका  फारेस्ट  लेबर  रेट  1982  तक  साढ़े  चार  रुपये  उसको  अब  साढ़े  आठ  रुपए  कर  दिया  गया

 इस  तरह  से  मिडिलमैन  को  हटाकर  उनको  फायदा  पहुंचाया  जा  रहा  है  ।

 वहां  पर  फंयर  प्राइस  शाप्स  भी  खोली  जा  रही  ला सोसायटी  जिनको  आदिवासी  लोग

 ललेप्स  कहते  काफी  हद  तक  वहां  पर  खोली  गई  हैं  ताकि  जो  माल  लाने  वाले  दृकानदार  आज  तक

 उनको  एक्सप्लाइट  करते  उनसे  उनको  छुटकारा  दिलाया  इस  काम  का  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।
 उनके  वेलफेयर  के  लिए  जो  कमेटी  वहां  १र  काम  करती  हूम  उम्मीद  करते  हैं  कि उन  कमेटियों  की

 तरफ  से  आदिवासी  लोगों  के  वेलफेयर  के  लिए  बनाई  गई  स्कीम्स  को  हंप्लीमेंट  किया  इसके

 लिये  स्टेट  गबनंमेंट  की  तरफ  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  स्रफ  से  जो  पैसा  दिया  जाता  उसका  सही  ढंग  से

 उपयोग  होगा  ।  वहां  पर  इन  कमेटियों  की  तरफ  से  जो  कार्य  किया  जा  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  उससे

 काफी  फायदा  उन  लोगों  को  मिल  सकेगा  ।

 भी  खेमुल  बशर  :  उपाध्यक्ष  जो  स्टेटमेंट  माननीय  गृह  मन्‍्त्री  जी  के  द्वारा  दिया

 गया  है  और  जिसको  गृह  मन्‍्त्री  जी  ने  भी  माना  उसको  पढ़ने  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  बिहार
 कार  ते  इस  मामले  को  बहुत  साधारण  तरीके  से  निपटाने  की  कोशिश  की  अगर  इस  मामले  को  थोड़ा
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 जेगुल  बशर  ]

 टैक्ट  फे  साथ  और  इस  पृष्ठभूमि  में  कि  वहां  आदिवासियों  में  असन्तोष  की  भावना  जागृत  यदि
 टाये  जाने  की  कोशिश  की  होती  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  यह  दुखद  दुधेटना  न  घटती  ।  हमारे  माननीय
 स्पीकर  साहब  ने  अपनी  बहुत  अच्छी  भावना  व्यक्त  की  कि  देश  में  जो  हिंसा  का  वातावरण  चारों  चरफ
 फैलाये  जाने  की  कोशिश  हो  रही  वह  बन्द  होना  चाहिए  और  जहां-जहां  भी  हिंसा  फंलाये  जाने  की
 बात  उसकी  पूरे  देश  के  लोगों  सभी  दल  के  लोगों  और  इस  माननीय  सदन  की  निंदा
 करनी  इस  भावना  के  तहत  सबसे  पहले  तो  मैं  अपनी  सहानुभूति  उन  लोगों  को  पेश  क  रना

 चाहता  हूं  जो  इस  पुलिस  फायरिंग  में  मारे  गए  हैं  या  जो  लोग  इसमें  जख्मी  हुए  मध्य

 उड़ीसा  और  ये  जो  हमारे  भारत  के  बीच  के  हिस्से  हैं  और  जहां  बड़ी  संख्या  में  आदिवासी  रहते
 वहां  काफी  दिनों  से  उनके  अन्दर  असन्तोध  की  भावना  फैल  रही  यह  असन्तोष  मुख्य  रूप  से

 आधिक  या  सामाजिक  कारणों  से  हो सकता  अपना  एक  विशेष  प्रकार  का  ज्रीवन  ब्यतीत
 करने  के  आदि  रहे  सदियों  स ेएक  विशेष  प्रकार  का  जीवन  उन्होंने  जंगलों  के  अन्दर  व्यतीत  किया

 आज  विज्ञान  और  टेक्‍्नोलाजी  बढ़  रही  ऐसा  इत्तिफाक  है  कि  उन्हीं  क्षेत्रों  में  हमारे  खनिज
 पदार्थों  का  भण्डार  भी  बिजली  और  नहर  की  व्यवस्था  भी  उन्हीं  क्षेत्रों  से  की  जानी

 जैसे-ज॑  से  विकास  बढ़  रहा  है  और  जैसे-जैसे  वे  बाहरी  दुनिया  के  सामने  आ  रहे  बंसे-वैसे  उनके  अन्दर

 कुछ  रिजेन्टमेंट  कुछ  प्रतिशोध  की  भावना  होना  स्वाभाविक  इस  प्रतिशोध  और  असंतोष  में

 और  बढ़ोत्तरी  हो  जाती  ह ैजबकि  विकास  के  काम  के  साथ-साथ  उनको  न्याय  नहीं  बहुत  से

 जो  विकास  के  काम  हुए  हैं  और  हो  रहे  उसमें  उनकी  जमीनें  ली  गई  हैं  और  उन  जमीनों  का  उनको

 उचित  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  बहुत  थोड़ा  मामूली-सा  मुआवजा  उनको  देकर  टाल  दिया  गया

 जहां-जहां  डवलपमेंट  के  काय  हो  रहे  कारखाने  लग  रहे  रेलवे  लाईनें  बिछ  रही  रही  महरें  और

 हाइड़ो  इले  क्ट्रिक  प्रोजेक्ट  बन  रहे  वहां  पर  भी  जो  उनकी  जमीनें  ली  गई  उसके  लिए  केन्द्र  और
 राज्य  सरकार  की  यह  नोति  है  कि जिसकी  जमीन  ली  जाए  उस  परिवार  के  कम  से  कम  एक  आदमी  को

 नौकरी  दी  लेकिन  यह  नहीं  माना  जा  रहा  है  ।  कई  बार  इस  माननीय  सदन  में  यह  मामला  उठ

 चुका  विभिन्न  मन्त्रालयों  की  कंसलटेटिव  कमेटी  में  भी  हम  लोगों  ने  उठाया  लेकिन  एक  आदमी

 एक  परिवार  से  नौकरी  में  नहीं  लिया  जा  रहा  राउरकेला  स्टील  ध्लांट  की  शिकायत  वहां  लोगों

 को  नहीं  लिया  रेलवे  में  जो  काम  हो  रहा  वहां  भी  नहीं  लिया  जा  रहा  है  ।

 जितने  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  प्रोजेक्ट्स  हमारे  देश  में  बन  रहे  वहां  उनको  नहीं  लिया  गया

 और  जब  पड्िलक  सैक्टर  के  यूनिटों  में  उनको  नहीं  लिया  उनके  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया

 तो  प्राइवेट  सैक्टर  की  तो  बात  ही  अलग  वहां  तो  हमेशा  बाहर  के  लोगों  को  रखा  जाता

 उपाध्यक्ष  मेरी  तो  जानकारी  ऐसी  है  कि  जंगलों  में  हमारा  वन  विभाग  जो  भी  कार्य  करता

 उन  जंगलों  में  जो  कि  तरफ  से  आदिवासी  क्षेत्र  घिरे  हुए  काम  करने  के  लिए  बाहर

 से  कर्मचारी  बुलाये  जाते  हैं  और  वहां  के  स्थानीय  आदिवासियों  को  कोई  काम  नहीं  दिया

 कोई  जगह  नहीं  दी  जाती  ।
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 इस  कारण  उनमें  असंतोष  की  भावना  पैदा  होता  स्वाभाविक  हैं  और  फैल  रही  उस
 असन्‍्तोष  का  फायदा  कुछ  ऐसे  लोग  उठा  रहे  हैं  जो  हमारे  देश  में  आतंक  का  वातावरण
 पैदा  करना  चाहते  इसलिए  कभी-कभी  हमारे  देश  में  आवाजें  उठती  कभी  झारज्षण्ड  स्टेट  की

 आवाज  उठती  है  तो  कभी  कलहन  स्टेट  की  आवाज  उठती  है  जिसके  बारे  में  हमारी  गृह  राज्य  मंत्री
 श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  जी  ने  कुछ  दिन  पूर्व  राज्य  सभा  में  जवाब  दिया  उनके  असन्तोष
 को  उभारने  की  कमी-कभी  कुछ  लोग  चेष्टा  करते  हैं  और  इस  कार्य  में  कुछ  विदेशी  एजेंट  भी  सक्रिय

 हैं  और  हमारे  पास  ऐसी  शिकायतें  भी  आ  रही  हैं  कि  कुछ  विदेशी  जो  उस  इलाके  में
 काम  कर  रहे  उनका  भी  उसमें  हाथ  पाया  जाता  वे  लोग  भी  आदिवात्ियों  को  भड़का  रहे

 उकसा  रहे  हैं  और  उन्हें  संघर्ष  की  राह  पर  जाने  के  लिए  प्रेरित  कर  रहे  ऐसी  स्थिति  में  यह्‌
 आवश्यक  हो  जाता  है  कि  हमें  उन  आदिवासियों  की  मूल  समस्याओं  पर  ध्यान  देना  चाहिए  क्योंकि

 उसके  मूल  में  आथिक  और  साभाजिक  समस्‍यायें  उनके  अन्दर  इतनी  राजनैतिक  आकांक्षा  नहीं
 है  जिसको  उभारने  की  कुछ  लोग  कोशिश  कर  रहे  ऐसा  मैं  मानता  हूं  ।

 इसलिए  सबसे  पहले  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  वहां  क्या  उनको  कुछ
 विदेशी  तत्बों  के  हाथ  होने  का आभास  प्रिला  पहले  जब  यहां  ज्ञानी  जी  गृह  मंत्री  होते  वे

 कहते  ये  कि  यदि  कहीं  हमें  विदेशी  हाथ  दिखाई  देगा  तो  हम  उसको  काट  देंगे  लेकिन  उन्हें  कोई

 विदेशी  हाथ  दिखाई  देता  है  या  कया  उन्होंने  इस  मामले  में  कोई  जांच  करवाई  क्या  गृह
 मंत्रालय  ने  ऐसी  कोई  जांच  पड़ताल  कराई  कि  उन  इलाकों  में  जितने  विदेशी  मिशनरी  कार्यरत

 उनकी  गतिविधियां  क्‍या  यदि  उन्होंने  कोई  इस  प्रकार  का  परीक्षण  कराया  हे  तो  उसके  क्या

 परिणाम  निकले  क्योंकि  इन  आदिवासो  क्षेत्रों  में  आज  एक  ज्वालामुदी  धधक  रहा  है  और  बहू  कभी

 भी  फूट  सकता  है|

 अभी  समय  है  कि  हम  उसको  ठंडा  कर  दें  ओर  देश  में  चारों  तरफ  जो  असन्तोष  की  स्थिति

 वैदा  हो  रही  आतंक  और  हिंसा  का  वाताबरण  बनता  जा  रहा  उसकी  पृष्ठभूमि  हमें
 भादिवासी  क्षेत्रों  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  मैं  अब  भी  इस  विचार  का  हूं  कि  उनकी

 राजनैतिक  आकांक्षायें  उतनी  नहीं  हैं  जितनी  उनको  आर्थिक  और  सामाजिक  समस्‍यायें  हैं  और  उनका

 समाधान  किया  जाना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 हाल  हो  में  जो  यह  घटना  घटी  उसके  लिए  मैं  बिहार  सरकार  को  दोष  नहीं  दे  सकता

 क्योंकि  उसके  बारे  में  मेरे  पास  पूरी  जानकारी  नहीं  है  लेकिन  बिहार  में  पुलिस  और  प्रशात्षन  में

 जाति  और  वर्गों  के  बीच  भेदभाव  इतना  बढ़  चुका  है  कि  उसके  आधार  पर  इस  सम्भावना  से  इंकार

 नहीं  किया  जा  सकता  कि  वहां  पर  आदिवासी  लोगों  के  साथ  ज्यादती  हुई  है  ।

 इस  बारे  में  जो  रिपोर्ट  बाद  में  उससे  ही  सारा  विवरण  मिलेगा  अथवा  गृह  मन्‍्त्री

 जी  अपने  सूत्रों  से  इस  बारे  में  जानकारी  एकत्र  करेंगे  लेकिन  प्राइमा-फंसाई  ऊपर  से  यह  बात  दिखाई

 देती  हमको  ऐसा  लगता  है  कि  बिहार  का  प्रशासन  जिस  तरह  से  सम्प्रदायव[द  भौर

 धर्षयाद  का  शिकार  होता  जा  रहा  बिहार  फी  पुलिस  की  जो  स्थिति  उसमें  इस  बात  को

 इल  पैदा  होती  है  कि  उन  आदिवासी  लोगों  के  साथ  ज्यादती  हुई  उसके  पीछे  कारण  यह  है  कि
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 जेनुल  बशर  ]

 हर  बार  आदिवासी  ही  क्‍यों  मारे  जाते  हरिजन  ही  क्‍यों  मारे  जाते  कभी  सवर्ण  लोग  हरिजनों
 को  मारते  हैं  और  कभी  दूसरे  लोग  आदिवासियों  को  मारते  हैं  और  कभी  पुलिस  इन  दोनों  से  मिल
 कर  मारती  इसलिए  प्रबल  सम्भावनायें  हैं  कि  इनके  साथ  ज्यादती  हुई  होगी  और  उसको  ध्यान
 में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  बिहार  प्रशासन  पर  कड़ी  नजर  रखी  जाये  और  पुलिस
 के  बारे  में  श्वास  तौर  से  सतक॑  रहा  इसके  साथ  ही  वहां  के  पुलिस  विभाग  में  आदिवासियों
 को  ज्यादा  से  ज्यादा  नौकरियां  दी  जानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  इस  माननीय  सदन  जहां  भी  दंगे  चाहे  साप्रदायिक  दंगे  चाहे
 जातिवाद  के  आधार  पर  दंगे  बार-बार  यह  मांग  की  गई  है  कि  राज्य  की  पुलिस  में
 संख्यकों  हरिजनों  का  और  भूतपूर्व  सैनिकों  का  रीजनेबल  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  ।

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  फोस  में  बी०एस०एफ०  इन  लौगों  को  अच्छा
 प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  और  इसलिए  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  फोर्स  और  बी०  एस०  एफ०  के
 आदमियों  की  तरफ  से  कोई  शिकायत  नहीं  उठ  रही  इसके  आधार  पर  केन्द्र  की  ओर  से  राज्य

 सरकारों  को  पत्र  लिखे  गये  हैं  कि  पुलिस  में  इन  लोगों  को  अधिक  से  अधिक  प्रतिनिधित्व  दिया

 लेकिन  राज्य  सरकारें  इसको  सुन  नहीं  रही  तो  क्‍या  गृह  मन्त्री  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही
 करेंगे  कि  राज्य  की  पुलिस  फोर्स  अल्प  आदिवासियों  को  अधिक  से  अधिक  प्रतिनिधित्व

 दिया  जाए  ?

 आखिर  में  उपाध्यक्ष  मैं  इस  फार्यारेंग  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसकी

 लती  जांच  होनी  इसकी  जुडिशियल  इन्क्वायरी  होनी  कमिश्नर  करे  द्वारा  की  जाने

 वाली  इन्क्थायरी  का  कोई  अर्थ  नहीं  निकलता  जहां  फायरिंग  हो  और  पन्द्रह  आदमी  मारे  गये

 हों  और  जिसके  कारण  आदिवासी  लोगों  में  बड़े  पैमाने  पर  दहशत  बनी  हुई  वहां  यह  आवश्यक

 प्रतीत  होता  है  कि  इस  सम्पूर्ण  प्रकरण  सारी  बातों  की  अदालत के  द्वारा  जांच  हाई  कोर्ट  के

 जज  द्वारा  या  सुप्रीम  फोर्ट  के  जज  द्वारा  अदालती  जांच  कराई  तभी  जो  ठीक  बात  वह

 सामने  आ

 वहां  जो  मनी  लैण्डसं  ट्रेड्स  ठेकेदार  वे  लैण्ड  सेटलमेन्ट  को  प्रशासन  से  मिलकर

 अपने  फेवर  में  करा  लेते  जो आदिवासी  100  साल  150  साल  से  जिस  भूमि  फर

 उसकी  भूमि  पर  पहले  वे  स्वयं  कब्जा  करते  फिर  उनको  गुंडों  से  पिटवाते  उसके  बाद  प्रश।सन

 से  मिलकर  सैटलमेंट  अपने  फेवर  में  करवा  लिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  की  बातें  बराबर  सुनने  में

 आ  रही  इसलिए  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  से  आदिवासी  लोगों  का  मोहਂ

 यह  कभी-कभी  दंगे  का  कारण  बन  जाता  तो  क्‍या  कोई  केन्द्रीय  एजेंसी  इस  प्रकार  के  नए

 मेंट  बनाने  के  लिए  व्योपक  सर्वे  करेगी  और  क्या  उसमें  यह  तय  कर  दिया  जायेगा  कि  यह

 बासियों  की  जमीन  यहां  एनक्रोचमेंट  नहीं  हो  सकती  ओर  उनकी  जमीन  को  बेचने  के  मामले  में

 जो  लैण्ड  के  कानून  बने  उन  कानूनों  का  सख्ती  से  पालन  हो  ?
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 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  चाहता  हूं  कि  वे  मेरे  द्वारा  पूर्व  में  उठाए  गये
 प्रश्नों  का  उत्तर  देने  की  कृपा

 थो  एस०बो०  जष्हाण  :  उपाध्यक्ष  जो  बातें  कालिंग  अटेंशन  में  कही  गई  उनमें

 में  काफी  बातें  ऐसी  हैं  जिनका  उत्तर  इस  समय  देना  बहुत  दृश्वार  वे  बातें  मैंने  नोट  कर  ली

 मैं  आपकी  इस  राय  से  मुत्तफिक  हूं  कि  उनकी  जो  आथिक  स्थिति  सोशल  कंडीशन  जिसके

 अन्दर  वे  रहते  हैं  और  आज  तक  उनको  जिस  ढंग  से  लोगों  ने  एक्सप्लाइट  किया  उसकी  वजह
 से  उनके  दिल  में  एक  किस्म  की  निराशा  की  भावना  पैदा  हुई  है  और  वे  यह  चाहते  हैं  कि  इससे

 हमारा  छुटकारा  और  उनमें  उस  कंडीशन  से  छुटकारा  पाने  की  भावना  स्पोरेडिक  ढंग  से  इरप्ट

 हो  चुकी  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  सोचता  हूं  कि  इन  लोगों  में  अभ्नंतोष  बढ़  रहा  है  और  जो

 आदमी  अब  तक  दबाए  जाते  रहे  थे  और  अब  वे  अपनी  आकाज  बुलंद  करते  तो  वह  भी  चन्द
 लोगों  को  बुरा  लगता  है  ।  तो  यह  उनकी  जो  सामाजिक  जागृति  उसके  लिए  हमको  उनका

 समर्थन  करना
 चाहिए

 ।

 1.00  भ०प०

 एक  अच्छी  बात  उनमें  पैदा  हो  रही  कभी  थोड़ा-सा  वह  गलत  रास्ते  पर  भी  जाते  हैं
 तो  उनको  गलत  समझने  की  कोशिश  न  करते  उनको  राहत  क॑से  दी  कंस्रे  बचाया

 कैसे  प्रोटेक्ट  किया  जाए  और  उनका  एक्सप्लायटेशन  कैसे  रोका  जाए  और  जो  मिडिलमैन  व

 सर  वहां  जाकर  उनको  तंग  करते  उससे  उनका  छुटकारा  कंसे  किया  यहे  सारे  बुनियादी
 सवालात  हैं  जिसके  अन्दर  मैं  समझता  हूं  कि  सेंटर  से  हम  लोग  गाइडलाइन्स  दे  सकते  एडवाइस
 दे  सकते  लेकिन  जिम्मेदारी  उठाने  की  बात  हम  करेंगे  तो  यह  बात  मुनासिब  नहीं  होगी  ।

 आपने  अभी  बात  बताई  कि  जो  लेंड  एलीनेशन  हुआ  उसका  सैंटर  की  तरफ  से
 हैंसिव  सर्वे  कराने  की  बात  आप  सोच  सकते  हैं  क्‍या  ?  हम  समझते  हैं  कि  हमें  सोचने  में  कोई
 राज  नहीं  लेकिन  हमको  सारी  मशीनरी  वहां  पेरेलल  खड़ी  करनी  होगी  ।  मैं  नहीं  समझता  कि
 इस  तरह  की  परेलल  आर्गेनाइजेशन  खड़ी  स्टेट  गवर्नमैंट  जब  तक  हन्टरेस्ट  न  तब  तक
 सेंटर  की  तरफ  से  हमने  सर्व  भी  कराया  तो  आगे  का  काम  हम  नहीं  कर  पाएंगे  ।  यह  सारा  काम
 स्टेंट  गवनंमैंट  के  होता  उनकी  मोटिवेट  करना  काम  करने  के  लिए  प्रोत्साहन
 देना  इस  ढंग  से  यह  काम  चलेगा  |  सेंटर  की  तरफ  से  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  उन  पर  जोर
 लगाकर  इस  काम  को  तेजी  से  वह  आगे  यह  कोशिश  कर  सकते  इतना  ही  हम  करेगे  ।

 यह  बाठ  मेरी  जानकारी  में  है  कि  आदिवासी  क्षेत्र  जो  अलग-अलग  स्टेट्स  में  फैला  हुआ
 उनमें  एक  नई  जागृति  की  भावना  आ  रही  है  और  जो  भी  आज  तक  उनका  एक्सप्लायटेशन

 करते  आए  उनके  खिलाफ  आवाज  उठाने  की  हिम्मत  अब  उनमेंਂ  अ।हिस्ते-आहिस्से  आ  रही
 यह  अच्छी  बात  यह  करते  हुए  जरूर  कुछ  जो  राजनीति  के  लिए  इसका  फायदा  उठाना

 चाहते  वह  उनके  अन्दर  गये  कुछ  लोग  भी  उनके  अन्दर  गए  हैं  और  कुछ
 मिशनरी  लोग  भी  वहां  गये  हैं  ।
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 एस०  बो०  चब्हाण ]

 एजूकेशन  के  नाम  सोशल  सविस  के  नाम  पर  और  बाकी  जो  काम  वहां  करते  आये

 वह  10-20  साल  से  काम  कर  रहे  ऐसी  बात  नहीं  उससे  पहले  से  भी  काम  कर  रहे  सोशल
 सर्विस  करने  वाली  आग्गेनाइजेशन्स  पर  हम  पाबन्दी  लगाते  हैं  तो  उसके  कुछ  अलग  मायने  निकल
 सकते  सोशल  सविस  का  काम  जारी  लेकिन  उसमें  से  राजनीति  निकालने  की  बात  या  एंटी
 नेशनल  एक्टीविटी  उस  एरिया  में  न  इसके  लिए  निगरानी  यह  काम  सैंट्रल  गवर्नमैंट  की
 तरफ  से  भी  और  स्टेट  गवनंमैंट  की  त्रफ  से  भी  जरूर  किया  जाता  लेकिन  इस  बुनियादी  बात
 पर  मैं  इतना  चिन्तित  नहीं  हूं  जितना  कि  करोड़ों  रुपया  इनके  फायदे  और  बैलफेयर  के  लिये  देने  के
 बाद  भी  उन  तक  पहुंच  नहीं  उनको  उसका  फायदा  नहीं  यह  बात  मेरे  लिये  बड़ी
 चिन्ता  की  बात  इसलिये  मैं  खुद  भी  हो  सका  तो  जल्द  इन  सारे  एरियाज  में  जाकर

 वहां  के  लोगों  से  बात  करके  कुछ  स्कीम्स  ओर  क्या  निकाली  जा  सकती  जिसका  डायरेक्ट
 फिट  उनको  इसके  बारे  में  मैं  खुद  भी  अपना  माइंड  एप्लाई  करता  हूं

 ः
 मुझे  खुशी  है  यह

 बात  कहते  हुये  कि  मैंने  अपनी  कुलीग  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  से  खासतौर  पर  दरख्वास्त  की  है
 और  उन्होंने  कबूल  भी  किया  इस  जगह  पर  वह  कल  ही  जायेंगी  और  वहां  के  सारे  हालात  को

 और  क्या  चीजें  वहां  करनी  जरूरी  इसके  बारे  में  जानकारी  लेकर  फिर  हम  आपस  में

 बैठकर  विचार  कर  सकेंगे  ।

 जहां  तक  जुडिशियल  इन्क्वायरी  की  बात  यह  स्टेट  गवनेमैंट  पर  छोड़ना  होगा  |  यह

 पहले  ता  स्टेट  गवनेमैंट  का  सबर्जंबट  लेकिन  इसके  बाद  भी  आदिवासी  का  संबंध  आने  से

 सा  ताललुक  हमारा  भी  पैदा  हो  जाता  लेकिन  ला  एंड  आडइंर  का  मामला  स्टेट  गवर्नमेंट  का  होता

 है  ।  ला  एंड  आडंर  के  मामले  में  जुडिशियल  इन्क्वायरी  की  बात  जहां  पर  खड़ी  हो  वह  हमारे
 अधिकार  में  नहीं  आयेगी  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  अगर  वह  मुनासिब  चीफ  मिनिस्टर
 कल  ही  वहां  होकर  आए  अगर  उनको  लगता  है  तो  वह  इसके  बारे  में  ऐलान  कर  सकते

 लेकिन  यहां  से  हम  कोई  अपनी  राय  देना  मुनासिब  नहीं  समझेगे  ।

 मनी-लेंड्स  और  कांट्रेक्ट्स  वगैरह  की  बात  आपने  इसके  बारे  में  मैं  अभी  कह  चुका

 हू  ।

 नौकरी  की  बात  जो  कही  कि  कई  प्रोजेक्ट्स  के लिये  उनकी  जमीन  ली  जाती  उनको

 कम्पैंसेशन  बहुत  थोड़ा  मिलता  यह  बात  सच  है  और  इसमें  कुछ  लोगों  को  आगे  बढ़कर  उनकी

 मदद  करनी  इसमें  भी  कुछ  कमी  है  ।

 सारी  पालिटिकल  आर्गेनाइजेशन  और  पालिटिकल  पार्टीज  की  तरफ  से  इन  लोगों  को  न्याय

 दिलाने  के  लिए  इनका  केस  हाथ  में  लेकर  आगे  बढ़ते  हैं  तो  कानून  के  तहत  उन्हें  जो  कुछ  मिल

 सकता  वह  मिल  सकेगा  ।  इनके  परिवार  के  एक  लड़के  को  कम  से  कम  नौकरी  मिलनी  चाहिए

 यह  बात  जो  कही  कुछ  स्टेट  ऐसी  जिसमें  रिहेबिलीटेशन  के  लिये  उन्होंने  कानून  बनाया  हम

 स्टेट  गबनमेंट  से  जरूर  कहेंगे  कि  आप  इस  बारे  में  सोचिए  कि  आपके  बाकी  चीजों  में  डिले  न  होते
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 हुए  रिहैबिलीटेशन  के  काम  को  अच्छे  ढंग  से  चलाने  के  अगर  कानून  में  संशोधन  किये  जा  सकते
 हैं  तो  उस  बारे  में  सोचिए  ।

 भरी  जैयुल  बशर  :  बहुत-सी  सेंट्रल  प्रोजेक्ट  जो  वह  उसे  नहीं  ले  रही  हैं  ।

 थी  एस०बो ०  अव्हाण  :  इसके  अन्दर  पब्लिक  प्राइवेट  स्टेट  सेक्टर  और  सेंट्रल
 सेक्टर  की  बात  न  कहते  हुए  इतना  जरूर  कहूंगा  कि  इसमें  हरेक  की  तरफ  से  जितनी  सतकता
 तेसे  की  जरूरत  उतनी  नहीं  होती  इस  बात  से  मैं  मुत्तफिक  हूं  कि  इसको  दूर  किया  जाये  ।

 इस  बारे  में  अलग  ढंग  से  सोचना  होगा  ।  इस  संबंध  में  इस  कालिंग  एटेंशन  के  जरिए  से  जवाब  देना
 उचित  नहीं  समझता  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 झो  सी०  माथव  रेड्डो  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  वक्‍तव्य  दिया  उसमें  स्पष्ट

 रूप  से  यह  नहीं  बताया  गया  कि  उस  उस  विशेष  गांव  में  एक  आदिवासी  की  ह॒त्या  के  बाद  राज्य
 सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  यह  पिछले  माह  की  बात  करीब  पांच  सप्ताह  पहले  यह
 घटना  हुई  थी  ।  इससे  पहले  राज्य  सरकार  द्वारा  संथाल  परगना  जिले  जो  कि  आदिवामी  बाहुलय
 को  उन  छोटे-छोटे  जिलों  में  बांटने  के  प्रस्ताव  के  विरुद्ध  कई  घटनाएं  हुई  थी  ।  इससे  वे  आदिवासी

 महसूस  कर  रहे  थे  कि  वे  इन  सभी  जिलों  में  अल्पसंख्यक  हो  जायेंगे  ।  इसके  कारण  वहां  आन्दोलन

 हो  रहे  इस  बारे  में  काफी  असन्तोष  और  सारे  संधाल  परगना  जिले  में  तनाव  की  स्थिति
 राज्य  सरकार  के  लिए  यह  अन्दाजा  लगाना  आसान  था  कि  इस  हत्या  से  कानून  और  व्यवस्था

 की  स्थिति  काफी  बिगड़  सकती  है  ।

 मैं  यहां  कहना  चाहता  हूं  कि  जैसा  कि  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  संथाल  परगना  में

 यह  विशेष  घटना  ही  एक  मात्र  घटना  नहीं  पिछले  2-3  वर्षों  में  ऐसी  ही  घटनायें  अन्य  राज्यों
 में  भी  घटित  हुई  है  ।  मुझे  आदिलाबाद  जिले  में  घटित  इसी  प्रकार  की  एक  बहुत  ही  गम्भोर  घटना

 की  याद  आ  रही  इन्द्रावली  गोलीबारी  कांड  में  40  आदिवासियों  की  मृत्यु  हो  गई  सैकड़ों
 आदिवासी  घायल  हो  गये  थे  और  उसके  बाद  डर  का  वातावरण  पैदा  हो  गया  इसके  बाद  एक
 घटना  महाराष्ट्र  के  धुले  जिले  में  हुई  थी  ।  जिले  के  भीलों  पर  जमींदारों  के  किराये  के  व्यक्तियों

 द्वारा  हमला  करके  लगभग  8-10  व्यक्तियों  को  मार  दिया  गया  भीलों  के  सारे  घरों  को  आग  लगा

 दी  गई  उनके  मवेशियों  को  भगा  कर  ले  जाया  और  इसी  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  ।

 ऐसी  ही  घटनाएं  मध्य  बस्तर  और  मांडिया  में  भी  हुईं  |  कई  स्थानों  पर  ऐसी  घटनाएं

 हुईं  और  इनका  स्वरूप  भी  एक-सा  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कुछ
 उम्रवादी  हैं  जो  स्थिति  से  लाभ  उठाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  हाल  में  ही  हुआ  विशेष  रूप  से  क्योंकि  हम  पूर्वोत्तर
 प्रदेशों  में अनेक  वर्षों  से  इस  प्रकार  के  विद्रोह  की  गतिविधियों  के  बारे  में  सुना  करते  किन्तु
 मध्य  भारत  तथा  पूर्वी  भारत  में  इस  प्रकार  की  षटतायें  बहुत  ही  कम  किन्तु  आज  हम  देखते
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 सी०  साध

 हैं  कि इन  सभी  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंअशान्त  का  वातावरण  बना  राज्य  सरकारों  ने  भूमि
 अन्तरण  विनियम  अधिनियम  सहित  अनेक  विधान  लागू  किये  यह  बड़ी  अच्छी  बात  है  कि

 वासियों  से  जो  भूमि  छिन  गई  है  और  उसे  अवैध  रूप  से  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  वह  उन्हें
 वापस  मिलनी  उनको  उनकी  भूमि  वापस  दिलाने  के  लिये  कानून  बनाकर  उन्हें  लागू  किया
 जाना  चाहिये  ।  किन्तु  हमें  यह  बात  याद  रखनी  होगी  कि  यद्यपि  इन  क्षंत्रों  में  यहां  वहां  आदिवासी
 जनसंख्या  अधिक  किन्तु  ये  मिश्रित  जनसंख्या  के  क्षेत्र  आदिवासी  हरिजनों  और  अन्य  लोगों  के
 साथ  रहते  विभिन्‍न  प्रकार  के  लोग  वहां  गये  उन्होंने  वहां  भूमि  खरीदी  हैं  और  वे  वहां  बस  गए

 हैं  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  जो  भूमि  15  से  20  वर्ष  पहले  हस्तांतरित  कर  दी  गई  हो
 सकता  उसे  अवैध  रूप  से  हरस्तातरित  किया  गया  उसे  आदिवासी  लोगों  को  वापस  दिया  जाना

 चाहिये  ।  यह  भूमि  मूल  भूस्वामियों  को  वापस  दी  जानी  चाहिये  किन्तु  इस  प्रक्रिया  में  हम  कटुता  की

 भावना  कर  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कतिपय  राज्यों  ने  न्यायालयों  को  हस्तक्षेप  से बाधित  कर

 दिया  किन्तु  अनेक  राज्यों  ने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।  एक  ओर  तो  आदिवासी  न्यायालय  के  स्थगन
 आदेशों  के  कारण  खुश  नहीं  हैं  और  दूसरी  ओर  गैर  आदिवासी  भी  नाखुश  हैं  ।  कई  स्थानों  पर  यह
 अर्चा  है  कि  गैर-आदिवासियों  को  आदिवासी  क्षेत्र  खाली  करने  होंगे  ।  एक  दिन  ऐसा  आयेगा  जब

 गैर-आदिवासी  लोगों  को  वहां  से  जाना  होगा  ।  मैंने  ऐसे  अनेक  मामले  देखे  हैं  जिनमें  गैर-आ  दिवासी
 लोगों  को  भूमि  हस्तांतरित  नहीं  कर  सके  ।  गैर-आदिवासियों  को  आदिवासी  लोगों  को  ही  भूमि
 बैचनी  पड़ती  है  जिसका  यह  अर्थ  हुआ  कि  सम्पत्ति  की  कोई  कीमत  नहीं  क्योंकि  व्यक्तियों  के

 सम्पत्ति  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  किया  जा  रहा  है  ।

 यदि  स्थिति  ऐसी  है  तो  गैर-आदिवासी  लोगों  में  असुरक्षा  की  भावना  पैदा  होना

 भाविक  ही  है  और  आदिवासी  भी  स्वयं  फो  सुरक्षित  महसूस  नहीं  कर  रहे  क्योंकि  इन  दोनों  में

 संघर्ष  की  संभावना  बढ़  रही  हमें  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ऐसी  नीति  बनानी  चाहिए  कि  इन  दोनों

 में  संघर्ष  की  स्थिति  को  बचाया  जा  सके  ।  उन्हें  परस्ग्र  मिल  जुल  कर  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  रहना

 साहिए  ।

 माननीय  मंत्री  जी  आदिवासी  क्षेत्रों  में  साहुकारों  एवं  व्यापारियों  के  बारे  में  कह  रहे  थे  ।

 साहुकारों  का  काम  वहां  इसलिए  चल  रहा  है  क्योंकि  आदिवासियों  को  ऋण  चाहिए  ।  महाराष्ट्र तथा
 मध्य  प्रदेश  में  तथाकथित  कंगाल  बैंकਂ  अब  भी  चल  रहे  हैं  ।  यह  बड़ी  शर्म  की  बात  है  कि  इन  क्षेत्रों

 में  ये  कंगाल  बैंक  अब  भी  चल  रहे  हैं  और  दृम  मादिवासी  जनता  की  ऋण  सम्वन्धी  आवश्यकताओं

 की  पूति  करने  में  ब्री  तरह  असफल  रहे  हैं  ।

 अब  मुझे  पता  है  कि  संथाल  परगना  में  19  अप्रैल  को  हुई  घटना  के  बारे  में  एक  जांच  चल

 रही  किन्तु  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  जांच  का  तब  तक  कोई  फायदा  नहीं  ।

 जब  तक  न्यायिक  जांच  न  कराई  जाए  तब  तक  सच्चाई  का  पता  नहीं  लग  सकता  हम  यह
 जानने  के  लिये  उत्सुक  हैं  कि  जब  हत्या  हुई  है  फिर  भी  किसी  भी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही
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 क्यों  नहीं  की  गई  और  किसी  को  भी  गिरफ्तार  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  यदि  उन्होंने  हत्या  के  तुरन्त
 बाद  कार्यवाही  की  होती  तो  इस  घटना  से  बचा  जा  सकता  मेरे  विचार  से  मन्त्री  महोदय
 न्यायिक  जांच  के  लिये  सहमत  हो  जायेंगे  ।  मैं  जानता  हूं  कि  यह  राज्य  का  विषय  है  किन्तु
 वासी  कल्याण  एक  केन्द्रीय  विषय  यद्यपि  विधि  और  व्यवस्था  राज्यों  का  विषय  चूंकि  इससे
 आदिवासी  कल्याण  का  प्रश्न  जुड़ा  हुआ  स्थिति  गम्भीर  है  और  उसकी  प्रतिक्रिया  कहीं  और

 हो  सकती  है  अतः  हम  राज्य  सरकार  को  सुझाव  दे  सकते  हैं  कि  वह  इस  घटना  के  लिए  एक  न्यायिक

 जांच  का  आदेश  दे  ।

 गृह  मंत्री  एस०बी०  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  अधिकांश  मुद्दों  को

 मैंने  तभी  स्पष्ट  कर  दिया  था  जब  शुरू  में  अपने  दो  अन्य  सहयोगियों  द्वारा  उठाये  गए  मुद्दों  का

 उत्तर  दिया  था  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  यहां  आरोप  लगाया  है  कि  संथधाल  परगना  को  दो  अथवा  तीन
 जिलों  में  विभाजितं  किया  जा  रहा  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  का  मुप्ते  पता  नहीं  मैंने  अपनी

 णीया  सहयोगी  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  से  पूछा  था  कि  बिहार  की  हैं  ।  उनको  भी  इस  प्रकार

 के  प्रस्ताव  का  पता  नहीं  है  कि  संधाल  परगना  को  दो  या  तीन  जिलों  में  विभाजित  कर  वहां
 बापी  जनसंख्या  को  अल्प  किया  जा  रहा  निश्चय  ही  हमें  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करनी  होगी  ।  मेरे

 विचार  से  यह  समस्या  का  समाधान  नहीं  समस्या  का  समाधान  उनको  अल्पसंख्यक  बनाने  से

 नहीं  हो  सकता  वास्तव  में  उनकी  सामाजिक-आधिक  स्थिति  में  सुधार  करना  अनेक

 कल्याणकारी  योजनाएं  केवल  उन्हीं  के  लिये  बनाई  जा  रही  हैं  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि

 इन  योजनाओं  का  काम  निश्चित  रूप  से  इन  लोगों  को  हम  बिल्कुल  यही  करने  का  प्रयास

 कर  रहे  हैं  ।

 विभिन्न  क्षेत्रों  स ेअनेक  घटनाओं  को  उद्धृत  किया  जा  सकता  मैं  इनमें  से  किसी  भी  मुह्े
 का  उत्तर  नहीं  दे  सक्‌ंगा  ।  किन्तु  वस्तुस्थिति  यही  है  कि जिन  कतिपय  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  भूमि

 हस्तांतरण  पर  प्रतिबन्ध  है  और  यह  होते  हुए  भी  यदि  भूमि  गैर-आदिवासी  लोगों  को  बेची  जाती

 है  तो  यह  राज्य  सरकार  का  प्राथमिक  दायित्व  है  कि  वह  इस  भूमि  को  आदिवासियों  को  वापस

 दिलाएं  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  में  विशेष  ध्यान  रखना  होगा  ।  मुझे  यह  पता  चला  है  कि  बिहार  में  जिला

 परियोजना  तथा  राज्य  सरकार  स्तर  पर  निगरानी  समितियों  की  स्थापना  की  गई  है  ।  किन्तु  समितियों

 की  मात्र  स्थापना  कर  देने  से  समस्या  का  समाधान  होने  वाला  नहीं  जिस  उहेश्य  के लिए

 तियों  का  गठन  किया  गया  है  उसे  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  राज्य  सरकार  से  न्याधिक  जांच

 करवाने  के  लिए  नहीं  कह  सकता  ।  यह्‌  मुख्य  रूप  से  राज्य  का  विषय  उत्पम्न  होने  बाली

 परिस्थितियों  को  देखते  हुए  यदि  मुख्य  मंत्री  न्यायिक  जांच  का  आदेश  देना  आवश्यक  समझें  तो  इसका

 आदेश  देना  नितान्‍्त  रूप  से  उसके  क्षेत्राधिकार  में  केन्द्र  सरकार  इस  मामले  में  हस्तक्षेत्र  नहीं
 कर  सकती

 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  मैं  जानता  हूं  कि  कतिपय  मुद्दे  पहले  ही  उठाये  जा

 चुके  मैं  शेष  मुद्दो  पर  प्रकाश  ढालूंगा  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किन्तु  अपने  विचार  संक्षेप  में  व्यक्त  करें  ।  अधिक  समय  मत  लें  ।

 श्री  ध्मपाल  सिह  मलिक  :  आदिवासी  राजनीतिक  स्तर  पर  लम्बे  अरसे  से  गैर-आदिवासियों
 के  विरुद़  आन्दोलन  कर  रहे  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  आदिवासी  जनता
 का  गैर-आदिवासी  भारतीयों  द्वारा  तथा  बाहरी  व्यक्तियों  द्वारा  सदियों  से शोषण  किया  जाता  रहा

 झारखंड  मुक्ति  मोर्चा  काफी  अरसे  से  आदिवासी  हितों  के  तथाकथित  प्रतिनिधि  के  रूप  में  सक्रिय
 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  विदेशो  शक्तियां  भारत  में  अस्थिरता  पैदा  करने  पर  तुली  हुई  वे

 भारत  को  प्रगति  की  ओर  बढ़ता  हुआ  नहीं  देख  सकतीं  ।  ये  विदेशी  शक्तियां  आदिवासी  एवं
 आदिवासी  मतभेदों  की  हवा  दे  रही  हैं  ।  आदिवासियों  को  राष्ट्र-विरोधी  तत्वों  द्वारा  भड़काये  जाने
 के  समाचार  मिलते  रहते  अतः  स्वाभाविक  ही  है  कि  यह  स्थिति  इस  सम्मानित  सभा  के  लिए
 गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  किन्तु  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  हमारी  गुप्तचर  एजेन्सियां  क्या  कर  रही

 क्योंकि  बंझी  गांव  पर  सुनियोजित  ढंग  से  हमला  किया  गया  इस  योजना  को  बनाया  गया  होगा
 और  फिर  उस  पर  अमल  किया  गया  होगा  ।  हमारी  गुप्तचर  एजेन्सियां  इसके  बारे  में  पहले  पता  क्‍यों

 नहीं  लगा  सकी  ?  मैं  यह  बात  कहने  के  लिए  क्षमा  चाहूंगा  कि  हमारी  गुप्तत्वर  एजेन्सियों  को  अत्यन्त

 सतर्क  रहने  की  आवश्यकता  हमने  अपनी  त्रिय  नेता  और  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  को  खो  दिया  इसके  लिये  भी  कुछ  दोष  तो  इन  एजेन्सियों  पर  जाना  चाहिए  |  असम  तथा

 पंजाब  में  हो  रही  इस  प्रकार  की  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  को  अत्यधिक  चिन्ता  जो

 शक्तियां  असम  और  पंजाब  में  सक्रिय  हो  रही  इसमें  कोई  आश्चयं  नहीं  कि  यही  शक्तियां

 वासी  जनता  में  भी  सक्तिय  आदिवासी  सीधी-सादी  जनता  यद्यपि  वे  गरीब  एवं  अपेक्षित

 जन  हैं  फिर  भी  वे  भोले-भाले  लोग  हैं  ।  उन्हें  निश्चय  ही  राष्ट्र-विरोधी  एवं  समाज  विरोधी  तत्वों

 द्वारा  गुमराह  किया  गया

 ऐसी  परिस्थितियों  में  मैं  यह  नज्र  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  देश  की  आदिवासी  जनता  और

 अन्य  जनजातियों  के  सामाजिक  एवं  सांस्कृतिक  सुधार  में  और  विलम्ब  न  किया  जाये  ताकि

 हमारे  गतिशील  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  हमारे  इस  महान  राष्ट्र  की  अखण्डता

 को  खतरे  में  ढालने  के  लिये  हमारे  भाइयों  को  उकसाने  का  कोई  दुःसाहुस  न  अब  प्रश्न  यह
 उठता  है  कि  जब  सरकार  आदिवासी  एवं  आदिवासी  लोगों  में  मछली  पकड़ने  के  अधिकारों  के  बारे

 में  विवाद  से  परिचित  थी  तो  इस  घटना  को  न  होने  देने  के  लिये  पर्याप्त  कदम  क्‍यों  नहीं  उठाये

 गये  ?  यदि  कदम  नहीं  उठाये  गये  हैं  तो  इसके  लिये  कौन  जिम्मेदार  ह ैऔर  सरकार  इसके  लिये

 जिम्मेवार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कदम  उठाना  चाहती  है  ?

 जैसा  कि  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  आदिवासियों  तथा  एक  व्यक्ति  श्री  मोती  भगत

 के  बीच  मछली  पकड़ने  के  अधिकार  सम्बन्धी  विवाद  को  सुलक्षा  दिया  गया  था  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  मोती  भगत  कौन  है  कौर  उसे  आदिवासियों  के  मछली  पकड़ने  के  पैतृक
 अधिकारों  का  विरोध  करने  का  क्या  अधिकार  था  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  धाहता  हूं
 कि  क्‍या  इस  विवाद  को  सुलझाने  के  लिये  सरकारी  तन्त्र  ने  सहायता  की  थी  ?

 सरकार  आदिवासियों  के  मछली  पकड़ने  के  पैतृक  अधिकारों  को  सुरक्षित  करने  के
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 लिये  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ताकि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनायें  पुनः  न  हों  ।

 अन्त  मैं  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  घटना  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को
 केन्द्रीय  निधि  से  और  सहायता  दी  जायेगी  ?

 शी  एस०थी  चब्हाण  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  अधिकांश  मुद्दों  का  जवाब
 मैं  पहले  ही  दे  चुका  शायद  इस  सम्बन्ध  में  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  देना  रह  गया  है  कि  यह
 मोती  भगत  कौन  है  और  उसने  आदिवासियों  और  अपने  बीच  मछली  पकड़ने  के  अधिकार  के  विवाद
 की  कंसे  सुलझा  लिया  ।  इस  सम्बन्ध  में  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  बिहार  सरकार  ने  हमें  बताया  है  कि

 मछली  पकड़ने  के  बिये  यह  तालाब  मोती  भगत  को  पट्टे  पर  गया  था  और  परम्परा  यह  है  कि

 जो  भी  पट्टा  ले  लेता  है  वह  स्थानीय  आदिवासियों  को  मछली  पकड़ने  के  परम्परागत  अधिकार  दे

 देता  किन्तु  पहली  बार  अथवा  इस  मामले  विशेष  में  यद्यपि  यह  परम्परागत  अधिकार  था  जो

 कि  अनेक  वर्षों  स ेचला  आ  रहा  था  ।  मोती  भाई  ने  उन्हें  तालाब  से  मछलियां  पकड़ने  की  अनुमति
 नहीं  दी  और  इस  प्रकार  घटना  यहीं  से  आरम्भ  हो  गई  |  जब  बाद  में  अधिकारियों  ने  इस  मामले

 में  हस्तक्षेप  किया  तो  उन्होंने  समझौत्ता  करवा  दिया  और  मोती  भगत  से  कहा  कि  आदिवादत्तियों  को

 उनके  परम्परागत  अधिकार  के  अनुसार  उस  क्षेत्र  से मछलियां  पकड़ने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 इस  प्रकार  का  समझौता  हुआ  था  ।  मेरे  विचार  से  इन  सब  मुद्दों  को  स्पष्ट  करने  की  मुझे

 आवश्यकता  नहीं  माननीय  सदस्य  ने  जो  मुद्दे  उठाये  उनमें  से  अधिकांश  अन्य  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  भी  उठाये  गये  थे  और  मैंने  उन  सब  का  उत्तर  दे  दिया

 श्री  पीयूष  तिरको  :  अपना  भाषण  आरम्भ  करने  से  पहले  मैं

 अपनी  नाराजगी  व्यक्त  करना  चाहता  आपने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  पुलिस  द्वारा

 गोली  चलाये  जाने  से  एक  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  मारा  गया  था  किन्तु  आपने  उनकी  गिरफ्तारी  के

 बारे  में  सभा  को  सूचना  नहीं  दी  थी  |  इससे  पहले  जब  कभी  कोई  संसद  सदस्य  मारा  जाता  अथवा

 स्वर्गंवासी  हो  जाता  है  तो  ऐसा  किया  जाता  था  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  आपको  इस  बात

 को  बड़ी  गंभोरता  से  लना  होगा  |  यह  मामला  केवल  राज्य  सरकार  का  ही  नहीं  है  ।  राष्ट्रपति  इस

 देश  के  समस्त  आदिवासी  क्षेत्रों  की  ओर  ध्यान  दे  रहे  अतः  यह  गृह  मंत्रालय  का  दायित्व  है  कि

 जब  भी  आदिवासियों  को  सताया  जाता  है  तो  भारत  सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि

 वासियों  को  आर्थिक  अथवा  अन्य  प्रकार  से  कौन  सता  रहा  आदिवासी  राज्य

 कार  की  दया  पर  जीवित  नहीं  रहना  चाहते  हमने  असम  समस्या  को  देखा  है  भौर  हमने  यह

 भी  देखा  है  कि  यह  समस्या  मेघालय  आदि  अन्य  स्थानों  पर  क॑ंसे  फैल  गई

 वे  अब  भी  अपने  राजनीतिक  अधिकारों  के  लिये  संघर्ष  कर  रहे  आदिवासी  भारत  अपने

 नीतिक  अधिकारों  की  मांग  कर  रहा  है  ।  वे  यह  नहीं  चाहते  कि  उन  पर  कोई  शासन  उनके

 अपने  आम  कानून  वे  अत्यन्त  शान्ति  प्रिय  लोग  थे  किन्तु  उनकी  आदि  का  अन्य  प्रकार

 के  लोगों  द्वारा  शोषण  किया  जा  रहा  ये  सब  लोग  राजनीति  का  अथवा  अन्य  बहाना  लेकर

 वहां  जाते  हैं  क्योंकि  सभी  विभागों  में  भ्रष्टाचार  फैल  रहा  है  ।  अतः  आदिवासी  समस्या  पर  आने  से

 पहले
 मैं  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  क्या  वहू  उनकी  समस्याओं  को  सुलझाने  में  गम्भीर  क्या
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 पीयूष  तिरकी  ]

 सरकार  ने  आदिवासी  समस्याओं  पर  उनके  नेताओं  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  उनके

 गण  सिभु  सूरज  कृशा  आनन्द  और  नारायण  जंको  हैं  ।  यदि  सरकार
 उनकी  समस्याओं  का  समाधान  निकालना  चाहती  है  तो  क्या  वे  उनके  साथ  बेठ  कर  इस  बात  पर

 विचार-विमर्श  करना  करना  चाहती  है  कि  आदिवासियों  के  लिये  बया  किया  जा  सकता  है  ?  वे

 वहां  राजनीतिक  दलों  के  साथ  मिलकर  कांय  कर  रहे  क्या  सरकार  हस  क्षेत्र  में  विभिन्‍न

 नातिक  दलों  के  साथ  कार्यरत  आदिवासी  नेताओं  के  साथ  बंठकर  बातचीत  करने  के  लिये  तैयार

 हैं  ?  यदि  आप  यहां  स्थायी  समाधान  चाहते  हैं  तो  कया  आप  यह  बता  सकते  हैं  कि  आदिवासी  क्‍या

 चाहते  उनकी  क्या  कठिनाइयां  हैं  और  उनकी  क्‍या  मांगें  हैं  ?  वे  भारत  से  बाहर  नहीं  जाना

 वे  भारत  में  सबसे  पहले  आये  भारत  से  उनको  प्यार  था  और  यहां  अन्य  लोगों  के  साथ

 रहने  लगे  किन्तु  वे  इस  प्रकार  के  उत्पीड़न  और  इस  प्रकार  के  भ्रष्टाचार  को  सहन  नहीं  कर  सकते

 और  वे  नहीं  चाहते  कि  उनके  साथ  दूसरे  दर्जे  के  नागरिकों  का-सा  बर्ताव  किया  जाये  ।  शायद  आपने

 ,  इस  सभा  के  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  के  मारे  जाने  का  समाचार  इस  सभा  को  नहीं  दिया  मैं

 जानता  हूं  क्योंकि  वह  आदिवासी  थे  इसलिये  सभा  को  उनके  मारे  जाने  के  बारे  में  सूचना  नहीं  दी

 गई  है  ।

 उनकी  उस  क्षेत्र  में  एक  अलग  राज्य  की  मांग  इसमें  गलत  कया  है  ?  बंगाल
 ने  इसकी  मांग  की  पंजाब  इसकी  मांग  को  पंजाब  का  विभाजन  कर  हरियाणा  बनाया

 एक  क्षेत्र  विशेष  में  बोली  जाने  वाली  भाषा  के  आधार  पर  अनेक  राज्यों  का  विभाजन  किया

 गया  यदि  आदिवासियों  की  अपनी  परम्परा  तथा  आम  कानून  हैं  और  यदि  वे

 भारत  में  एक  पृथक  राज्य  बनाकर  रहना  चाहते  हैं  तो  इसमें  गलत  बात  क्या  है  ?  क्या  आप  पंजाब

 अथवा  असम  की  तरह  वहां  भी  खून  खराबा  चाहते  हैं  ?  असम  में  क्या  हो  रहा  है  ?  अनेक  असमी
 पश्चिम  बंगाल  में  आ  रहे  क्योंकि  बंगाल  उनका  भूतपूर्व  राज्य  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  के
 मापले  में  भी  यही  बात  है  ।

 अतः  यह  उचित  मांग  आपको  भारत  के  आदिवासियों  की  आवाज  की  अवहेलना  नहीं
 करनी  अन्यथा  इस  बवण्डर  से  बाहर  निकलने  में  बहुत  देर  हो  जायेगी  |  यह  आदिवासी

 खून  है  और  जब  एक  बार  वे  क्रोधित  हो  जांते  हैं  तो आपको  कोई  भी  बचा  नहीं  सकता  |  अतः  इस

 आदिवासी  भारत  के  प्रति  सावधान  रहिए  और  उनकी  मांग  पर  ध्यान  देने  के  लिये  ठोस  और

 ईमानदारी  से  कदम  उठाइये  ।  आपके  पास  छोटा  नागपुर  काश्तकारी  अधिनियम  यह  है  कया  ?

 कृपया  इसकी  एक-एक  प्रतिलिपि  प्रत्येक  सांसद  को  दीजिये  ।  सदस्यों  को  यह  पता  होना  चाहिये  कि  .

 इस  छोटानागपुर  काश्तकारी  अधिनियम  में  छोटानागपुर  क्षेत्र  क ेआदिवासियों  और  आदिवासी  क्षेत्र

 के  अधिकांशों  के  संरक्षण  हेतु  कया  कहा  गया  है  जिससे  कि  वे  यहां  आकर  इसके  बारे  में  बोलें  ।

 भाप  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  गैर-आदिवासी  लोगों  द्वारा  हड़प  ली  गई  सारी  जमीन  वाजिस  की

 कृपया  बिहार  से  पूछिये  कि  इस  प्रश्त  पर  उसने  किस  सीमा  तक  कायंवाही  की  है  ।

 झारखण्ड  एक  अलग  राज्य  बनना  चाहता  उसके  लिये  आप  कहेंगे  कि  वहां  पर

 196



 3
 1907  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्याताकर्षण

 विरोधी  आन्दोलन  चल  रहा  आपको  आदिवासी  नेतृत्व  स्वीकार  नहीं  जहां  कहीं  भी  कोई

 आदिवासी  नेता  आंता  है  तो  आप  कहते  हैं  कि  वह  मिशनरियों  का  एंजेन्ट  है  या  वह  राष्ट्र-विरोधी
 है  अथवा  उग्रवादी  ऐसी  तो  स्थिति  आप  अभी  भी  यही  सोचते  हैं  कि  आदिवासी  सही  ढंग
 से  नहीं  सोच  सकते  वे  मानवेतर  प्राणी  हैं  और  इन  लोगों  को  राजनीतिक  अधिकार  नहीं  दिये
 जाने  चाहिये  ।  यदि  भारत  सरकार  की  यह  समझ  है  तो  चह  इस  मामले  में  असफल  रहेगी  और
 अभी-अभी  आप  देख  रहे  हैं  कि  पंजाब  में  लोग  मामूली-सी  धामिक  बात  पर  लड़  रहे  प
 आदिवासी  अपने  अस्तित्व  के  लिए  लड़  रहे  हैं  ।  हर  कहीं  वे  अपने  अस्तित्व  के  लिए  लड़  रहे  अतः
 मैं  सरकार  को  और॑  विशेषकर  केन्द्रीय  सरकार  को  चेतावनी  देता  हुं  और  उनसे  अपील  करता  हूं
 कि  वे  यह  देखें  कि  इन  गरीब  लोगों  का  कहीं  शोषण  न  हो  ।  यहां  तक  कि  सेनाओं  के  मामले  में  भी
 उनसे  द्वितीय  श्रेणी  के  नागरिकों  जैसा  व्यवहार  किया  जाता  यहां  तक  कि  अधिकारी  संवर्ग  में
 पदोन्नति  के  मामलों  में  भी  आदिवासियों  का  कहीं  स्थान  ही  नहीं  बिहार  में  बहुत  से  आदिवासी

 पुलिस  और  प्रशासन  में  वहां  उनकी  क्‍या  संख्या  है  ?  छोटा  सन्‍्याल  परगना  और

 भूम  सवंथा  आदिवासी  जिले  परन्तु  उनमें  स ेकितने  लोग  सरकारी  सेवाओं  में  हैं  ?  मैं  त्तो  कहूंगा
 कि  कोई  भी  नहीं  उत्तरी  बिहार  से  वे  बाहर  के  लोग  वहां  आते  हैं  जिनके  हृदय  में  आदिवासी

 भाषा  और  रहन-सहन  के  लिये  कोई  जगह  नहीं  है  ।  ये  लोग  तो  अंग्रेजों  से  भो  गये  गुजरे

 वे  आदिवासियों  का  शोषण  उन्हें  लूटने  वहां  जाते  हैं  और  आदिवासी  स्त्रियों  के  साथ

 बलात्कार  करते  हैं  ।  इस  बारे  में  सावधान  रहिये  |  यह  तो  चेतावनी  की  पहली  धघण्टी

 पुलिस  ने  15  लोगों  की  हत्या  की  आपका  कहना  है  कि  झगड़ा  हो  गया  था  तो  और  कौन  मारा

 गया  ?  इस  बात  का  आपने  उल्लेख  नहीं  किया  इसके  लिये  जिम्मेदार  पुलिस  कमियों  को  अब

 तक  गिरफ्तार  अथवा  बरखास्त  क्‍यों  नहीं  किया  गया  है  ?  क्‍योंकि  मृतक  आदिवासी  इसलिए
 आपने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।  यदि  ऐसी  घटना  पंजाब  में  घटी  होती  तो  मंत्री  लोग  तुरन्त  बहां

 पहुंचते  ।  यदि  ऐसा  और  कहीं  होता  तो  आपकी  रातों  की  नींद  हराम  हो  अब  क्योंकि  वे

 आदिवासी  हैं  तो  आपको  कुछ  नहीं  करना  है  और  आप  चलती  बात  कर  रहे  हैं  ।

 आप  मिशनरियों  को  दोष  देते  यदि  मिशनरी  वहां  नहीं  होते  तो  आदिवासी  कभी  के

 नेश्तानाबूद  हो  गए  होते  ।  आप  मेघालय  की  ही  बात  लीजिये  ।  वहां  आपकी  सरकार  है  और  यह
 गये  से  कह  रही  है  कि  उसने  बहुत  से  आदिवासी  लोगों  की  भर्ती  की  क्या  यह  आपने  किया

 है  ?  मिशनरियों  ने  ही  इन  लोगों  को  शिक्षित  किया  उनके  हृदय  में  आदिवासी  भाषा  एवं

 संस्कृति  के  प्रति  सम्मान  की  भावना  है  और  इसीलिए  उन्होंने  आदिवासियों  की  सहायता  की  अब

 आपकी  सरकार  को  आदिवासियों  के  कल्याण  के  प्रति  और  अधिक  चिन्तित  होना  उन्हें

 भारतीय  राष्ट्रीय  जीवन  की  मुख्य  धारा  में  मिलाया  जाना  चाहिये  ।  आदिवासियों  के  मामले  में

 राजनीति  को  बीच  में  नहीं  धसीटना  उनके  कल्याण  के  नाम  पर  बहुत  सारा  घन  खर्च

 किया  जा  रहा  है  ।  यह  आप  किसके  लिए  खबं  कर  रहे  आप  कभी  भी  किसी  प्रकार  का

 लेखा  नहीं  मंगाते  इस  धन  में  से
 कितने  से  उन्हें  लाभ  पहुंचा  है  ?  आपके  पास  इसका  कोई

 रिकार्ड  नहीं  आपको  तो  इसी  से  सन्‍्तोष  है  कि  करोड़ों  रुपया  खर्च  किया  जा  रहा  परन्तु

 आदिवासियों  को  आपकी  सहायता  नहीं  उन्हें  तो  राजनीतिक  अधिकार  चाहिए  ।  वे  चाहते
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 हैं  कि  उनका  अस्तित्व  बना  रहे  और  वे  अपने  पैरों  पर  खड़े  हो  जायें  ।  उन्हें  आपकी  सहायता  की
 आवश्यकता  नहीं  उन्हें  भ्रष्ट  सरकार  नहीं  चाहिए  और वे  भ्रष्ट  अधिकारी  भी  नहीं  चाहिए
 जो  यहां  उनका  शोषण  करने  के  लिए  जाते  हैं  ।

 अब  मैं  प्रश्न  पूछृंगा  और  कुछ  मैं  पहले  ही  पूछ  चुका  क्या  आप  नेताओं  के  साथ  बैठने
 को  गंभी  रता  से  लेते  हैं  ?  मैं  नेताओं  के  नाम  भी  बताऊंगा  ।  वे  पुलिस  को  निर्देश  भेजते  हैं  कि
 उनके  नेताओं  की  हत्या  कर  देनी  चाहिए  और  किसी  प्रकार  का  नेतृत्व  पनपना  नहीं  आपने
 दो  या  तीन  नेताओं  के  नाम  भी  गिनाये  हैं  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  आप  उन  नेताओं  के  साथ
 बेठें  और  कोई  आपसी  हल  निकालें  ।  मैं  कुछ  नाम  बताऊंगा  ।  वे  हैं  नारायण  कृष्ण
 आनन्द  सुराज  मण्डल  और  सिभू  सोरंग  ।  वे  ख्याति  प्राप्त  लोग  हैं  और  बिहार  सरकार

 ने  बताया  है  कि  कंसे  भी  हो  उन्हें  मौत  के  घाट  उतारा  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने  निर्देश  भेजे

 आपका  कर्तव्य  है  कि कोई  भी  आदिवासी  वह  चाहे  किसी  भी  दल  का  क्‍यों  न  बचने  न

 पाए  ।  अन्यथा  स्थिति  बिगड़  जाएगी  ।”  अतः  यदि  हल  ढुंढने  की  बात  आपके  मन  में  स्पष्ट  है  तो

 आप  इन  लोगों  के  साथ  बैठकर  समस्या  हल  कीजिए  और  कार्यक्रम  तैयार  कीजिए  ।  अभी  भी  समय

 यदि  इसी  प्रकार  चलता  रहा  तो  यह  पंजाब  या  असम  अथवा  तमिल  और  या  फिर  गुजरात  का

 रास्ता  पकड़  सकता  महोदय  मैं  लगातार  मंत्री  महोदय  को  बता  रहा  हूं  कि  उन्हें  उन

 नेताओं  के  साथ  बैठकर  समस्या  का  हल  ढूंढ  निकालना  चाहिए  जो  कि  संमस्या  को  हलें  करने  की

 स्थिति  में  हैं  ।

 उन्होंने  अपने  कांनूनों  और  रीति-रिवाजों  को  जारी  रखने  की  मांग  की  आदिवासियों

 के  सामान्य  विधियों  का  सम्मान  किया  जाना  चाहिए  ।  आपने  वहां  अपनी  पंचायत  बैठा  दी  है  जो

 कि  भ्रष्ट  लोगों  की  आदिवासियों  को  आपंकी  पुलिस  और  न्यायपालिका  में  कोई  विश्वास  नहीं

 है  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  उनको  खरीदा  जा  सकता  हैं  ।  हमारे  देश  में  न्याय  खरीदा  जा  रहा  है

 तो  आप  कैसे  आशा  कर  सकते  हैं  कि  आदिवासी  न्याय  पा  सकते  हैं  ?  आपकी  पुलिस  को  खरीदा

 जा  सकता  आपको  पुलिस  यहां  भी  और  वहां  भी  केवल  उनकी  ही  सहायता  करती  है  जिनके

 पास  धन  है  और  उन्हें  धन  चढ़ा  सकते  पुलिस  केवल  उन्हीं  की  सहायता  के  लिए  जाती  है  जो

 उनको  अरछा  खाना-पीना  दे  सकते  इसीलिए  तो  गरीब  आदिवासियों  को  तंग  किया  जाता  है

 और  मौत  के  घाट  उतार  दिया  जाता  आपको  वह  सब  तुरन्त  बन्द  करना  चाहिए  ।

 बिहार  के  विपक्षी  दल  ने  बिहार  सरकार  की  बर्खास्तगी  की  मांग  की  बिहार  एक

 जातिवाद  को  मानने  वाला  राज्य  है  और  वे  जातिवाद  पर  चलते  इस  प्रकार  की  सरकार  को

 बिहार  पर  शासन  करने  का  अधिकार  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  यहां  प्रजातंत्र  है  और  हम
 जाति  या  धर्म  की  लीक  नहीं  पीटते  यदि  बिहार  मतदान  प्रणाली  जातिवाद  पर  चलती  है  ओर

 अभी  भी  चल  रही  है  और  चलती  रहेगी  तो  बिहार  पर  शासन  करने  में  सरकार  अपने  नाम  को

 साथंक  नहीं  करेगी  और  उसे  तुरन्त  बर्खास्त  कर  दिया  जाना  भाहिये  ।
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 श्री  एस०थो०  चल्हाण  :  मैं  केवल  दो  मुद्दों  को  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।

 प्रथम  तो  दिवंगत  भूतपूर्व-सांसद  के  बारे  में  सूचना  जो  कि  दी  जानी  चाहिये  ।  मैं  स्वयं  यह्‌
 पता  करूंगा  कि  कया  गृह  मंत्रालय  सभी  सांसदों  के  बारे  में  सूचना  देता  है  और  यदि  हां  ऐसा
 क्‍यों  हुआ  कि  एक  आदिवासी  भूतपूर्व  सांसद  के  साथ  भेद-भाव  क्‍यों  बरता  मैं  नहीं
 झता  कि  यह  बात  सच  होगी  ।  परन्तु  फिर  भी  जब  तक  मैं  इसका  पता  नहीं  लगा  लेता  तब  तक  इस
 मामले  पर  साथथंक  रूप  से  कुछ  कहना  मेरे  लिए  असंभव

 द्वितीय  प्रश्न  बिहार  सरकार  से  यह  पूछे  जाने  के  बारे  में  है  कि  वह  आदिवासियों  को  भूमि
 वापिस  दिलाने  के  कानून  को  लागू  करने  में  कहां  तक  सफल  रही  है  जो  भूमि  सामान्यतः
 आदिवासी  लोगों  को  नहीं  दी  जानी  चाहिए  थी  ।  यदि  गैर-आदिवासियों  ने  इस  भूमि  को  इस  तथ्य

 के  बावजूद  खरीद  लिया  है  कि  इस  भूमि  के  हस्तान्तरण  पर  पाबन्दी  है  और  यदि  उन्होंने  भूमि  को
 वापिस  करने  का  फैसला  कर  लिया  हो  तो  हम  निश्चय  ही  इस  बात  पर  ध्यान  देंग  कि  उन्होंने  इस
 मामले  में  क्‍या  प्रगति  की  है  ।

 जब  मैंने  आदिवासियों  की  कल्याण  योजनाओं  के  बारे  में  विभिन्‍न  लोगों  से  सलाह-मशबिरे
 की  बात  की  है  तो  जो  कोई  भी  हमें  ठोस  सुझाव  देने  के  लिए  तैयार  है  जिससे  कि  दलाल  या

 लिए  उस  घन  को  न  हड़प  जायें  जो  आदिवासियों  के  कल्याणाथं  दियां  जा  रहा  है  और  यदि  किसी

 भी  वर्ग  के  लोग  कोई  सुझाव  दे  सकते  हैं  तो हूम  समाज  के  किसी  भी  वर्ग  की  ओर  से  किसी  भी

 सुझाव  का  स्वागत  करने  को  तैयार

 मुझे  उन  नामों  के  बारे  में  पता  नहीं  है  जिन्हें  माननीय  सदस्य  ने  गिनाया  है  परन्तु  हमारे
 पास  आदिवासी  चुनाव-क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सांसद  तो  वे  निश्चित  रूप  से  अपने

 सुझाव  रख  सकते  हैं  और  वे  पहचान  सम्बन्धों  के  बारे  में  जो  भी  सुझाव  रखेंगे  कि  आदिवासियों  को

 पूरा-पूरा  लाभ  मिले  तो  हम  उसका  स्वागत

 झो  पीयूष  तिरकी  :  अपने  उत्तर  में  आपने  कहा  है  कि  कोई  मुक्षित-मोर्चा  वहां  पर  नेतृत्व  कर

 रहा  है  और  आपने  नाम  दिए  मेरा  अनुरोध  यह  हैं  कि  आप  उन्हें  बुलौइये  और  पता  लगाइए
 कि  उनकी  कया  कठिनाइयां  हैं  ।

 शी  एस०बी०  चब्हाण  :  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  उस  क्षेत्र  में  जा  रही  उनके  साथ

 कुछ  अधिकारी  भी  जा  रहे  वह  निश्चित  रूप  से  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  करेंगी  कि  वे  कौन

 लोग  हैं  जिनसे  उन्हें  इस  मामले  में  बातचीत  करनी  वह  निश्चय  ही  वहां  का  दौरा  करेंगी

 और  सही  जानकारी  हासिल  करेंगी  ।

 मैं  इन्हीं  मुद्दों  को  स्पष्ट  करना  चाहता  था  ।

 ब्रो०  मधु  बंडबते  :  बिहार  सरकार  को  बर्खास्त  करने  के  बारे  में  की  गई  मांग

 का  क्‍या  हुआ
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 श्री  पीयूष  तिरकी  :  झारखंड  की  मांग  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  एस०बो  चब्हाण  :  मेरे  विचार  से  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  सूचना  से  इसकी  कोई  संगति ह

 थ्रो  पीयूष  तिरको  :  यह  संगत  है  क्योंकि  यही  झगड़े  की  जड़  है  ।

 1.39  म०प०

 कार्य  सन्त्रणा  समिति

 छठा  प्रतिबेदन

 ]

 संसदीय  कार्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो  गुलाम  नबो  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  22  1985  को  सभा  में  पेश  किये  गये  कार्यमन्त्रणा  समिति  कें

 छठे  प्रतिवेदन  इस  संशोधन  के  अध्ययधीन  कि  प्रतिवेदन  के  पैरा  3,  पंक्षित  3

 26  1985”  शब्दों  के  स्थान  पर  29  1985'
 शब्द

 स्थापित  किये  सहमत  है

 अर्थात्‌  विदेश  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  26  अप्रैंल  के
 बजाय  29  अप्रैल  को  श्रीलंका  पर

 एक  वक्तव्य  देंगे  और  उसके  बाद  उस  पर  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  22  1985  को  सभा  में  पेश  किए  गए  कार्यमन्त्रणा  समिति के

 छठे  प्रतिवेदन  इस  संशोधन  के  अध्ययधीन  कि  प्रतिवेदन  के  पैरा  2,  पंक्ति  3  में

 26  1985”  शब्दों  के  स्थान  पर  29  अप्रैल  1985"  शब्द  प्रतिस्थापित  किए

 सहमत  हैं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अतः  इस  प्रतिवेदन  को  संशोधित  रूप  में  स्वीकार  किया  जाता

 म०प०

 नियम  377  के  झ्रधीन  सासले

 गोपालपुर  से  खेरियन  रोड़  रेलवे  स्टेशन  के  मिकट  उड़ीसा  की  सोमा  तक

 एक  नया  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  की  को  मध्य  अदेश  जांगे  वाले

 राष्ट्रीय  शाजमाग्ग  संख्या  6  से  रायपुर  पर  मिले

 ]
 ससाधनों थी  जगम्ताथ  पटनायक  :  महोदय  उड़ीसा  के  खतिज  और  वन  संसाधनों  के
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 विकास  के  लिए  रेलवे  और  बन्दरगाह  जैसी  आधारभूत  ढांचे  की  सुविधाओं  का  विकास  एक
 अनिवाय॑  पूवपिक्षा  कोरापुट  जिलों  और  गन्जम  जिले  के  पश्चिमी  भाग

 राज्य  का  पश्चिम-केन्द्रीय  क्षेत्र  को  जो  कि  मुख्यतया  आदिवासियों  का  गढ़  है  और  जिसमें
 खनिज  संसाधनों  तया  वन  उत्पादनों  की  भारी  क्षमता  राष्ट्रीय  राज  मागें  के  लाभ  से  और
 आधिक  लाभ  से  वंचित  रखा  गया  है  ।

 इस  आदिवासी  पढ्ढा  की  उन्‍नति  के  विचार  उड़ीसा  सरकार  ने  1983  में  गोपालपुर  से

 उड़ीसा  की  निकट  खारां  रोड  रेलवे  स्टेशन  तक  एक  नये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  बनाने  का

 प्रस्ताव  किया  था  जो  कि  मध्य  प्रदेश  में  घुसते  हुए  रायपुर  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  6  को  जोड़ेगा  ।

 भारत  सरकार  को  इस  दिशा  में  इसके  पक्ष  में  निर्णय  लेना  चाहिए  ।

 सरयू  नदो  पर  एक  रेल  पुल  का  मिर्माण  करने  शोर  मानकपुर-इलाहाबाद
 रेल  लाइन  को  सुख्य  लाइन  में  बदलने  को  मांग

 ]

 श्री  निर्मेल  खत्रो  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  फैजाबाद  क्षेत्र  में  रेल

 सुविधाओं  की  ओर  भआक्ृष्ट  करना  चाहता  पिछले  पत्रास  वर्षों  से कोई  भी  बड़ा  नया  सुधार

 यहां  रेलवे  में  नहीं  किया  गया  ।  यहां  के  नागरिकों  की  मांग  को  देखते  हुए  व  क्षेत्र  के विकास  के  लिये

 यह  आवश्यक  है  कि  अयोध्या  में  सरयू  नदी  पर  रेल  पुल  बनाकर  उसे  पूर्वोत्तर  रेलवे  के

 कटरा  स्टेशन  से  जोड़  दिया  जाए  और  मनकापुर  से  फैजाबाद  प्रतापगढ़  होकर

 इलाहाबाद  तक  जाने  वाली  लाइन  को  मुख्य  लाइन  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाए  ताकि
 यह  क्षेत्र

 देश  के  सभी  भागों  से  जुड़  ऐसा  करने  से  उत्तरी  बिहार  का  दक्षिण  भारत  से  सीधा

 संपक  भी  हो  जायेगा  एवं  इस  पिछड़े  इलाके  के  विकास  में  भी  सहायक  होगा  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  अयोध्या  क्षेत्र  की  धाविक  महत्ता  को  देखते  हुए  यहां  भाने

 वाले  तीर्थ-यात्रियों  व  पर्यटकों  की  सुविधा  के  लिए  उक्त  कार्य  कराने  का  कष्ट  इसी  के  साथ

 अयोध्या  व  प्रयाग  दोनों  तीर्थ  स्थलों  के  मध्य  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  भी  चलाया

 प्रस्तावित  सथुरा-अलबर  रेल  लाइन  का  तिर्माण  तुरन्त  तथा  ्लबर

 शहर  से  शुरू  करने  की  झ्ावश्यकता

 ]

 क्री  रास  सिह  यादव  :  मथुरा-अलवर  लाइन  119.75

 नई  रेलवे  लाइन  को  बिछाने  की  स्वीकृति  दे
 दी

 गई  है  और  उसका  उद्घाटन  भूतपूर्व  रेल  मंत्री

 द्वारा  किया  गया

 जना  की  कुल  अनुमानित  लागत  3475  करोड़  रुपये  लगायी  गयी  थी  ।  उद्थाटन इस  परिथोजन
 रेल  मंत्री  द्वारा  शिलान्यास  किया  गया  1983.84

 समारोह  रामगढ़  गांव  में  हुआ  था  और
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 रास  सिंह

 के  रेल  अनूपूरक  बजट  में  एक  लाख  रुपये  का  वित्तीय  नियतन  का  प्रावधान  किया  गया

 इण्डियन  रेलवे  ईयर  1983-84  में  इस  बात  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 अलवर  रेलवे  लाइन  लाइन  119.75  कि०  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  और  निर्माण  कार्य
 का  उद्घाटन  किया  जा  चूका

 1985-86  के  रेल  बजट  मथुरा-अलवर  लाइन  119.75)  नई  रेलवे  लाइन  के

 निर्माण  के  लिए  1,31,84,000/-  रुपये  का  नियतन  किया  गया  इस  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  के

 लिए  अलवर  और  तहसीलों  की  कृषि  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जा  रहा  भूमि
 ग्रहण  राजस्थान  जयपुर  ने  इस  रेल  मार्ग  के  लिये  भूमि  अधिग्रहण  करने  की

 कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  किन्तु  यह  कार्यवाही  शीघ्र  पूरी  करने  तथा  अलवर  नगर  से  गिर्माण

 कार्य  तत्काल  आरम्भ  किये  जाने  की  आवश्यकता

 अतः  माननीय  रेल  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  निर्माण  कार्य  को  तत्काल
 आरम्भ  किया  जाए  और  इसका  निर्माण  अलवर  नगर  से  आरम्भ  किया

 कुछ  प्रतीक्षारत  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पंशन  देने  के  लिए  विधाराधोन

 पड़े  झ्ावेदन  पशन्नों  को  निपटासे  के  लिये  विशेष  क्षसियान

 चलाने  को  स्‍झ्रावश्यकता

 हरी  मारायण  अन्द  ०राशर  :  अनेक  स्वतन्त्रता  सेनानी  ।  आजाद  हिन्द  फौज  के

 भूतपूर्व  सैनिक  वृद्धावस्था  को  प्राप्त  हो  गये  हैं  और  अपनी  स्वतन्त्रता  सेनानी  पैंशन  की  स्वीकृति
 की  प्रतीक्षा  में  उनमें  से  अनेक  मृत्यु  के  निकट  यह  आवश्यक  है  कि  केन्द्र  सरकार

 पैंशन  के  सभी  मामलों  को  निषटाने  के  लिए  एक  विशेष  अभियान  चलाये  और  यह  सुनिश्चित  करे
 कि  सारहीन  आपत्तियों  ।  सत्यापनों  के  कारण  अनिणित  पड़े  आवेदनों  को  शीघ्रता  से
 निपटाया  जाए  ।

 केन्द्रीय  गृह  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  यह  अभियान  तत्काल  चलाया  जाय  ।

 पारादीप  पर  बिना  झोर  विलस्म  किये  मत्स्य  पत्तन  स्थापित  करते  को

 झावश्यकता

 झभीसती  जयन्ती  पटनायक  :  पारादीप  में  एक  आधुनिक  मत्स्य  पत्तन  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  1972  में  रखा  गया  था  ।  उड़ीसा  सरकार  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  स्तर  से  विभिन्‍न  अवसरों

 पर  इस  मामले  को  उठाती  रही  पारादीप  में  एक  मत्स्य  पत्तन  बनाये  जाने  के  हित  में  योजता
 आयोग  का  कार्यक्रम  मल्यांकन  संगठन  अपना  प्रतिवेदन  भ्रस्तुत  कर  चुकी  है  ।

 पारादीप  में  मत्स्य  पत्तन  के  विकास  सम्बन्धी  प्राक्कलन  9  वर्ष  पूर्व  भारत  सरकार  को  भेजे
 गये  थे  भूतपूर्व  केन्द्रीय  कृषि  मन्त्री  ने इस  सभा  में  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  का  आश्वासन
 दिया  किन्तु  खेद  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  अब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।
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 पारादीप  मत्स्य  पत्तन  का  प्राककलन  समय-समय  पर  अद्यतन  बनाया  जाता  रहा  इस
 समय  पारादीप  क्षेत्र  में  500  नौकाएं  चल  रही  हैं  और  इन  नौकाओं  को  मुख्य  बन्दरगाह  की  खाड़ी
 में  मुड़ने  के  लिए  लकड़ी  के  घाटों  में  अस्थाई  रूप  से  बहुत  कम  स्थान  दिया  जा  रहा  है  तथा  उन्हें
 कोई  सुविधा  भी  प्राप्त  नहीं  मत्स्य  पत्तन  सुविधा  के  अभाव  में  इन  नौकाओं  से  पत्तन  प्राधिकारियों
 को  अनेक  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  परादीप  में  अविलम्ब  एक  मत्स्य
 पत्तन  स्थापित  किए  जाने  की  नितान्त  आवश्यकता  सम्बन्धित  मन्त्रियों  से  मेंरा  अनुरोध  है  कि
 इस  संबंध  में  आवश्यक  कदम  उठाये

 जग  ज्योति  बासबेश्वर  के  जन्म  दिन  को  राष्ट्रीय  ध्रवकाश  धोषित  करने
 तथा  उनको  मूति  संसद  मबस  के  सामने  लगाने  की  झावश्यकता

 श्री  जी०  एस०  बसवराज्‌  :  शताब्दी  व्यस्क  अक्षय  थाडिगे  के

 शुभ  जो  आज  पड़ता  इस  देश  के  महान  समाज  सुधारक  और  अरथंशास्त्री  श्री  जग  ज्योति
 बसवेश्वर  का  जन्म  हुआ  अपने  नेतृत्व  में  उन्होंने  पूरे  राष्ट्र  को  जोड़ने  का  प्रयत्न  किया

 वहू  महान  समाज  अभंशास्त्री  और  दर्शनशास्त्री  काले  मार्क्स  से  कहीं
 अधिक  कुशलतापूर्वक  उन्होंने  इन  क्षेत्रों  मे ंसुधार  किया  ।  उन  दिनों  उन्होंने  बर्गहीन  और  जातिविहीन
 समाज  की  रचना  की  थी  ।  उनके  उपदेश  और  गीत  अनुकरणीय  हैं  ।  वढ  पहले  व्यक्ति  थे  जिन्होंने

 नामक  संसद  का  संगठन  किया  था  जहां  सभी  लोगों  को  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  का
 अधिकार  उनके  प्रयासों  के  परिणाम  स्वरूप  उच्च  तथा  निम्न  वर्ग  के  चाहे  उनके

 हैसियत  और  सम्पन्तता  आदि  का  स्तर  कैसा  ही  क्‍यों  न  एक  साथ  मिलकर  बैठ  सकते  थे  ।
 इसके  उन्होंने  उच्च  और  निम्न  वर्गों  के  लोगों  में  आपस  में  विवाह  सम्पन्त  राज्य  के

 प्रध्चान  मनन्‍्त्री  के  रूप  में  वह  एक  महान  प्रशासक  थे  और  वह  सरल  और  विनम्र  स्वभाव  के

 उन्होंने  लोगों  को  काम  रोटी  कमाना  और  भोजन  करना  अर्थात्‌  ।  ही  पूजा  हैਂ  सिखाया  ।

 इसलिए  अपने  प्रिय  एवं  माननीय  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि

 श्री  जग  ज्योति  बासवेश्वर  की  विचारधारा  के  अनुरूप  समाजवादी  ढांचे  के  आधार  अपने  देश

 के  सामाजिक  उत्थान  के  लिए  निम्मलिशित  कार्यवाही  तत्काल  की  जाये  :---

 (1)  स्वास्थ्य  समाज  की  सृष्टि  के  लिए  उनके  प्रवचमों  को  अमृत्व  प्रदान  करने  के  लिए

 उनके  जन्म  दिवस  को  राष्ट्रीय  अवकाश  के  रूप  में  मनाया

 (2)  उनकी  मूर्ति  संसद  भवन  के  सामने  स्थापित  की  जाये  जिससे  सभी  लोगों  को  उनके

 प्रबचनों  और  कार्य-कलापों  से  प्रेरणा

 (3)  उनके  तथा  उनके  समकालीन  अन्य  महान  पुरुषों  और  महिलाओं  के  सभी  लेखों

 जो  इस  समय  कनन्‍नड़  भाषा  में  राष्ट्र  की और  विश्व  की  सभी  भाषाओं  में  अनुवाद  कराया  जाय

 और  विश्व-भर  में  प्रकाशित  कराया  जाय  जिससे  इस  विश्व  में  मानव  मात्र  के  लिए  एक  ऐसे

 वरण  की  सृष्टि  हो  जिसमें  वह  आराम  से  अपना  जीवन  यापन  कर  सकें  ।

 (4)  .  उनका  उनके  प्रवचन  स्थान  और  उनकी  कार्य-स्थत्यों  को  देश  के  प्राचीत
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 स्मृति  चिन्ह  के  रूप  में  घोषित  किया  जाय  जिससे  वतंमान  तथा  भावी  पीढ़ियों  के  मस्तिष्क  में  उनका
 प्रेरणा  स्रोत  सुरक्षित  रह  सके  ।

 कोयम्बट्र  को  हर  रोज  इस्पात  सामग्रो  लाने-ले  जाने  के  लिए  ज्यादा  माल
 डिब्बे  भ्ाबंटित  किये  जाते  को  श्रावश्यकता

 ओर  एन०  सुन्दरराजन  :  तमिलनाडु  के  कोयम्बतूर  जिले  में  लगभग
 400  फाउंड़ियां  कच्चा  अर्थात्‌  कच्चे  लोहा  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  फाउंडिियां  .  बन्द

 होने  के  कगार  पर  हैं  जिससे  कोयम्बतूर  के  हजारों  श्रमिक  बेकार  हो  जायेंगे  ।

 इन  फाउंड़ियों  को  हर  महीने  5000  टन  कच्चे  लोहे
 की

 आवश्यकता  होती  गत  कुछ
 महीनों  से  पूर्ण  मात्रा  में  कच्चा  लोहा  उपलब्ध  नहीं  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  मद्रास  और

 कोयम्बतूर  के  अधिकारियों  का  यह  कहना  है  कि  परिवहन  के  लिये  माल  डिब्बों  की  कमी  के  कारण

 इन  फाउंड़ियों  को  कच्चा  लोहा  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।

 इसलिए  माननीय  रेल  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस्पात  सामग्री  को  नित्य  लाने-ले-जाने
 के  लिए  यद्ध  स्तर  पर  कोयम्बतूर  को  पर्याप्त  माल-डिब्बे  आबंटित  किए

 कर्माटक  के  हसन  जिले  के  शान्ति  प्राम  मन्दिरों  का  प्रथन्ध  पुरातत्व  विभाग

 को  सोंपने  का  निर्देश  देने  को  प्लावश्य  कता

 *हा०  बो०  बेंकटेश  :  कर्नाटक  राज्य  के  हसन  जिला  में  स्थित  शांति

 शताब्दी  की  प्रसिद्ध  नतंको  शांतिदेवी  के  नाम  से  विख्यात  जो  होसाल  साम्राज्य  के  राजा  विष्णु
 बद्धंत  की  पटरानी  इस  गांव  में  सोमकेशव  योगनरसिम्हा  मन्दिर  और  एक  जैन  मंद्विर

 जो  होसाल  राजाओं  के  वस्तुशिल्प  सौंदर्य  की  यादगार  ये  यादगार  हसन  गांव  से  लगभग  10

 मील  दूर  तथा  जैन  देवता  मोमतेश्वर  के  निवास  स्थान  श्रवण  वे  लगोला  के  रास्ते  में  स्थित  हैं  ।  ये

 तीन  मन्दिर  जीर्ण-शीर्ण  अवस्था  में  हैं  तथा  शताब्दी  की  बबंरता  के  शिकार  हुए  हैं  वास्तव  में

 जैन  मन्दिर  गत  अनेक  वर्षों  से  बन्द  पड़ा  बेलूर  और  श्रवणवे  लगोला  में  स्थित

 चेन्नाकेशव  हो  सलेश्वर  तथा  शांतालेश्वर  मन्दिर  और  गोमतैश्वर  के  महान  मन्दिरों  ने

 अन्तर्राष्ट्रीय  ब्याति  प्राप्त  अध्टप्त  कला  प्रेमियों  को  आकषित  किया  है  |  शरतिग्राम  के  मन्दिरों  की

 क्ेन्द्रीय  सरकार  के  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  संरक्षण  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 मैं  शिक्षा  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  पुरातत्व  विभाग  को  निदेश  दें  कि  वह  इन

 मन्दिरों  को  अपने  संरक्षण  में  तत्काल  लें  और  उन  मन्दिरों  को  सुरक्षित

 गोरखपुर  जिले  में  किसातों  को  डोजल  को  पर्याप्त  प्लार्पृति  को  व्यवस्था
 करने  को  झावश्यकता

 झ्ोः  प्रहा  वीर  प्रसाद  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तर्गत

 के  मूल  कम्नड  में  दिए  गए  बकतव्य  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 निम्मलिखिंत  सूचना  देना  चाहता  हूं  ।

 आपको  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  गोरखपुर  जनपद  में  डीजल  की  कमी  की  ओर

 आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  श्रीमान्‌  इस  समय  जब  कि  गेहूं  की  मड़ाई  काफी  जोरों  से  चल  रही
 मेरे  सम्पूर्ण  जनपद  में  तप्ा  पूर्वा्चल  में  डीजल  का  अभाव  चल  रहा  है  जो  कि  किसानों  के  लिए
 काफी  कष्टदायक  है  ।  कारण  कि  प्रकृति  भी  किसानों  का  साथ  नहीं  दे  रही  है  क्योंकि  बी  च-बीच  में

 मोतम  खराब  हो  रहा  है  और  साथ  ही  साथ  सम्पूर्ण  प्रदेश  में  विद्युतुकी  काफी  कमी  हो  गई  है  ।

 ऐसी  दसा  में  बेवारे  किश्षानों  के  जिए  रामायण  की  वह  चोपाई  चरितार्थ  हो  रही  है  कि  ग्रहित

 पुनि  बात  तापर  बिछी  मारि  |  ताहि  बिजावे  कह  कौन  उपचार  ।”  अर्थात्‌  किसानों  की

 हालत  काफी  दयनीय  हो  गई  है  ।

 आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  अविलम्ब  किसानों  की  रक्षा

 के  लिए  ढीजल  की  भरपूर  व्यवस्था  की  जाए  ।

 1.52  म०  १०

 झनुदानों  को  मांगें  1985-86

 संचार  भमभालय

 |

 उपाध्यक्ष  :  अब  समा  संवार  मम्त्रालय  की  मांग  संख्या  14  से  17  को  चर्चा  और

 मतदान  के  लिए  लेती  है  जिसके  लिए  4  घंटे  का  समय  आबंटित  किय्ना  जाता  है  ।

 इस  सभा  में  उपस्थित  जिन  माननीय  संदस्यों  के  अनुदान  की  रंगों  से  संबंधित  कटौती

 प्रस्ताव  परिचालित  किये  जा  चुके  यदि  वे  अपने  कटौती  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहते  तो  वे  जिन

 कटौती  प्रेस्वाव  को  स्खना  चाहते  उनको  क्रमांक  दर्शाते  हुए  अपनी  पर्चों  15  मितट  के  भीतर

 सभा  पटल  पर  भेज  दें  ।

 यथा  प्रस्तावित  कटौती  प्रस्ताव  का  क्रमांक  दर्शाने  वाली  सूची  शीघ्र  सूचना  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  |  यदि  कित्ी  सदस्य  को  सूची  में  किसी  गलती  का  पता  चले  तो  वह  उसे  पटल  अधिकारी

 को  अविसम्ब  बता  दे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 संचार  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  14  से  17  के  लिए  कार्य  सूची  के

 स्तम्भ  2  में  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के

 दौरान  होने  वाले  लर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिश्याई  गई
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 राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से  अनधिक  लेखानुदान  राशियां  संचित  निधि राशियां  संचित  निधि
 में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाये  ।”

 लोक  सभा  को  स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  संचार  मस्त्राज्य  से  संबंधित  श्रमदानों  की

 मांगें  1985-56

 ०-9.  िननानन  नननननननागनगनग>ऋभ  अमन»

 मांग  संघया  मांग  का  नाम  25  को  सदन  की  स्वीकृति  के
 सदन  द्वारा  स्वीकृत  लिए  प्रस्तुत  अनुदान  की

 लेखानुदान  की  मांग  मांग  की  रकम

 की  रकम

 | ३2-०3 कक  न  हनन  अमल»  ५33७५  आआआ»थ

 2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी

 रुपये  रुपये  रुपये  रुपये

 आजम
 कि

 संचार  मन्त्रालय  ।

 संचार  मंत्रालय  92,46,000  4,62,3,000

 विदेशी  संचार  सेवा  7,54,20,000  2,33,33,000  राजस्व  पूंजी

 डाक  सेवाएं  रुपये रुपये  6,57,95,84,000  29,56,67,000
 '

 दूर  संचार  सेवाएं  2,43,73,33,000  2,33,33,000  37,71,00,000  11,66,67,000

 16.  डाक  सेवाएं  जन  जन  निन2भ2£/गन  जनम  जनम  नमन  ाओ  नमन  अमन  नमक  6,57,95,84,000  ७त-+नमककम  «नाम  29,56,67,000  अप«»नन  धक-न  कमन»«म«»नक

 डा०  श्री  विजय  रामा  राव  :  दूरसंचार  के  विकास  से  संबंधित  कुछ  महत्वपूर्ण

 पहलुओं  को  इस  सभा  के  समक्ष  रखने  का  अवसर  दिये|जाने  के  लिए  मैं  आपको  बहुत-बहुत  धस्यवाद
 देता  हूं  ।

 हमारी  छठी  योजना  पूरी  हो  चुकी  है  और  सातवीं  योजना  आरम्भ  हो  चुकी

 यह  उचित  समय  है  कि  हम  छठी  योजना  के  प्रारम्भ  में  निर्धारित  किये  गये  लक्ष्यों  के  बारे  में  इसका

 अनुमान  लगा  लें  कि  हम  इन  लक्ष्पों  की  प्राप्ति  में  कहां  तक  सफल  रहे  हैं  और  कहां  तक  असफल  । '
 इस  प्रकार  के  मूल्यांकन  से  हमें  अपनी  कमियों  और  सीमाओं  का  पता  चल  जायेगा  ।

 टेलीफोन  उपभोक्ता  उत्तरोत्तर  बढ़  रहे  हाल  में  किये  गये  सर्वक्षण  के  अनुसार
 फोनों की  मांग  जो  में  24  लाख  डी०  ई०  एल०  थी  में  बढ़कर  55  लाख  हो  गई  है
 और  तक  बढ़कर  लगभग  8  लाख  डी०  ई०  एल०  हो  जायेगी  ।  बढ़ती  हुई  मांग  के  अनुरूप
 टेलीफोनों  की  सप्लाई  संतोषजनक  नहीं  हो  पा  रही  है  ।
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 इस  प्रकार  देश  में  टेलीफोनों  की मांग  और  सप्लाई  के  बीच  भारी  अन्तर

 संचार  सेवा  संपूर्ण  राष्ट्र  क ेमानव  जीवन  के  विकास  के  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  यवि  संचार
 सेवा  अच्छी  होगी  तो समय  और  शक्ति  की  बचत  होगी  और  शीघ्र  ही  कार्य  पूर्ण  हो  जायगा  ।

 मैं  सभा  का  ध्यान  इस  बढ़ते  हुए  अन्तर  की  समस्‍या  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 इस  समस्या  के  बारे  में  मन्त्रालय  से  जब  भी  स्पष्टीकरण  देने  को  कहा  जाता  हर  बार  यही

 बहाना  बनाया  जाता  है  कि  काय॑  के  विस्तार  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  है  और  वह  अपनी

 भक्षमताओं  और  अनियमितताओं  को  स्वीकार  नहीं  करता  ।

 इसके  अलावा  पहले  से  ही  विद्यमान  टेलीफोन  नेटवर्क  के  लिए  घटिया  किस्म  की  सेवा  बहुत
 समय  से  एक  समस्या  बनी  हुई  अधिकतर  टेलीफोन  प्रायः  या  तो  ठौक  काम  नहीं  करते  अथवा
 खराब  रहते  हमारे  देश  में  टेलीफोन  के  काम  को  संभालने  के  लिए  दूरसंचार  इन्जीनियरों  की

 बहुत  बड़ी  संड्या  है  परन्तु  उन्हें  वर्तमान  नेटवर्क  की  समस्याओं  और  दोषों  की  ठीक-डीक  पहचान
 ही  नहीं  और  इसलिए  वे  उसे  ठीक  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।

 -  हम  विकास  शील  देशों  को  परामर््त  सम्बन्धी  सेवा  दे  रहे  हम  नवीनतम

 इलैक्ट्रानिक्स  प्रणाली  को  अपनाने  की  योजना  बना  रहे  विशञान  और  प्रौद्योगिकी  इतनी
 सित  हो  चुकी  है  कि  मनुष्य  चांद  पर  उतर  सकता  है  परन्तु  हम  अपने  टेलीफोन  नेटवर्क  की  श्वामियों
 को  भी  नहीं  सुधार  सकते  तथः  अनेक  वर्षों  के  बाद  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रभावी  टेलीफोन  सेवा  की
 व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  ।  उदाहरण  के  लिए  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  जोदीमातला  में  जो  कि  भारत  का  एक
 बड़ा  औद्योगिक  क्षेत्र  है  तथा  एशिया  में  चौथे  नस्‍्वर  पर  बहां  भी एक  करचल
 फोन  एक्सचेंज  वहां  जब  भी  हम  फोन  का  चोगा  उठाते  हैं  तो  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  कोई  उत्तर
 मिलने  से  पहले  ही  हम  से  कोई  ब्यक्ति  दूसरा  ही  नम्बर  पूछेगा  अथवा  हमें  कोई  और  बातचीत

 सुनने  को  मिलेगी  यही  नहीं  बल्कि  दिल्ली  से  भी  मैंने  अनेक  बार  प्रात:काल  और  सांयकांल  अपने
 धर  टेलीफोन  मिलाने  का  प्रयत्न  किया  परन्तु  15  दिन  तक  प्रयत्न  करने  के  बाद  भी  मेरा  टेलीफोन
 नहीं  मिल  ।  यद्यपि  हमारे  कुछ  विदेशों  की  राजधानियों  से  भी  टेनीफोन  सम्पर्क  हैं  फिर  भी  हम
 भारत  में  अपने  ही  कुछ  शहरों  और  गांवों  से  सम्पर्क  नहीं  कर  सकते  ।  मैंने  जिस  समस्या  का  उल्लेख
 किया  है  वह  केवल  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  तक  सीमित  नहीं  बल्कि  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यही  स्थिति
 है  तथा  शहरों  में  भी  कुछ  लोग  इस  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 इसका  मुख्य  कारण  क्‍या  टेलीफोन  विभाग  में  कार्यालयों  से  बाहर  कार्यरत  अधिकतर
 स्टाफ  में  देनिक  मजदूर  हैं  जो  कि  अकुशल  भी  अतः  गैर-तकनीकी  और  अकुशल  लोग
 निकतम  टेलीफोन  नेटवर्क  को  जो  ठीक  से  नहीं  संभाल  पा  रहे  अथवा  उसको  नुकसान  पहुंचा
 रहे  हैं  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  80-90  प्रतिशत  दूर  संवार  सुविधायें  शहरी  क्षेत्र  तक  ह्ी
 सीमित  हैं  जबकि  हमारी  80  प्रतिशत  आबादी  गांवों  में  बसती  है  ।  उन  पर  बाढ़  जैसी
 मनेक  आपात  विपत्तियां  आती  रहती  हैं  परन्तु  उनके  पास  दूर  संचार  की  सुविधा  नहीं  है  जिनके
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 विजय

 परिणामस्वरूप  उन्हें  बहुत-सी  कृठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वह  दूर  संचार  प्रणाली  का  विस्तार  ग्रामीण  क्षेत्र  में  भी  करें  ताकि  हमारे  देश  का

 आधार  स्तंभ  इस  सुविधा  का  कुछ  हृद  तक  उपयोग  कर  सके  ।

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  के  वर्ष  में  सामाजिक  कार्यकर्ता  आदि  जैसे  लोक

 सेवोन्मुख  पेशे  के  लोगों  को  टेलीफोन  के  लिए  आवेदन  करने  के  कुछ  दिन  बाद  ही  टेलीफोन  मिल
 जाया  करता  था  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  37  वर्ष  बाद  हमारे  आदमी  लोगों  के  अपना
 निवास  स्थान  बदलने  उनके  टेलीफोनों  को  अन्तरित  करने  की  भी  व्यवस्था  नहीं  क्रर  सकते  ।
 आज  हमें  इस  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 2.00  म०्प०

 दो  वर्ष  पूर्व  संसद  में  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  प्रत्मेक  टेलीफोन  प्रयोक्‍ता  टेलीफोन

 का  उपयोग  करने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  टेलीफोन  सर्विस  कार्ड  दिया  जाएगा  ।  परन्तु  इस  घोषणा

 का  कुछ  भी  नहीं  बना  ।  शायद  आपको  पता  ब्रिटेन  में  टेलीफोन  का  कुछ  भी  किराया  नहीं  लिया

 जाता  ।  परन्तु  यहां  क्या  होता  है  कि जब  आपका  टेलीफोन  काम  भी  नहीं  कर  रहा  तब  भी

 आपको  गलत  बिल  देने  के  लिए  कहा  जाता  आपको  गलत  बिल  प्राप्त  होता  है  और  बेशक
 आपका  टेलीफोन  काम  न  कर  रहा  आपको  बिल  की  रकम  अदा  करनी  हो  पड़ती  है  ।  यहां  इस

 तरह  की  बालें  हो  रही  उनको  बढ़िया  काम  के  लिए  रकम  देने  के  बजाय  हम  उन्हें  टेलीफोन
 व्यवस्था  के  निकम्मे  काम  के  लिए  रकम  दे  रहे  हैं  ।

 हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  बहुत  से  उच्च  अधिकारियों  भौर  मंत्रियों  के  कार्यात्नयों  सें  अथवा
 घरों  पर  3  अथवा  4  टेसीफोन  होते  मैं  नहीं  समझता  कि  एक  ही  व्यक्ति  एक  समम्र  में  3  अथवा
 4  टेलीफोनों  का  उपयोग  कर  सकता  कोई  भी  व्यक्ति  एक  समय  में  तीन  अथब्रा  चार  टेघीफोनों

 को  काम  में  नहीं  ला  सकता  ।  अतः  पता  नहीं  वे  क्‍यों  3  अथवा  4  टेलीफोनों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।
 शायद  यह  इसलिए  कि  वे  टेलीफोन  व्यवस्था  की  ईमानदारी  पर  अथवा  टेलीफोन  व्यवस्था  की  दक्षता

 पर  भरोसा  नहीं  कर  रहे  ।

 हम  तार  भेजते  परन्तु  तार  संबंधित  व्यक्ति  के  पास  पहुंचता  कब  है  ?  यह  संबंधित
 व्यक्ति  के  पास  कई  सप्ताह  के  बाद  पहुंचता  है  ।  और  पत्रों  के  बारे  में  स्थिति  क्‍या  है  ?  पत्र  एक
 महीने  बाद  अथवा  दो  महीने  बाद  पहुंचते  पार्सलों  की  स्थिति  क्या  है  ?  आपको  पासंल  का
 कवर  तो  मिलता  है  परन्तु  उसके  अन्दर  की  वस्तु  गायब  होती  है  ।  सम्पूर्ण  व्यवस्था  का  यही  हाल

 क्या  हम  इस  व्यवस्था  को  सुधारने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  ?
 ह

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बे  मेरे  सुझावों  पर  ध्यान  दें
 तथा  जहां  आवश्यक  हो  वहां  शीघ्र  कार्यवाही  करें  ।

 '  ब्रस्यवाद  ।
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 बन+>-मकनक---

 कटोतो  प्रस्ताव

 क्री  नारायण  भोबे  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 डाक  सेवायें  शीर्षक  के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।”

 पश्चिम  बंगाल  में  खड़गपुर  में  मोलबाजार  में  डाकधर  खोलने  की  जिसे  3  वर्ष

 पूर्व  स्वोकृति  प्रदान  की  गई  थी  तथा  तथा  जिसके  लिये  रेल  विभाग  ने  एक

 उपयुक्त  भू-खंड  आवंटित  कर  दिया  (6)

 डाक  सेवायें  शोष॑क  के  प्रस्तपंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 देश  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  लाने  की  आवश्यकता

 संचार  मंत्रालय  शोर्षक  के  प्नस्तगंत  सांग  में  की  रुपये  कम  किये

 सरकारी  परिषद  सलाहकार  सरकारी  की  त्रैमासिक  आधार  पर

 मित  बैठकें  आयोजित  करने  की  आवश्यकता  ।  (13)

 संचार  मंत्रालय  शोषक  के  प्रस्तगंत  मांग  सें  100  रपये  कम  किये

 केंटीन  कर्मचारियों  को  ग्रेच्युटी  दिए  जाने  की  आवश्यकता  ।  (29)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उपर्युक्त  कटोती  प्रस्ताव  भी  सदन  के  समक्ष  हैं  ।

 प्रो०  नारायण  चस्द्र  पराशर  :  मैं  माननीय  संचार  राज्य  मंत्री  द्वारा  इस  सदन

 में  प्रस्तुत  की  गई  वर्ष  !985-86  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 समीक्षाप्रीन  रिपोर्ट  वर्ष  1983-84  तथा  1984-85  के  लिए  इकट्ठी  ही  बना  दी  गई  है  तथा

 अनुदान  मांगें  वर्ष  1985-86  के  लिए  हैं  ।

 यह  रिपोर्ट  निस्संदेह  एक  अच्छा  दस्तावेज  है  जिसमें  कुछ  उपलब्धियां  दी  गई  हैं  तथा  कुछ

 कठिनाइयों  पर  प्रकाश  डाला  गया  है  ।

 डाक  के  कार्यकरण  का  एक  महत्त्वपूर्ण  पहलू  है  शाद्षा  डाकधर  खोलना  ।  एक  बर्ष

 में  62  शाखा  डाकघर  खोलना  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  किसी  वर्ष  में  खोले  गए  शाखा  डाकधरों  की

 संछ्या  में  न्यूनतम  है  ।

 फिर  भी  इसके  लिए  विभाग  को  दोष  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  नए  पदों  के  सुजन  तथा

 मान  रिक्तियों  को  भरे  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  होना  ही  प्रमुखतया  इस  असंतोषजनक  कार्य  के  लिये

 जिम्मेदार  है  ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  एक  ग्रामीण-क्षेत्रोन्मुख  विभाग  के  मामले  में  भी  वित्त
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 सारायण  चम्द्र  पाराशर  ]

 मंत्रालय  इतनी  कठोरता  क्‍यों  बरतता  है  ।  एक  डाकघर  ही  तो  है  जिसकी  कोई  भी  गांव  आकांक्षा

 कर  सकता  है  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  कई  वर्षों  के  बाद  भी  यदि  वित्त  मंत्री  को  गांव  को  एक  डाक  घर
 की  सुविधा  देने  से  वंचित  करने  में  मजा  आता  है  तो  यह  उचित  नहीं  ।  एक  शाखा  डाकघर  में  केवल
 दो  या  तीन  घंटे  ही  काम  होता  अतः  ग्रामीण  जनता  के  लिए  शाखा  डाकधर  खोलने  पर  आपको
 अनिच्छा  नहीं  प्रकट  करनी  वित्त  मंत्रालय  को  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  भारत  की
 ग्रामीण  जनता  के  साथ  कोई  अन्याय  न  हो  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  लगाए  गए  प्रतिबन्ध  के  कारण  विभाग
 की  कार्य-कुशलता  घट  रही  मैं  संचार  राज्य  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इन  सभी  बातों  को
 हमेशा  के  लिए  निपटाने  के  लिए  तथा  इस  पर  निर्णय  करने  के  लिए  वित्त
 योजना  आयोग  और  अन्य  सभी  उच्च  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत  करने  में  अपने  पद  का
 योग  वे  इन  बातों  को  उस  तरीके  से  लागू  करें  जिस  तरीके  से  हम  प्रायः  ग्रामीण  लोगों  की
 सेवा  करने  की  अपनी  मंशा  की  घोषणा  करते  हैं  ।

 यह  किसी  के  लिए  भी  सोचने  को  बात  है  कि  इस  देश  में  एक  शाखा  कार्यालय
 खोलने  अथवा  एक  टेलीफोन  केन्द्र  खोलने  की  बजाय  एक  टी०वी०  टावर  लगाना  क्‍यों  अधिक

 पूर्ण  प्रतिबन्ध  का  परिणाम  बहुत  ही  निराशाजनक  रहा  है  और  मैं  आपको  बता  दूं  कि  उन
 व्यक्तियों  के  मामले  में  भी  नियुक्तियां  नहीं  की  गई  हैं  जिनको  प्रशिक्षण  दिया  जा  चुका  आज

 एक  वर्ष  से  अधिक  से  इस  प्रतिबन्ध  ने  डाक  नेटवर्क  ओर  दूर  संचार  कार्य  के  विकास  को  निष्प्रभावी
 बना  दिया  है  तथा  विभाग  के  कार्थकरण  की  स्थिति  बिगड़ी  जहां  पहले  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एक
 टेलीफोन  केन्द्र  क ेलिए  एक  लाइन  मैन  नियुक्त  था  वहां  अब  प्रंतिबन्ध  के  कारण  एक  लाइन  मैन
 दो  या  तीन  टेलीफोन  केन्द्रों  की  देख-भाल  कर  रहा  है  और  इस  तरह  कार्य-कुशलता  में  गिरावट  आई

 है  ।  विभाग  के  लिए  जितनी  जल्दी  प्रतिब्रम्ध  हटाया  जाए  उतना  ही  बेहतर  होगा  ।  यदि  अभी

 भी  प्रतिबन्ध  नहीं  हटाया  जाता  है  तो  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  प्रधानमन्त्री  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  डाक-तार  विभाग  को  इससे  पूर्ण  मुक्ति  दिलाई  जाए  क्योंकि  एक  मात्र  यही  ऐसा  विभाग  है  जो

 गांव-गांव  पहुंचता  है  जबकि  दूसरे  विभाग  शहरों  और  नगरों  तक  ही  सीमित  हैं  ।

 हाल  ही  में  डाक-तार  विभाग  का  विभाजन  किया  गया  है  तथा  यह  एक  स्वागतयोग्य

 निर्णय  सरीन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  समिति  ऐसा  किया  गया

 समिति  ने  बहुत  ही  उपयोगी  सिफारिशें  की  हैं  जिसमें  डाक  और  दूर  संचार  विभागों  का  विभाजन

 करना  भी  एक  सिफारिश  डाक  विभाग  की  किसी  तरह  की  अवमानना  करने  की  मेरी  मंशा

 नहीं  है  क्योंकि  यह  समाज-सेवा  करने  वाला  विभाग  है  तथा  इससे  गरीब  आदमी  को  आशा  रहती  है
 कि  किसी  का  पत्र  उसे  प्राप्त  होगा  अथवा  पत्र  उसके  किसी  सम्बन्धी  को  मिलेगा  ।  हालांकि  डाक  विभाग

 को  हानि  भी  उठानी  पड़ती  है  क्योंकि  इस  विभाग  पर  बहुत  से  सामाजिक  दायित्व  हैं  ।

 जहां  मैं  इस  विभाजन  के  लिए  भन्त्री  महोदय  को  बधाई  देता  वहीं  मैं  उनसे  निवेदन  करूंगा  कि
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 वे  दोनों  ही  विभागों  के  कार्यकेलापों  और  उत्पादन  को  दुगुना  कर  दें  क्योंकि  सरीन  समिति  ने

 कुशलता  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  विभाग  के  विभाजन  की  सिफारिश  की  थी  तथा  उनका  यह  भी
 विद्वार  था  कि  विस्तार  उच्च  स्तर  पर  किया  जाए  ।

 कुछ  छंटाई  अनुभागों  को  बन्द  कर  दिया  तथा  चरणबद्ध  तरीके  से  कुछ  परवहन

 अनुभाग  खोले  गये  ।  जो  माननीय  सदस्य  संचार  मन्त्रालय  के  का्यंकरण  में  दिलचस्पी  रखते

 थे  उनमें  से  कुछ  सदस्यों  को  तत्कालीन  संचार  मम्त्री  ने  सूचित  किया  कि  यह  पता  लगाने  के  लिए  एक
 समीक्षा  की  जाएगी  कि  क्‍या  चलती  रेलगाड़ियों  से  छंटाई  अनुभाग  समाप्त  करने  तथा  स्थिर  केन्द्रों

 पर  पारवहन  अनुभाग  खोलने  से  डाक  वितरण  में  वास्तव  में  तेजी  आई  है  अथवा  देरी

 खत्म  हुई  है  ।  मुझे  इस  तरह  की  कोई  बात  नजर  नहीं  मेरा  अनुमान  है  कि  कोई  समीक्षा

 नहीं  की  गई  तथा  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  बाकी  अनुभागों  को  समाप्त  करने  से  पहले  यह  देखने  के

 लिए  एक  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  कि  क्‍या  इस  युक्ति  को  लागू  करने  के  फलस्वरूप  जन  साधारण

 को  किसी  तरह  का  कोई  लाभ  मिला  है  अथवा  यदि  उसे  कोई  लाभ  नहीं  मिला  है  तो

 हमें  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  पर  पुनविद्ञार  करना  चाहिए  तथा  पुनः  पुरानी  प्रणाली  पर  लौट  आना

 पहले  डाक  जल्दी-जल्दी  बांटी  जाती  थी  ।

 आजकल  मैं  देखता  हूं  इसमें  देरी  की  जाती  मेरा  मत  सही  है  अथवा  नहीं  इसका  निर्णय

 मैं  विभाग  पर  छोड़ता  हूं  ।  परन्तु  हर  स्थिति  में  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  जो  भी  नई

 व्यवस्था  प्रारम्भ  की  जाए  उससे  विभिन्‍न  जगहों  पर  डाक  विस्थापित  न  हो  बल्कि  उससे  कार्य

 कुशलता  बढ़े  और  डाक  शीघ्रता  से  वितरित  हो  |  यदि  इससे  भी  सुधार  नहीं  होता  तो  इसमें  कोई

 शुरू  से  गड़बड़ी

 इसके  परिणाम  स्वरूप  जो  कुछ  लोग  अस्थायी  आधार  पर  अथवा  तदर्थ  आधार  पर  नौकरी

 पर  लगे  वे  स्थायी  नहीं  किये  गये  उनके  मामलों  की  छान-बीन  को  जानी  चाहिए  तथा

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  सुनिश्चित  करें  कि  कम  से  कम  उन  गरीब

 मजदूरों  को  कोई  असुविधा  अथवा  कठिनाई  न  हो  जिनको  नौकरी  दिये  जाने  की  आशा  में  प्रशिक्षण

 दिया  गया  था  तथा  वे  चाहे  अस्थायी  आधार  पर  अथवा  दैनिक  मजदूरी  के  आधार  पर  ही  सही  वे

 नौकरी  पर  लगे  हो  रहें  ।

 इसी  तरह  डाक  मण्डल  और  उप-मण्डल  खोलने  सम्बन्धी  नियमों  में  संशोधन  के  बारे  में

 भी  मैं  तक  देना  चाहता  चूंकि  ये  नियम  मण्डलों  और  उप-मण्डलों  को  दो  भागों  में  विभाजित

 करने  के  लिए  कुल  कार्यभार  पर  आधारित  होते  वतंमान  नियम  बहुत  पुराने  हो  गए  ये  कुछ
 उपनिवेश  संबंधी  किस्म  के  इसलिए  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  पहाड़ी  निज्जन

 जम्मू  और  कएमी  हिमाचल  प्रदेश  और  राजस्थान  जैसे  कुछ  क्षेत्रों  में  नये  नियम  अपनाए  जाने

 क्योंकि  कुल  कार्यभर  को  ही  ध्यान  में  नहों  रखना  चाहिए  ।  ये  पहाड़ी  दूर  तक  फैले

 हुए  कुछ  क्षेत्र  उस  सीमा  तक  कुल  कार्यभार  के  नहीं  दिखला  सकते  जिससे  डाक  प्रण्डल  खोलने  की

 आवश्यकता  पड़ती  इसलिए  उद्देश्य  यह  होना  चाहिए  कि  सेवा  और  कुशलता  अधिक  से  अधिक

 उपलब्ध  है|  इसे  इस  तरह  अनुकूल  होना  चाहिए  कि  कुछ  समय  में  कूछ  मामलों  पर  कुल  कार्यभार
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 सारायण  चन्द्र  पाराशर

 को  समायोजन  किया  जा  सके  ।  उदाहणार्थ  हमारे  राज्य  में  या  तीन  अथवा  चार  पड़ोसी  राज्यों  में

 होता  है  कि  एक  डाक  जिले  में  जहां  एक  डाक  अधीक्षक  होता  है  यदि  उसकी  गाड़ी  बिगड़  जाती  है  या

 किसी  दुर्घटना  में  नष्ट  हो  जाती  है  तो  उसके  लिए  कोई  जीप  या  गाड़ी  उपलब्ध  नहीं  की  जाती  ।  कई

 वर्षों  तक  उसे  बदला  नहीं  जाता  है  और  राज्य  में  कई  ऐसे  दूर  दराज के  क्षेत्र  होते  हैं  जिनमें  निरीक्षण

 किया  जाता  होता  है  तथा  आपके  डाक  अधीक्षक  की  बस  में  जाना  पड़ता  है  और  वह  इस  कारण

 अधिक  निरीक्षण  नहीं  कर  पाता  परिणामस्वरूप  निरीक्षण  में  काययं-कुशलता  की  कमी  होती

 है  तथा  इसलिए  पहाड़ी  क्षेत्रों  में
 डाक  विभागों  और  प्रधान  डाक  घरों

 के
 विभाजन  और  इसे  खोलने

 के  लिए  उचित  नियम  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।]

 इतना  अनुभव  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  हमको  अपने  देश  में  व्याप्त  परिस्थितियां  और  हमारे

 भगोल  की  स्थिरता  के  लिए  हमें  नये  नियमों  का  विकास  तथा  संशोधन  करना  हमें  पुराने

 नियमों  में  संशोधन  करना  चाहिए  जिसे  अंग्रेज  लोगों  ने  बनाया  इंग्ल॑ण्ड  की  सुन्दरता  यह  है  कि

 इंग्लैण्ड  का  कोई  भी  भाग  समुद्र  से  70  मील  दूर  नहीं  लेकिन  भारत  जैसे  विशाल  देश  में  हमें  इस

 महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  लोगों  के  दु.बों  को  कम  करने  के  लिए  नये  नियम  बनाने  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  और  उनके  पूवववर्ती  श्री  गाडगिल  को  के  लिए  भारत  का

 संघर्षਂ  नामक  प्युंखला  में  स्मारक  डाक  टिकटों  को  निकालने  की  योजना  को  शुरू  करने  के  लिए

 बधाई  देना  चाहता  यह  एक  योजना  है  जिसने  देश  की  रचनात्मक  कल्पना  को  आकर्षित  किया

 इस  शंखला  में  पहला  डाक  टिकट  9  1942  को  अम्बई  में  महात्मा  गांधी  द्वारा  भारत

 छोड़ो  आंदोलन  की  स्मृति  में  जारी  किया  गया  तब  से  अब  तक  इस  श्यृंखला  में  भारत  के

 स्वतंत्रता  सैनानियों  की  याद  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  किए  गए  हैं  और  यह  प्रक्रिया  ठीक  1990

 तक  जारी  रहेगी  यह  बहुत  अच्छी  श्वृंबला  है  और  मैं  इसके  लिए  विभाग  को  बधाई  देता  मैं  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  के  सम्मान  में  याइ  करता  हुं  जो  आज  के  दिन  पिछले  वर्ष  23  1984  को

 हिम।चल  प्रदेश  के  हमीरपुर  संसदीय  चुनाव  क्षेत्र  के  ज्वालामुल्दी  पर  पहाड़ी  बाबा  खुशीराम
 की  याद  में  एक  स्मारक  डाक  टिक्रट  जारी  करने  गई  वह  अब  नहीं  हैं  लेकिन  उनकी  याद

 हमारे  लिए  और  पूरे  विश्व  के  लिए  अनंतकालीन  और  मैं  एक  बार  फिर  विभाग  के  वाबिक

 प्रतिबेदन  पर  इस  तस्वीर  को  चित्रित  करने  के  लिए  विभाग  को  बधाई  देता  हूं  जिसमें  ज्वालामुखी
 पर  श्री  गाडगिल  से  डाक  टिकटों  की  एल्बम  को  प्रधानमन्त्री  जी  प्राप्त  करते  हुए  दिखाई  दे  रहे  हैं  ।

 अत  इस  तरह  उस  डाक  टिकट  को  जारी  करने  की  यह  वर्षगांठ  है  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  इस  महान्‌  कार्य  को  आगे  जारी

 हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  श्री  वाई०  एस०  परमार  के  80  वें  जन्म  दिवस  पर  जो  अगले  व
 एक  डाक  टिकट  जारी  किया  जाये  ।  वह  हिमाचल  प्रदेश  के  निर्माता  थे  जिन्हें  हम  स्मेहमप  शब्दों  में

 हिमाचल  निर्माता  कहते  श्री  परमार  ते  राज्य  के  लिए  बहुत  से  सपने  देखे  थे  ।  भाषाई  आधार

 पर  आधारित  अस्तित्व  के  रूप  में  उन्होंने  इसको  रखते  के  लिए  मुख्यमम्त्री  पद  का  त्याग  किया  ।
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 इसलिए  उन्होंने  हिमाचल  प्रदेश  के  निर्माता  की  उपाधि  ग्रहण  की  ।

 डाक  विभाग  के  बारे  में  बहुत-सी  अच्छी  बातें  हैं  ।  लेकिन  मैं  उन  कठिनाइयों  का
 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जिसका  सामना  हमारे  क्षेत्र  के  लोगों  को  करना  पड़ता  मैं
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  निम्नतम  स्तर  के  लोगों  तक  जाना  होगा  ।  1978  में
 एक  परिपत्र  जारी  किया  गया  था  जिसमें  इन  मामलों  में  जहां  उनके  गांवों  में  डाक  घरों  की
 मकी  है  वहां  डाक  घरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  पंचायत  से  एन०  आर०  सी०  के  प्रस्ताव  को
 स्वीकार  करने  से  विभाग  को  वंचित  किया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  यह  लोकतांत्रिक  कदम  नहीं
 था  और  सरकार  ने  जो  निर्णय  लिया  या  वह  भी  लोकतांत्रिक  नहीं  1980  में  लोक-तंत्र  पुनः

 स्थापित  किया  गया  था  लेकिन  इस  निर्णय  को  बदला  नहीं  जा  सका  |  मैं  मन्त्री  महोदय  से  किसी
 भी  पंचायत  से  जहां  यह  अस्थाई  आधार  पर  उपलब्ध  हो  निर्णय  को  रह  करने  और  एन०  आर०  सी०
 के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  आधार  स्तर  पर  लोकतंत्र  और  पंचायत  को  मजबूत  करने  का  अनुरोध
 करता  यदि  वे  कमी  को  और  आगे  पूरा  करने  में  असमर्थ  हैं  तो  डाकघरों  का  दर्जा  और  आगे
 कम  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसका  दर्जा  अस्थाई  रूप  से  बढ़ाया  जाएगा  लेकिन  यह  सुनिश्चित
 किया  जाना  चाहिए  कि  लोकतंत्र  में  पंचायत  की  आवाज  को  उचित  स्थान  दिया  जाना  चाहिए  ।
 केवल  विधान  सभाएं  या  संसद  ही  लोकतंत्र  को  समृद्ध  और  कायम  नहीं  रख  सकती
 पंचायत  समिति  और  जिला  परिषद  फो  भी  कुछ  महत्व  और  सम्मान  दिया  जाना  चाहिए  |

 मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  मन्‍्त्री  ने  पहले  से  ही  भावनाओं  को  नोट  कर  लिया  है  और  श्री
 गाड़गिल  जी  ने  भी  पिछती  एक  बैठक  में  मुझे  आश्वासन  दिया  है  कि  इसे  किया  जाएगा  लेकिन  इसे
 अमी  तक  नहीं  किया  गया  इसे  किया  जाता  चाहिए  ।

 इसी  तरह  मुझे  कुछ  जिश्वतनीय  सूत्रों  स ेपता  चला  है  कि  देश  में  डाक  घर  प्रणाली  को  मजबूत
 करने  का  प्रस्ताव  है  और  इसके  लिए  कुछ  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत
 सुद्धद  कदम  शाखा  पोस्टमास्टर  जो आयऔर  कमाई  संत्राप्तिबचत  दिखा  सकते  उनके  मामले
 में  उनकी  पहल  के  साय  आपका  संबंध  होना  चाहिए  तथा  उनके  वेतन  पैकेट  आदि  में  कुछ  प्रोत्साहन  के

 रूप  में  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  यह  प्रणाली  प्रचलित  रहे  ।  ग्रामीण  क्षेत्र  में  शाखा  पोस्टमास्टर  की
 संख्या  |  लाख  से  अधिक  है  तथा  उतका  भाग्य  शेष  राशि  पर  ही  निर्भर  करता  है  क्योंकि  ई०  डी०
 डी०  ए०  स्टाफ  या  जैसा  कि  इसे  ई०  स्टाफ  कहते  बहुत  नगण्य  राशि  प्राप्त  करती  है  और
 उनके  पास  कोई  चालबाजी  नहीं  यदि  वे  ज्यादा  कमाते  हैं  तो  आप  उन्हें  अधिक  मत  दीजिए  ।
 यदि  वे  कम  प्रदर्शित  करते  हैं  तो  आप  उन्हें  दण्ड  मत  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  वे

 वि्वल  हो  गये  हैं  और  उनका  दर्जा  बढ़ाने  या  पदोन्‍नति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  रास्ता  यह  है
 कि  पोस्टमास्टर  के  रूप  में  उतके  क्रियाकलापों  या  योग्यताओं  को  उनके  कार्य-निष्पादन  और

 फमाई  क्षमता  के  साथ  जोड़  विया  जाए  ।

 संचार  मन्त्रालय  में  दूर  संचार  क्षेत्र  सबसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है क्योंकि  यह  भविष्य  का  क्षेत्र

 अब  प्रत्येक  गांव  तीव्र  संचार  और  दूरभाष  की  आशा  करते  पूरे  देश  को  प्रत्येक  5  कि०मी  ०

 को  थेरे  के  पड़भुज  में  बांटने  क ेलिए  काउंसिल  आफ  एप्लाइड  इक्‍्नोमिक्स  रिसर्च  के  साथ  सम्बस्ध
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 नारायण  चन्द्र

 स्थापित  करने  के  बारे  में  विभाग  को  बधाई  देनी  चाहिए  ताकि  किसी  भी  व्यक्ति  को  सार्वजनिक

 दूरभाष  या  सार्वजनिक  दुरभाष  आप  इसे  जो  भी  कुछ  में  जाने  के  लिए  5  मील  से
 अधिक  चलना  न  पड़े  ।  यह  विशाल  कार्य  है  और  इसे  कुशलता  से  किया  जाना  चाहिए  तथा

 इसकी  रूप  रेखा  तंयार  लेकिन  धनराशि  कहां  है  ?  उन्होंने  एक  प्रणाली  को  भी  विकृसित  किया

 है  जिसे  एम०ए०आर०आ7र०एस०  या  मल्टी  एक्सेस  रूरल  रेडियो  सस्टम  कहते  हैं  जहां  एक
 जनिक  दूरभाष  कार्यालय  निकटतम  टेलीफोन  केन्द्र  के साथ  गांव  का  संबंध  करेगा  लेकिन  इसदे
 कोई  प्रगति  नहीं  की  है  और  हम  दूरभाष  को  प्रगति  में  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  जो  इस  बात  से  स्पष्ट

 है  कि  विकसित  देशों  में  प्रति  हजार  लोगों  के लिए  900  से  अधिक  दूरभाष  हैं  जबकि  हमारे  निर्धन
 देश  में  यह  संख्या  लगभग  तीन  और  भारत  में  अधिक  दूरभाष  शहरों  में  लगाए  जाते  हैं  ।

 एक  अनुशान  के  अनुसार  हमारे  देश  के  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  केवल  7%  दुरभाष  उपलब्ध

 किए  जाते  हैं  और  शहरों  के लिए  93%  |  इसे  इस  रिपोर्ट  से  भी  प्रमाणित  किया  जा  सकता

 है  |  पृष्ठ  58  और  59  में  दो  सारਂ  हैं-सारणी  LL  और  सार  सारणी  ता  में  यह
 बताया  गया  है  कि  सभी  दूर  संचार  मंडल  में  हभारे  पास  जो  सीधी  एक्सबेंज  लाइनें  हैं  इनकी  संख्या

 12,11,264  हैं  ।  जबकि  31  जिलों  में  जो  शहरी  क्षेत्र  हमारे  पास  14,55,726  लाइनें  हैं  ।
 इसे  यदि  साथ-साथ  लिया  जाए  तो  3।  जिलों  में  दूरभाष  की  संख्या  देश  के  शेष  भागों  के

 मुकाबले  से  अधिक  है  जो  अंतनिहित  विक्रृति  दिखाते  हैं  ।

 इस  वारे  में  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूर  संचार  विकास  में

 अधिक  धनराशि  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  दूर  संचार  क्षेत्र  में  निवेश  बढ़ाने  के  लिए  आग्रह  करता

 हमारे  देश  में  संचार  क्षेत्र  मे ंसकल  संचय  पूंजी  का  1.2%  निवेश  किया  जाता  जबकि  चुने  हुए
 विकसित  और  विकासशील  देशों  में  १.52  प्रतिशत  का  औसत  यह  विशाल  आंकड़े  हैं  और

 हमारा  देश  इस  निवेश  में  बहुत  नोचे  केवल  पंचवर्षीय  योजना  में  दूर  संचार  ने  योजना

 आयोग  के  हाथों  में  निष्पक्षता  प्राप्त  की  और  निवेश  को  तीन  गुना  बढ़ा  दिया  गया  ।  आज  विभाग

 ने  पंचवर्षीय  योजना  में  निवेश  के लिए  12,500  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  है
 और  जब  तक  यह  व्यवस्था  की  जाएगी  तब  तक  हरेक  को  दूरभाष  देना  या  उचित  दूरी  के  भीतर

 दूरभाष  की  व्यवस्था  सम्भव  नहीं  मैं  योजना  आयोग  -  और  माननीय  प्रधानमन्त्री  तथा  भारत

 सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  संचार  और  दूरसंचार  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  ध्यान  दें  क्योंकि  लोगों
 को  अपनी  आवाज  राज्य  सरकारों  की  राजधानियों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  राजधानियों  में
 अपनी  मांगों  को  उठाने  के  लिए  अनुभति  देना  अधिक  महत्वपूर्ण  इस  काम  को  करना  उनके  लिए
 इतना  आसान  नहीं  हैं  ।  जबकि  हम  प्रत्येक  चीज  पर  अधिक  खर्च  कर  रहे  हमें  इस  बारे  में  सोचना

 चाहिए  और  हमारे  पास  बहुत-सी  नई  योजनायें  हो  सकती  हैं  ।  हम  गांव  को  दूरभाष  दे  सकते  हैं  और
 ये  षड्भुज  योजनायें  सफलतापूर्वक  हो  सकती  केंवल  निवेश  का  स्तर  बढ़ाना  होगा  ।  अतः
 संचार  क्षेत्र  मे ंइसके  आबंटन  तथा  निवेश  में  वृद्धि  के  तर्क  को  स्वीकार  किया  जाए  और  जद्दां  छठी
 योजना  अवधि  में  हमने  केवल  2,305  करोड़  रुपए  खर्च  किए  इसमें  12500  करोड़  रुपए  की  मांग
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 पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  केवल  वही  लोगों  के  प्रभुत्व  तथा  महत्व  को  दे  सकता  है  जो

 ग्रामीण  भारत  में  रह  रहे  हैं  ।  इन  शब्दों  के साथ  मन्त्रालय  में  डाक  तथा  दूरसंचार  द्वारा  किए  गए
 अच्छे  कार्यों  की  मैं  प्रशंसा  करता  मैं  दो  सचियों  और  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  को  बधाई  देता

 हूँ  ।  मैं  आगे  आशा  करता  हूं  कि  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  अर्थात्‌  1990  तक  जैसा  कि

 उन्होंने  वायदा  किया  है  प्रत्येक  को  सरलता  से  पहुंचने  के  लिए  5  कि०मी  के  भीतर  दूरभाष  की
 अपबस्था  होगी  और  प्रत्येक  पंचायत  गांव  में  कम  से  कम  एक  शाखा  डाकधर  होगा  ।

 2.22  भ०प१०

 लैयुल  बशर  पीठासीन

 ही  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  संसाधनों  और  घन  की  कठिनाइयों  को  देखते  हुए
 योजना  आयोग  इन  क्षेत्रों  को जितना  आबंटन  कर  रहा  है  उसमें  जो  कुछ  उपलब्धियां  प्राप्त  की  गई

 मै ंसमझता  हूं  कि  उसके  लिए  हमें  विभाग  और  मन्त्री  महोदय  को  बधाई  देनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  डाक  और  दूरसंचार  गतिविधियों  का  सम्बन्ध  है  मैं  अज  कुछ  कठिनाइयों  तक  ही
 सीमित  रहूंगा  जिसका  सामना  मेरा  राज्य  उड़ीसा  कर  रहा  मैंने  रिपोर्ट  से  पाया  है  कि
 योजनी  में  डाक  विभाग  ने  12000  नये  डाकघरों  को  छोलने  का  प्रस्ताव  किया  है  और  उन्होंने  1600
 डाकधर  100  आर०एम०एस०  75  प्रशासनिक  कार्यालय  भवन  और  25  डाक  भण्डार
 डिपों  का  निर्माण  तथा  ग्रामीण  डाकघरों  की  शाखा  के  प्रबंध  के लिए  400  अतिरिक्त  विभागीय
 डिलीवरी  एजेंट  को  नियुक्त  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  ये  लक्ष्य  बहुत  अच्छे  हैं  जो  उन्होंने  निर्धारित

 किये  लेकिन  यदि  हम  उन  लक्ष्यों  के  द्वारा  जो  उन्होंने  नियत  किए  हैं  तथा  छठी  योजना  के

 दौरान  प्राप्त  उपलब्धि  को  देखें  तो  हम  पार्येगे  कि  कई  दिशाओं  में  गिरावट  आई  हैं  ।  मुझे  आशा  है
 कि  योजना  में  हमें  उन  पर  सुधार  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ताकि  जो  लक्ष्य  हमने
 निर्धारित  किए  हैं  हम  उनको  प्राप्त  कर  सके  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अक्सर  मिलता  रहता  हूं  और  पिछले  एकथा  दो  महीने  से  शायद  मैं  उनसे

 अनुरोध  करता  आ  रहा  हूं  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी  के  पास  गया  12000  डाकघर  खोलने  संबंधी

 आपके  लक्ष्य  का  क्या  फायदा  है  जबकि  पिछले  8-9  महीने  से  आपने  एक  भी  डाकधर  नहीं  खोला

 है  क्योंकि  आपने  नए  पदों  के  सृजन  से  रोक  नहीं  हटाई  है  ?  मैं  इसे  समझ  नहीं  पाया  आज  आपको

 सबसे  पहले  जब  आप  इन  मांगों  का  उत्तर  देंगे  तो आपको  रोक  हटाने  की  घोषणा  करनी  होगी  ताकि

 कल  नए  डाकघर  खोले  जा  सकें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सदन  की  आम  मांग  है  और  मुझे  आशा  है
 कि  इसे  स्वीकार  किया  जायेगा  ।  अतः  सबसे  पहले  रोक  को  हटाया  जाना  चाहिए  ताकि  हम  नये

 डाकधर  खोल  सके  ।  आप  डाकघर  भी  नहीं  खोल  सकते  हो  क्‍योंकि  रोक

 धर  की  शाखा  और  उप  डाकघर  खोलना  विकास[त्मक  कार्य  हम  उन  पर  विकासात्मक  काये  के

 रूप  में  बिचार  कर  सकते  यह  किसी  प्रकार  का  वित्तीय  बोझ  नहीं  है  जिस  पर  हम  विचार  कर

 रहे  इसलिए  आज
 हमें  सबसे  पहले  यह  चोषणा  सुननी  चाहिए  कि  रोक  हटा  ली  गई  जब  मैं
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 विन्तामणि  पाणिग्रही  ]

 समस्त  भारत  के  आंकड़ों  को  देख  रहा  था  तो  मैंने  पाया  कि  उड़ीसा  के  बारे  में  जो  उपलब्धियां  प्राप्त
 की  गई  हैं  वे  बहुत  कम  आप  आंकड़ों  को  देखकर  आश्चयंच्रकित  होंगे  ।  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  और
 सम्बन्धित  विभाग  के  ध्यान  में  लाने  के  लिए  केवल  तीन  उदाहरण  दे  रहा  1983-84  तक  अ.न्ध्र
 प्रदेश  में  16403 6403  डाकधर  की  शाखायें  खोली  गई  थी  ।  बिहार  में  10,870  और  उड़ीसा  में  7,536
 अब  हम  पी  ०सी  ०ओ०एस०  की  संख्या  १२  आते  आन्भ्रप्रदेश  में  1048,  बिहार  में  2056  और  उड़ीसा
 में  634  आन्ध्र  प्रदेश  में  टेलीफोन  केन्द्रों  की  संघ्या  1639  मध्य  प्रदेश  में  1013  और  उड़ीसा
 में  केवल  245  तार  कार्यालय  और  अन्य  डाक  तथा  तार  सुविधाओं  के  बारे  में  यही  स्थिति

 भवनेश्वर  उड़ीसा  की  राजधानी  पुराना  शहर  उड़ीसा  का  मूल  शहर  है  जहां  नई
 राजधानी  का  निर्माण  किया  गया  था  जब  पंडित  नेहरू  यहां  आये  थे  और  उन्होंने  आधारशिला  रखी
 थी  ।  यह  एक  बडा  क्षेत्र  वहां  का  डाकघर  जो  कई  लोगों  के  लिए  काम  कर  रहा  वह  तार
 घर  का  कार्थ  नहीं  कर  रहा  है  ।  यह  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  मेरे  घर  के  नजदीक  है  ।

 अगर  आप  यहां  से  एक  तार  भेजना  चाहें  तो  वह  संदेश  पहले  सचिवालय  क्षेत्र  के  मुख्य
 डाकघर  को  भेजा  जायेगा  और  उसके  बाद  ही  तार  भेजा  जा  वास्तव  में  यह  बड़े  आश्चयं
 की  बात  ऐसा  क्यों  किया  जाता  है  ?  इस  बारे  में  मैंने  विभाग  से  बार-बार  पूछा  ओल्ड  टाउम
 पोस्ट  आफिस  जहां  पहले  ही  यह  काम  हो  रहा  को  ही  तारघर  क्यों  नहीं  बना  दिया  जाता  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव
 गांधी  ने  इस  देश  को  आह्वान  किया  है--“हम  शताब्दी  की  ओर  इसके  लिए  हमें
 विश्व  में  उपलब्ध  उच्चतम  प्रौद्योगिकी  द्वारा  अपनी  संचार  व्यवस्था  को  विकसित  करना  होगा  ।
 संचार  सुविधाओं  की  मौजूदा  प्रणाली  के  साथ  क्या  यह  देश  कभी  शताब्दी  की  ओर  बढ़ने  की
 आशा  कर  सकता  मैं  मानतीय  मन्त्री  से  पूछता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  अप्रचलित  उपकरणों  से  क्‍या
 उपलब्धि  हो  सकती  इसके  अलावा  विभाग  इस  बात  का  कभी  भी  निर्णय  नहीं  ले  सका  है  कि  वह
 देश  के  लिए  कौन  से  उपकरण  तथा  प्रणाली  का  निर्माण  करेगा  ।  वे  हर  देश  का  दौरा  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  कई  बार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  जाता  है  और  बाद  में  उसे  अस्वीकृत
 कर  दिया  जाता  अगर  हमारे  सोचने  तथा  काम  करने  का  यही  रवैया  रहा  तो  हम  देश  को
 शताब्दी  की  ओर  कैसे  ले  जा  सकते  हैं  ?  इसके  मिले-जुले  उपकरणों  से  दूरसंचार
 सेवा  को  चलाया  जा  रहा

 हमें  इस  बारे  में  स्पष्ट  होना  पड़ेगा  कि  दूरसंचार  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  किस
 किस्म  की  प्रणाली  तथा  उपकरण  अपनाये  जायेंगे  ताकि  हमारा  देश  आधुनिक  बन  सके  और
 संचार  तथा  अन्य  मामलों  के  क्षेत्र  में  अन्य  उन्‍नत  देशों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  सके  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  से  सम्बन्धित  एक  ओर  महत्वपूर्ण  प्रश्न  की  चर्चा  मैं  वास्तब  में

 नहीं  जानता  कि  इस  बात  को  कहां  से  शुरू  करू  तथा  अपनी  चिता  को  किस  प्रकार  व्यक्त  करूं  ।

 बहुत  सालों  तक  प्रयास  करने  के  बाद  भुवनेश्वर  में  कर्मचारियों  को  मकान  मिले  |  लेकिन  1957  से
 ह
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 अब  तक  वहां  नहीं  के  बराबर  विकास  हुआ  है  ।  हाल  ही  में  पांच-सात  दिन  पहले  मैं  डाक  तार
 कालोनी  में  गया  था  ।  गर्मी  का  मौसम  था  और  वहां  पेयजल  की  बहुत  कमी  थी  ।  लेकिन  जब  बिलों
 का  भुगतान  किया  जाता  है  तो  मैंने  देखा  कि  पोस्ट  मास्टर  जनरल  पूरे  बिलों  का  भुगतान  करते

 वहां  रहने  वालों  को  अपेक्षित  मात्रा  में  पानी  नहीं  मिल  रहा  इसके  बावजूद  पूरे  बिल  का

 तान  करना  पड़ता  है  |  कमंचारियों  ने  पोस्ट  मास्टर  उच्च  अधिकारियों  तथा  सभी  को

 लिखा  ।  लेकिन  कया  हो  रहा  है  ?  इन  सारे  उनके  बीवी-बच्चों  को  अपनी  जरूरत  भर

 का  पानी  दूसरे  मकानों  से  लाना  पड़ता  मैंने  माननीय  मन्त्री  को  इस  समस्या  से  अवगत  कराया

 था  ।  मैंने  लिखकर  भी  दिया  है  कि  इस  मामले  पर  राज्य  सरकार  के  साथ  मिलकर  तस्काल  विचार

 किया  जाए  ।  वहां  700  परिवार  रह  रहे  वे  इसी  तरह  परेशानी  क्यों  झेलें  ?  डाक-तार  कालोनी

 को  पेयजल  की  सीधी  सप्लाई  क्‍यों  न  सुनिश्चित  की  जाये  ?

 अब  मैं  डाक-तार  कमंचारियों  के  मकानों  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  डाक  तथा  दूरसंचार
 विभाग  को  अलग-अलग  कर  दिया  गया  जहां  तक  कमंचारियों  के  मकानों  के  सम्बन्ध  डाक

 विभाग  के  लिए  अखिल  भारतीय  औसत  10.5  तथा  दूरसंचार  विभाग  के  लिए  6.7  यदि  देश

 भर  दूरसंचार  के  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  कराए  गए  रिहायशी  मकानों  की  संख्या  देखी  जाये

 तो  पता  चलेगा  कि  इस  मामले  में  भी  उड़ीसा  की  उपेक्षा  की  गई  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :  वर्ष

 1981-82,  आन्ध्र  बिहार  663,  मध्य  प्रदेश  1474,  महाराष्ट्र  2655,  राजस्थान  674,

 तमिलनाडु  1053  तथा  उड़ीसा  480  |

 डाक  कर्मचारियों  के  साथ  भी  यही  उपेक्षा  बरती  गई  1980-81  के  लिए  आंकड़े  इस

 प्रकार  कर्नाटक  61,  केरल  91  तथा  उड़ीसा  4  ।

 इन  सबको  देखते  हुए  ऐसा  लगता  है  कि  मित्र  ऐसे  हैं  जो  उड़ीसा  को  दूरसंचार के  क्षेत्र  में

 प्रगति  करता  हुआ  नहीं  देखना  अतः  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  विभाग  के  समक्ष  एक  प्रस्ताव  है
 कि  जिन  स्थानों  पर  कर्मचारियों  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  मकान  उपलब्ध  नहीं  कराये  जा  सकते

 वहां  अविवाहित  कर्मचारियों  के लिए  कम  से  कम  होस्टल  बनाए  भुवनेश्वर  के  लिए  ऐसा
 प्रस्ताव  था  किन्तु  इसके  लिए  धनराशि  नहीं  दी  जा  रद्दी  है  ।

 विभाग  में  संवर्ग  के  पुनर्गठन  का  क्‍या  हुआ  ?  25  साल  तक  लम्बी  सेवा  करने  के  बाद

 उन्हें  एक  पदोन्नति  मिलती  उन्हें  एक  और  पदोन्नति  क्यों  नहीं  दी  जाए  ?

 तीन  लाख  से  भी  अधिक  विभागेत्तर  कर्मचारी  हैं  जिन्हें  271  रु०  मासिक  भत्ता  मिलता
 उनकी  परिलब्धियां  बढ़ाने  के  लिए  1957  में  मैंने  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जिसके  बाद  उनकी

 परिलव्ध्रियां  25  रु०  से  बढ़ाकर  50  5०  कर  दी  गईं  ।  अब  इन्हें  बढ़ाकर  271  रु०  कर  दिया

 गया  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  इन  कर्मचारियों  की  सेवा-शर्तों  पर  विचार

 इसके  लिए  आपने  सव्‌र  समिति  का  गठन  किया  है  ।  उन्हें  रिपोर्ट  शीघ्र  प्रस्तुत  करने  के  लिए  क्यों

 नहीं  कहा  जाता  ?
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 डिस्तामणि  पाणिप्र ही  ]

 मैं  बहुत  सालों  से  राजधानी  भुवनेश्वर  को  शहर  धोषित  किए  जाने  की  मांग  कर  रहा

 हूं  ।  यह  तीर्थयात्रियों  का  शहर  है  ।  हजारों  तीर्थयात्री  यहां  आते  बहुत  प्रयास  करने  के  बाद
 1971  भें  इसे  शहर  घोषित  किया  गया  ।  1981  में  हुई  जनगणना  के  बाद  से  मैं  सरकार  से  इसे

 श्रेणी  का  शहर  घोषित  किए  जाने  का  अनुरोध  कर  रहा  वित्त  मंत्री  का कहना  है  कि  जब
 तक  4  लाख  जनसंख्या  न  हो  इसे  श्रेणी  शहर  का  दर्जा  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  तृतीय  वेतन
 आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  अगर  किसी  शहर  की  जनसंख्या  चार  लाख  न  हो  किन्तु  वहां  भारी
 संख्या  में  लोग  या  यात्री  आते  जाते  हों  तथा  इसका  मूल्य  सूचकांक  अन्य  शहरों  की  तरह  अधिक  हो
 तो  उस  शहर  को  श्रेणी  को  दर्जा  दिया  जा  सकता  है  ताकि  केन्द्रीय  सरकारी
 चारियों  को  तीर्थयात्रा  भत्ता  मिल  सके  ।  लेकिन  हमेशा  यही  कहा  जाता  है  कि  इस  पर  विचार
 किया  एक  और  परिवार  नियोजन  की  बात  की  जाती  है  और  दूसरी  और  उड़ीसा
 से  जनसंख्या  बढ़ाने  के  लिए  कहा  जाता  वहां  जनसंख्या  बढ़ाई  जा  सकती  हैं  ।  लेकिन  मुझे
 इसका  ओऔचित्य  समझ्ष  नहीं  आता  ।

 हाल  ही  में  मैं  उड़ीसा  गया  मैं  भारत  सरकार  का  आभारी  हूं  कि  वह  कर्मचारियों  को

 गृह  निर्माण  के  लिए  ऋण  दे  रही  है  ताकि  वे  अपना  मकान  बनवा  सकें  ।  लेकिन  इस  शीर्ष  के

 गंत  13.5  लाख  रुपए  में  से  7  लाख  रुपए  महाप्रबन्धक  दूर  संचार  सकल  उड़ीसा  लोटा  देगें  ।  ऋण
 के  लिए  आवेदन  पत्र  आए  हुए  हैं  लेकिन  वे  ऋण  नहीं  देना  चाहते  ।  पूंजी  शीर्ष  के  अन्तगेत  करीबन

 20  लाख  रुपए  लौटाए  जा  रहे  इसलिए  उड़ीसा  में  नई  डाक  इमारतें  नहीं  बन  रही  कटक

 में  पिछले  15  सालों  में  कर्मचारियों  क ेलिए  एक  भी  मकान  नहीं  बनाया  गया  है  ।  केटक  में
 चारियों  के  लिए  मकान  की  प्रतिशतता  अन्य  स्थानों  की  तुलना  में  1.5  कार्यालय  इमारतों  के

 निर्माण  में  से  5  लाख  रुपए  की  धन  राशि  लौटा  दी  गई  है  ।  कार्यालय  इमारतों  के  निर्माण  का

 क्रम  बनाया  गया  है  और  उड़ीसा  सकल  वाले  धनराशि  लौटा  रहे  हैं  ।  मैं  मामतीय  मंत्री  का  ध्यान

 अपने  सर्कल  की  कुछ  प्रमुख  समस्याओं  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  डाक  तथा  तार  दोनों  मामलों
 में  उड़ीसा  सकल  के  साथ  धैस्ता  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  जैसा  कि  उसके  साथ  किया  जाना

 चाहिए  ।  जब  उड़ीसा  में  कई  क्षेत्रों  मे ंविकास  हो  रहा  है  तो  डाक-तार  सुविधाओं  में  भी  उसी  के

 अनुरूप  विकास  किया  जाना  डाक  तथा  दूर  संचार  विभाग  का  विभाजन  कर  दिया  गया

 है  1  दूरसंचार  विभाग  के  पास  शायद  300  करोड़  रु०  से  अधिक  अतिरिक्त  धनराशि  है  जबकि  डाक

 विभाग  को  183  करोड़  रुपये  का  घाटा  संभवत  मंत्री  जी  पूछेंगे  कि  इस  घाटे  से  ऐसा  कैसे  हो
 सकता  महोदय  आप  जानते  ही  हैं  कि  183  करोड़  रुपए  केन्द्रीय  राजस्व  से  लिए  जाते  हैं  ।

 केन्द्रीय  राजस्व  से  छुटकारा  ही  क्‍यों  नहीं  पा  लिया  जाता  ?  यदि  आप  वास्तव  में  कुछ  करना

 चाहते  हैं  तो  उसके  लिए  केन्द्रीय  राजस्व  पर  बोझ  क्यों  डालते  अगर  383  करोड़  रुपए
 रिक्त  हैं  तो  वे  दोनों  विभागों  के  विभाजन  करने  से  प्राप्त  हुए  अतः  आप  इस  अतिरिक्त

 रांशि  का  उपयोग  दूर  संचार  सुविधाओं  के  और  विकास  के  लिए  कर  सकते  हैं  ।

 हम  पिछले  तीन  चार  सालों  से  आपके  मंत्रालय  से  अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि  श्री  सामन्त
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 शेखर  की  स्मृत्ति  मे ंडक  टिकट  जारी  की  वह  भारत  के  महान  वैज्ञानिकों  में  से  एक
 लेकिन  अभी  तक  उक्त  डाक  टिकट  जारी  नहीं  किया  गया  इसी  तरह  पंडित  नीलकंठ  दास  भी

 एक  महान  स्वतंत्रता  सैनानी  थे  |  प्रो०  रंगा  उन्हें  जानते  हो  होगें--हम  उनकी  स्मृति  में  भी  डाक

 टिकट  जारी  करने  का  अनुरोध  कर  रहे  हैं  लेकिन  वह  भी  अभी  तक  जारी  नहीं  किया  गया
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  खंडपाड़ा  गढ़  में  डाक  इमारतें  बनाने  के  लिए  जमीनें  120  ऐसे

 :  स्थान  हैं  जहां  पिछले  10-20  सालों  से  डाक  घरों  को  भूमि  मिली  हुई  है  लेकित  वहां  भवनों  का

 निर्माण  नहीं  किया  जा  रहा  क्योंकि  बहुत  से  लोगों  ने  डाक  विभाग  को  अपने  मकान  किराए  पर  दिए

 :  हुए  हैं  और  वे  यह  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  इन  आंबटित  भूमियों  पर  डाकधरों  की  इमारतों  का
 ;  निर्माण  न  हो  ।  ऐसा  कब  तक  चल  सकता  है  ?  डाक  विभाग  के  पास  अपनी  भूमि  सब  कुछ  है
 फिर  भी  वे  अपनी  इमारतों  का  निर्माण  नहीं  कर  रहे  उक्त  आंबटित  भूमि  पर  लोगों  द्वारा

 कानूनी  कब्जा  किया  जा  रहा  है  वहां  से  उनको  बेदखल  किया  जाना  चाहिए  ।  विभाग  के  प्रभारी

 अधिकारियों  का  यह  दृष्टिकोण  जब  तक  उनका  दृष्टिकोण  विकासोन्मुन्ष  नहीं  होता  तब  तक
 शीघ्र  विकास  नहीं  किया  जा  सकता  ।  अतः  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  उन  समस्याओं

 पर  विचार  जिनका  उड़ोसा  सामना  कर  रहा  है  ।  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  इसके

 लिए  मैं  धन्यवाद  करता

 *झी  पी०  सेलबेसन  अध्यक्ष  मै  अपने  दल  द्रविड  मुनेत्र  कषयम्‌  की
 ओर  से  संचार  मंत्रालय  की  1985-86  की  अनुदानों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहुना

 चाहूंगा  ।

 दशकों  तक  डाक  लथा  तार  विभाग  एक  ही  सिक्के  के  दो  पहलू  रहे  ।  वे  एक  ही  शाखा  की
 दो  पंत्तियां  रहे  । अब  इन  दो  विभागों  का  विभाजन  कर  दिया  गया  इन  विभागों  की  यह
 अन्तिम  संयुक्त  रिपोर्ट  अगले  साल  हमें  दो अलग-अलग  वा्थिक  रिपोर्ट  मिलेगी  ।  मैं  समझ  नहीं
 पा  रहा  कि  इनका  विभाजन  करने  की  सरकार  के  समक्ष  क्या  विवशता  थी  ।  डाकथरों  में  ही
 घर  कार्यालय  होते  हैं  ।  इनके  विभाजन  के  बाद  क्‍या  तारघर  कार्यालय  कहीं  ओर  होगें  ?  मैं
 नीय  मंत्री  से जानना  चाहूंगा  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  विभाजन  के  क्‍या  कारण

 डाक  विभाग  अन्य  विभागों  के  काम  कर  रहा  है  |  डाकधघरों  में  बधत  खाते  होते  हैं  इन  श्वातों

 में  जमा  राशि  वित्त  मंत्रालय  के  प्रचार  के  अन्तगंत  आने  वाली  राष्ट्रीय  लघु  बचत  संगठन  के  पा

 जमा  हो  जाती  है  ।  अब  वित्त  मंत्रालय  को  प्रलोभमन  दिया  जाएगा  कि  वहू  इस  काम  को  लेकर

 जनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  को  सौंप  दे  ।  टेलिविजन  आदि  के  लाइसेंस  डाक  विभाग  द्वारा  जारी

 किए  जा  रहे  थे  ।  रेडियो  आदि  से  सम्बन्धित  इस  काम  को  सूचना  तथा  प्रसारण

 लय  देखता  1985-86  के  केन्द्रीय  बजट  द्वारा  रेडियो  आदि  के  लाइसेंस  की  प्रणाली

 समाप्त  कर  दी  गई  ।  डाक  विभाग  को  इस  काम  से  राहत  मिली  अब  डाक  विभाग  डाकषघरों
 के  माध्यम  से  टेलिफोन  बिल  जमा  कर  रहा  अलग  से  दूर  संचार  विमाग  बना  दिए  जाने
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 बो०  सेलबेनान  ]

 कारण  टेलिफोन  बिलों  की  वसूली  करने  का  काम  उस  विभाग  को  सांप  दिया  तब  डाकषरों
 के  पास  कया  काम  रहेगा  ?  वे  पोस्ट  कार्ड  बेचेंगे  मनीआड्डर  भेजेंगे  डाक  जीवन  बीमा  का
 कार्य  देखेंगे  ।  वे  अन्तर्देशीय  पोस्टल  आइंर  आदि  बेचेंगे  ।  रेल  डाक  सेवा  भी  बंद  कर
 दी  गई  डाकघरों  में  कायंभार  काफी  कम  हो  गया

 मंत्रालय  की  वाधिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  31.3  1984  को  शहरी  केन्द्रों  में  15323  तथा
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  1,29,394  डाकघर  थे  ।  औसतन  21.87  बर्ग  किलोमीटर  में  एक  डाकघर  स्थित

 है  ।  देश  में  5.6  लाख  गांव  एक  पोस्टकार्ड  को  अन्दरूनी  क्षेत्र  में  स्थित  एक  गांव  में  पहुंचने  में

 एक  महीने  से  अधिक  लग  जाता  यहाँ  तक  कि  एक्सप्रेस  टेलीग्राम  को  एक  गांव  में  पहुंचने  में  एक

 सप्ताह  से  अधिक  लगता  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  70,000  चलती  फिरती  डाकघर  गाड़ियां  होने  का

 दावा  किया  गया  लेकिन  अपने  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  पेरियाकुलम  में  मैंने  एक  भी  ऐसी  गाड़ी

 नहीं  देखी  |  जिस  तरह  कथनी  और  करनी  में  अन्तर  होता  है  उसी  तरह  वाषिक  रिपोर्ट  में
 उल्लिखित  तथा  वास्तविकता  में  जो  रहा  है  उसमें  अंतर  आम  आदमी  को  इससे  कोई  मतलब

 नहीं  है  कि  वाथिक  रिपोर्ट  में  क्या  दावे  किए  गए  उसे  अपनी  मूल  भूत  न्यूनतम  जछूरतों  को  पूरा
 करने  की  चिन्ता  जब  तक  उनकी  ये  जरूरतें  पूरी  नहीं  होती  तब  तक  वे  मौन  रहकर  दुख  उठाते

 रहेगें  ।  वे  इन  वाधिक  रिपोर्टों  में  किए  गए  दावों  के  आधार  पर  आवाज  नहीं  उठा  सकते  ।

 डाकधरों  में  कायं  भार  कम  होने  के  कारण  अब  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिक  डाकघधर  खोले  जाने

 चाहिए  |  हर  पांच  किलोमीटर  पर  एक  डाकधर  होना  चाहिए  |  छठी  लोक  सभा  की  प्राक्कलन

 समिति  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  जीवन  बीमा  निगम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बीमा  कराने  के  काम  में  असफल

 रहा  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक  जीवन  बीमा  कराने  के  अधिक  अवसर  संचार  मंत्रालय  को

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  और  डाकधघर  खोलने  चाड़िए  तथा  जीवन  बीमा  करने  का  काम  बढ़ाने  का  प्रयास

 करना  मैं  टेलीफोन  प्रणाली  की  कमियों  को  दोहराना  नहीं  अनेक  माननीय

 सदस्य  उसका  उल्लेख  कर  चुके  मरे  को  मारने  से  क्या  फायदा  ।  लेकिन  मैं  इस  बात  पर  जोर

 दूंगा  कि  मंत्रालय  टेलीफोन  का  बिल  अधिक  ओआने  के  प्रश्न  पर  विचार  करे  क्योंकि  इसके  कारण

 बहुत  से  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  दिल  के  दौरे  पड़  चुके  हैं  तथा  उनमें  से  कुछ  की  मृत्यु  भी  हो

 गई  है  ।  50  या  100  रुपये  के  बिल  के  बजाय  अगर  किसी  को  हजारों  रुपये  का  बिल  मिले  तो  आप

 उस  उपभोक्ता  की  हालत  का  जायजा  ले  सकते  हैं  जो  घर  तथा  टेलीफोन  को  ताला  लगाकर

 छुट्टियां  मनाने  कहीं  गया  हो  ।

 यदि  वह  दूरभाष  प्राधिकरण  को  सम्पर्क  करता  है  तो  सम्बधित  अधिकारी  कड़ी  आवाज  में

 उसे  कहता  पहले  पसा  भेजिये  फिर  अभिवेदन  वरना  हम  दूरभाष  काट  देंगे  ।  अधिकारी

 को  कोई  तक  तहीं  सूझता  ।  प्राधिकारियों  के  इस  द्वेषपूर्ण  रबेए  के  आगे  गारीब  उपभोक्ता  क्‍या  कर

 सकता  है  ?

 ट्ठ
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 यह  जले  पर  नमक  डालने  वाली  बात  पहले  तो  लगभग  हर  समय  दूरभाष  निष्क्रिय

 रहता  कभी-कभी  जब  आपको  सही  नम्बर  मिलता  आपके  बात  करते  समय  बीच  में  कोई

 भारी  आवाज  हस्तक्षेप  करती  है  तथा  आपको  टेलीफोन  रखने  के  लिए  कहती  जब  दो

 नीतिज्ञ  राष्ट्रीय  समस्याओं  पर  चर्चा  कर  रहे  होते  हैं  तो  ऐसे  हृश्तक्षेप  साथान्य  मैं  जानता  हूं  कि
 जब  दो  प्यार  करने  वाले  मीठी-मीठी  बातें  कर  रहे  थे  लड़की  के  पिता  की  ओर  से  अचानक
 क्षेप  किया  गया  तथा  मुझे  वह  सब  विस्तार  से  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  उस  बेचारी
 प्यार  करने  वाली  लड़की  का  क्‍या  हाल  जब  इस  तरीके  से  टेलीफोन  काय्य  कर

 रहा  हो  तो  यह  एक  बहुत  चिन्ता  की  बात  है  कि  टेलीफोन  के  बिलकी  इतनी  अधिक  राशि
 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  दूरभाष  विभाग  की  दिन-दहाड़े  डकेती  पिछले  38  वर्षों  के

 दोरान  30  से  भी  अधिक  संचार  मन्त्रियों  को  हमारी  दूरभाष  प्रणाली  की  गडबड़ी  के  बारे  में  बताया
 जा  चुका  इसमें  अभी  तक  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  कम  से  कम  हमारे  वर्तमान  मन्‍्त्री  श्री
 राम  निवास  मिर्धा  इस  पर  विचार  करेंगे  तथा  शीघ्ष  ही  उचित  कारंवाई  करेंगे  ताकि  देश  में  होने
 वाले  सकड़ों  दिल  के  दौरों  के  लिए  टूरभाष  विभाग  को  दोषी  न  ठहराया  जाए  ।

 मैं  सदन  को  वह  याद  दिलाना  चाहूंगा  जो  स्वर्गीय  श्री  सी०  एम०  जब  वे
 संचार  मन्त्री  ने  सातवीं  लोक  सभा  में  कहा  उन्होंने  दावा  किया  था  कि  गुप्त  रूप  से

 फोन  सुनना  सरकार  का  कत्तंव्य  मैं  कहृंगा  कि  यह  लोकतांत्रिक  ढंग  में  कार्य  करने  वाली  सरकार
 के  हित  में  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  गुप्त  रूप  में  टेलीफोन  सुनने  के  बारे  में  उचित

 निर्देश  बनाए  जाने  चाहिए  ।  भुशे  विश्वास  है  कि  माननीय  संचार  मन्त्री  इस  मामले  में  भी  उचित

 कारंवाई  करेगे  ।

 मेरे  निर्वा  चन  क्षेत्र  पेरियाकुलम  कम्बम  तथा  बोदिनायाक्कानुर  जो  इलायबी  के  लिए
 अम्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  केन्द्र  इन  दो  कस्बों  में  हमारे  पास  एस०  टी०  डी०  की  सुविधायें  होनी
 चाहिए  ताकि  इलायची  के  व्यापारी  अपने  साथी  व्याप्तारियों  से  बिदेशों  में  तथा  देश  में  अन्य

 नगरों  से  सम्पर्क  कर  इस  प्रकार  से  मैं  पेरियाकुलम  में  भी  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चाहता

 हैं  ।  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  डाक  घर  खोलने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  का  आग्रह
 कंरूंगा  बरना  सातवीं  योजना  के  दौशन  10  हजार  नये  डाक  घर॑ं  खोलने  का  उनका  वायदा  केवल
 पेपर  पर  ही  रह  जायेगा  ।  डाक  धर  खोलना  सरकार  का  एक  सामाजिक  दायित्व  मैं  चाहता  हूं
 कि  इस  प्रतिबस्ध  को  शीघ्र  हटाया  मुझे  ह०  डो०  डाक  कर्मचारियों  के  बारे  में  एक  शब्द

 कहूना  विभाग  द्वारा  उनके  साथ  न्याय  किया  जाना  चाहिए  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 प्तीय  संचार  मन्‍्त्री  इ०  डी०  डाक  कर्मचारियों  के  साथ  अक्ष्छा  बर्ताव  करेंगे  ।

 शो  पी०  पध्रार०  एस०  बेंकटेसन  सभापति  मैं  वर्ष  1985-86  के  लिए
 संचार  मस्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  कुछ  शब्द  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  यह  मेरा  प्रथम

 भाषण  है  तथा  इसीलिए  आपके  अनुग्रह  की  प्रार्थना

 सर्वप्रथम  मैं  माननीय  संचार  मन्‍्त्री  द्वारा  रेडियो  तथा  टेलीबिजन  पर  लाइसेन्स  फीस  हटाने
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 के  लिए  हमारे  देश  के  लोगों  की  उनके  प्रति  कृतज्ञता  को  जाहिर  करूंगा  ।  परन्तु  इसने  डाक  तथा
 तार  कर्मचारियों  को  एक  गम्भीर  भय  में  जकड़  लिया  अधिक  से  अधिक  लोगों  द्वारा  रेडियो

 तथा  टेलीविजन  खरीदने  के  कारण  विभाग  का  केवल  विस्तार  ही  नहीं  रुकेगा  बल्कि  कार्य  की  मात्रा

 में  कमी  होने  के  कारण  कर्मचारियों  की  संख्या  में  भी  कटौती  की  जा  सकती  उनके  लिए  उन्नति  के

 अवसर  भी  समाप्त  हो  उनका  भय  निराघार  नहीं  मैं  माननीय  संचार  मन्त्री  से  आग्रह
 करूंगा  कि  उसका  यह  यह  आश्वासन  देकर  समाप्त  किया  जाए  कि  डाक  बीमा  योजना  तथा  लघु
 बचत  योजना  में  उनकी  सेवाओं  का  अधिक  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ।  वास्तव  डाक  बीमा  योजना

 के  काम  का  विस्तार  करने  की  बहुत  आवश्यकता  डाक  घरों  के  माध्यम  से  लघु  बचत  केवल  शहरी
 केन्द्रों  में  होती  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लघु-बचत  बिल्कुल  ही  नहीं  होती  ।  3  1984  को  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  1,29,394  डाक  घर  थे  ।  हमारे  50-60  लाख  गांव  हैं  ।  परन्तु  स्वतन्त्रता  के  पिछले
 38  वर्षों  में  हूम  25  प्रतिशत  गावों  में  भी  डाक  सेवा  नहीं  दे  पाए  माननीय  मन्त्री  इस  तथ्य  से

 वाकिफ  हैं  कि  हमारी  जनसंख्या  का  80  प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहता  तथा  देश  में  हम  श्वेत

 ऋान्ति  अर्थात्‌  दूध  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  साथ-साथ  हरित  क्रान्ति  ले  आए  लेकिन  ग्रामीण  बचत

 की  सम्पदा  को  अभी  तक  नहीं  छेड़ा  जा  चुका  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  50  प्रतिशत
 गांवों  मे ंडाक  घर  खोलने  के  लिए  गम्भोर  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  अब  चूंकि  डाक  तथा  तार

 विभाग  के  पास  स्टाफ  अधिक  हो  इसलिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिक  डाक-घर  खोले  जा

 सकते  हैं  ।

 महांदय  मैं  विभाग-बाह्य  डाक-घरों  के  कमंचारियों  द्वारा  उठाई  जा  रही  परेशानियों  का  उल्लेख

 करूंगा  ।  वे  न  यहां  हैं  न  वहां  हैं  ।  वे  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  सेवा  शर्तों  के  लिए  आन्दोलन  कर

 रहे  हैं  जिसका  कोई  फल  नहों  निकला  ।  वास्तव  में  यहू  मानवीय  तथा  अनुकम्पाशील  आधार  पर

 विचार  करने  का  मामला  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  उनकी  उचित  मांगों  पर  विचार  करें

 तथा  कारंवाई  करें  ।

 ऐसा  सुना  गया  है  कि  प्रस्तावित  5  दिन  का  सप्ताह  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  पर  लाथू

 नहीं  किया  जायेगा  +  यह  उनके  प्रति  अन्याय  होगा  ।  यदि  यह  डाक  तथा  तार  कमंचारियों  पर  लागू

 नहीं  किया  जाता  तो  उन्हें  समयोपरि  भत्ता  दिया  जाना

 डाक  घर  के  कर्मचारी  वही  सब  कुछ  काय  करते  हैं  जो  बैंक  के  कमंचारी  करते  वे

 दिन  लाखों  रुपए  की  नकदी  का  लेन-देन  प्रदान  करते  किन्तु  यह  उनका  दुर्भाग्य  ही  है  कि  बेंक

 करमंचारियों  को  जो  भौतिक  तथा  वित्तीय  सुख-सुविधायें  प्राप्त  हैं  उनका  सौवां  भाग  भी  कर्मचारियों

 को  प्राप्त  नहीं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  को  कम  से  कम  कुछ  ओर  फायदे  डाक  कमंचारियों  को  देने

 चाहिएं  ।

 पूरी  सेवा  के  दोरान  उन्हें  सरकारी  मकान  नहीं  मिलता  ।  इस  सुविधा  हेतु  उन्हें  डाक  तथा
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 तार  विभाग  के  क्वार्टरों  तक  सीभित  रखने  की  बजाय  सामान्य  आवास  मूल  के  अस्तर्गत  लाया  जा

 सकता

 हमारी  दूरभाष  प्रणाली  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।  सरकार  यह  मानती  है  कि

 उपभोक्ताओं  को  दी  जाने  वाली  सेवा  सन्तोषजनक  नहीं  है  ।  दिल्ली  दूरभाष  के  महाप्रबन्धक
 ते  हाल  ही  में  कहा  है  कि  प्रमुख  रूप  से  अपर्याप्त  प्रति  लाइन  कालों  में  वृद्धि  तथा

 एक्सचेंजों  पर  भारी  दबाव  के  कारण  है  जिसका  समस्त  दूर-संचार  प्रणाली  पर  कुप्रभाव  पड़ता
 मैं  यह  सब  मानता  परन्तु  मुझे  आश्चयं  है  कि  दूरभाष  एक्सचेंजों  में  काम  करने  वाली  लड़कियां
 अपने  उपभोक्‍ताओं  से  इतना  अशिष्ट  व्यवहार  क्‍यों  करती  वे  टेलीफोन  करने  वालों  के  साथ

 अत्यन्त  गन्दा  व्यवहार  करती  वे  कुछ  मिनट  तक  तो  टेलीफोन  उठाती  ही  नहीं  हैं  तथा  इतनी

 घृणा  पूर्वक  जवाब  देती  हैं  कि  टेलीफोन  करने  वाला  आश्चयं-चकित  रह  जाता  मैं  मांग  करता  हूं
 कि  विशेष  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  कि  उपभोक्ताओं  के  साथ  कैसे  बातचीत  कौ  जाए  ।

 गलत  बिल  आना  एक  अन्य  सिरदर्दो  मकान  पर  तीन  महीने  ताला  लगा  रहा
 तथा  दूरभाष  का  प्रयोग  बिल्कुल  नहीं  किया  गया  ।  फिर  भी  हजारों  रुपयों  का  बिल  आ  गया  ।
 भाष  विभाग  ग्राहकों  के  साथ  ठगों  जैसा  व्यवहार  करता  वे  पहले  भुगतान  की  मांग  करते  हैं  और

 कहते  हैं  वरना  दूरभाष  कट  जायेगा  ।  क्‍या  यह  उचित  है  ?  क्‍या  मानवोचित  काम-काज  में  आपसी
 विश्वास  नहीं  होना  चाहिए  ?  यह  नहीं  है  कि  उपभोक्ता  बिल्शुत  धोवेबराज  हैं  ।  परन्तु  दूरभाष
 विभाग  के  लिए  सभी  उपभोक्ता  समान  रूप  से  घोवेबाज  वे  उपभोक्षता  द्वारा  दिये  गये  न्यायसंगत
 तकाँ  को  नहीं  समझते  ।  मानतीय  मन्त्री  से अधिक  बिल्र  नहीं  लिया  जाता  ।  बहुत  से  सांसद  दूरभाष
 विभाग  की  घृष्टता  के  शिकार  इस  बारे  में  कुछ  सख्त  कारंवाई  की  दूरभाष
 बिल-प्रणाली  का  संगणक्रीकरण  होता  चाहिए  ।  दूरभाष  विभाग  को  अधिक  मानवोजित  तथा

 संपंन  बनाया  जाए  तथा  इसे  ग्राहकों  के  उचित  तकोँ  को  भी  मनाना

 दक्षिण  आरकोट  जिले  का  मुख्यालय  है  तथा  संध  शासित  यहां
 से  केवल  27  किलो  मीटर  दूर  अन्तर्राष्ट्रीय  टाउनशिप  अरोविल्ली  पांडिचेरी  में  कुडडालोर
 में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए  भवन  तैयार  कुडडालोर  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 भी  मन्जूर  किया  गया  था  परन्तु  जो  उपकरण  कुड्डालोर  में  आना  था  उसे  करूर  में  भेज  दिया

 कुड्डालोर  के  लोग  निराश  हैं  ।  उत्तरी  कोयला  क्षेत्रों  से आने  वाले  कोयले  को  अब  कुड्डालोर  अड्डे
 पर  खाली  किया  जाता  अतिशी  घ्र  कुड्डालोर  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  बनाने  की  बहुत
 श्यकता  है  ।  कृपया  इस  प्रार्थना  पर  सहानुभूतिपूरवंक  विचार  कीजिए  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भरी  नारायण  चौबे  :  सभापति  जैसाकि  सभी  को  विदित  यह  एक

 बहुंत  महत्वपूर्ण  विभाग  यह  विभाग  बहुत  भारी  सार्वजनिक  उपयोगिता  का  परन्तु  जैसे-जैसे

 अधिक  दिन  बीतते  जा  रहे  हैं  इसकी  प्रतिष्ठा  तथा  छवि  गिरती  जा  रही  स्वतन्त्रता  से  पहले
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 केवल  यही  एफ  ऐसा  विभाग  था  जो  भारत  सरकार  का  सर्वोत्तम  विभाग  माना  जाता  इसकी
 रु्याति  समाप्त  हो  गई  है  ।

 अब  मैं  नहीं  जानता  कि  यदि  आप  एक  पत्र  दिल्‍ली  से  डाल  तो  आपके  परिवार  को  या  घर

 में  मिलेगा  या  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि  यदि  आप  कलकत्ता  से  एक  तार  ईिल्ली  भेजें  तो  यह  पहुंचेगा
 या  नहीं  ।  एक  व्यक्ति  पहुंच  सकता  है  परन्तु  तार  कभी  नहीं  पहुंच  सकता  ।  तथा  दूरभाष  के  बारे  में

 जितना  कम  कहा  जाए  उतना  ही  अच्छा  मैं  बंगाल  से  मै ंकलकत्ता  का  रहने  वाला  हूं  ।  आपकी

 उंगलियां  दर्द  करने  लगेंगी  परन्तु  फिर  भी  आप  टेलीफोन  घुमादे  रहेंगे  लेकिन  आप  टेलीफोन  मिलाने
 में  सफल  नहीं  होंगे  ।  यदि  आपका  टेलीफोन  मिल  जाये  तो  यह  गलत  जगह  मित्र  जंसा  कि
 मेरे  सामने  माननीय  मित्र  ने  बताया  है  कि यदि  आपको  ठीक  नम्बर  मिल  भी  जाए  तो  कोई  न

 कोई  आपकी  बात  को  काट

 दूरभाष  की  यह  दशा  कार्यकुशलता  घट  रही  सन्‌  1977  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 गोलबाजार  जो  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्थान  एक  डाक  घर  मन्‍्जूर  किया  गया  था  |  सन्‌  1984
 समाप्त  हो  गया  ।  अभी  तक  वह  डाक  घर  नहीं  बनाया  गया  इस  विभाग  की  इस  प्रकार  की
 कार्य  कुशलता

 मिदनापुर  क्षेत्र  में  पिछले  3  वर्षों  से  हमें  टेलीफोन  डायरेक्टरी  नहीं  दी  गई  ।  यह  शायद  हर
 वर्ष  जारी  की  जाती  है  ।

 इस  प्रकार  से  हम  से  हम  सदी  में  कैसे  प्रवेश  कर  सकते  हैं  ?  इन  चीजों  पर  आपको
 रोक  लगानी  चाहिए  तथा  आपको  देखना  चाहिए  कि  हम  कुछ  अच्छी  चीजें  करके  सदी  में
 वास्तव  में  प्रवेश  हम  सदी  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  परन्तु  जिस  प्रकार  से  हम  चल  रहे  हैं
 उससे  ऐसा  लगता  है  कि  हम  सदी  में  वापस  जा  रहे  हैं  ।

 कुछ  अधिकारी  सोचते  हैं  कि मशीनीकरण  इलेक्ट्रानिक्स  तथा  सभी  बीमारियों  की
 दवा  मानते'हैं  कि  हमें  मशीनीकरण  करना  चाहिए  ।  हम  यह  भी  मानते  हैं  कि  जहां  कहीं  भी
 आवश्यकता  हमें  इलेक्ट्रानिक्स  तथा  संगणकों  का  प्रयोग  करना  चाहिए  ।  परन्तु  श्री  राम  निवास
 मिर्धा  एक  देशभक्‍त  हैं  तथा  वे  पश्चिमी  देशों  की  नकल  नहीं  करेंगे  क्योंकि  उन  देशों  में  अकुशल
 मानव  शक्ति  की  कमी  है  ।  परन्तु  हमारे  देश  में  अकुशल  मानव  शक्ति  की  भरमार  हमें  अपनी
 योजनाओं  में  उसका  इस्तेमाल  करना  चाहिए  ।  यह  भी  महत्वपूर्ण  है  कि  हम  अपनी  फालतू  मानव
 शक्ति  इस्तेमाल  कैसे  करें  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  बहुत  हृद  तक  कार्यकरण  सुधार  कर  सकता  है  यदि  वे  अपने  विभाग
 में  उतने  लोगों  को  रोजगार  दे  सकें  जितनों  की  विभाग  में  आवश्यकता  आजकल  भर्ती  पर  जो
 प्रतिका्ध  लगा  हुआ  है  उसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  तथा  इस  विभाग  द्वारा  आवश्यक  ब्यक्तियों
 की  भर्ती  के  लिए  मन्जूरी  दी  जानी
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 स्वतन्त्रता
 के  बाद  हमारी  डाक  सेवाओं  का  विस्तार  हुआ  यह  विस्तार  वास्तव  में  दस

 गुणा  हुआ  है  परन्तु  हमारे  डाक  घरों  की  संख्या  में  जितनी  वृद्धि  होनी  चाहिए  थी  उतनी  नहीं  हुई  ।
 दिल्‍ली  में

 हो  सकता  है  इनकी  संख्या  में  वृद्धि  हुई  हो  परन्तु  हमारे  जैसे  कलकत्ता  तथा  अन्य
 स्थानों  में  यह  नहीं  हुई  है  ।  हाल  ही  में  कुछ  किया  जा  रहा  परन्तु  डाकधर  उसी  अनुपात  में

 बढ़ने  चाहिए  जिसमें  डाक  सेवा  का  विस्तार  हो  रहा

 एक  अन्य  कारण  जो  हमारी  डाक  तथा  तार  विभाग  में  गतिविधियों  में  अवरोध  उत्पन्म  कर
 रहा  वह  है  रेल  डाक  सेवा  ।  पहले  छंटनी  का  कार्य  आर०  एम०  एस०  में  ही  होता  था  अब
 डाक  गतिविधियों  में  तो  संख्या  की  दृष्टि  से  बढ़ोत्तरी  हो  गई  हैं  परन्तु  रेलवे  द्रा  आर०  एम०  एस०
 गाड़ियों  की  संख्या  में  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  ।  इसीलिए  छटंनी  का  कार्य  प्लेटफार्म  पर  किया  जाता

 है  ।  उससे  परेशानी  हो  जाती  मेरा  सुझाव  है  कि  विभाग  को  जितनी  भो  आर०  एम०  एस०

 गाड़ियों  की  आवश्यक्रता  है उनको  उपलब्ध  कराने  के  लिए  रेल  मन्त्रालय  से  सम्पर्क  किया  जाए  ।

 पहले  नगरों  में  कोई  भी  बहुमंजिले  भवन  नहीं  होते  थे  ।  अब  कलकत्ता  तथा  बम्बई
 में  बहु-मंजिले  भवन  बन  गये  है  तथा  डाकियों  को  |]वीं  तथा  मंजिल  पर  जाना  पड़ता
 उप्ते  फिर  आना  तथा  फिर  जाना  पड़ता  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  भारत  सरकार  इन  बहु-मंजिलें
 भवनों  के  मालिकों  को  यह  कहा  जाए  कि  वे  पत्र-पेटी  भूमितल  पर  बनायें  ताकि  डाकियों  को  कम
 परेशानी  उठानी  पड़े  तथा  सेवा  अच्छे  ढंग  से  उपलब्ध  हो  सके  ।

 2.59  भ०  १०

 [  भ्री  बककस  पुरुषोत्तमन  पीठासीन  हुए  ]

 टेलीफोन  के  बारे  में  वास्तव  में  देश  में  टेलीफोनों  की  बहुत  कमी  है  ।  हमें  अधिक

 टेलीफोनों  की  आवश्यकता  हैं  तथा  इसीलिए  अधिक  टेलीफोन  बनाने  के  अधिक  कारखानों  की

 आवश्यकता  है  ।  टेलीफोन  लगाने  में  बहुत  विलम्ब  लगाया  जाता  मुझे  जानकारी  है  कि

 जब  एक  व्यवित्त  टेलीफोन  लगवाने  के  लिए  कहता  है  तो  उसका  नाम  तत्परता  से  पंजीकृत  किया

 जाता  है  तथा  पंजीकरण  के  मामले  में  कोई  भ्रष्टाचार  नहीं  परन्तु  जब  हर  चीज  तैयार  हो  जाती

 जब  आदमी  को  टेलीफोन  मिलने  ही  वाला  होता  है  तो  कुछ  बेइमान  व्यक्ति  आकर  कहते  हैं  कि

 बारी  आ  गई  है  आब  कृपया  कुछ  दीजिए  तथा  आपको  शीघ्र  टेलीफोन  मिल  जाएगा  ।”

 यदि  सरकार  प्रेस  में  यह  विशापन  दे  कि  इस  अवधि  में  इन-हन  क्षेत्रों  मे ंटेलीफोन  लगाए  जाते  हैं  तो

 यह  सब  भ्रष्टाचार  समाप्त  हो  जाएगा  ।

 ३.00  म०  प०

 अन्य  समस्या  यह  छोटे  कस्बों  तथा  टाउनशिप  में  अधिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाए  जा

 रहे  दिल्‍ली  तथा  बम्यई  जैसे  शहरों  में  15  या  20  किलो  मीटर  दूर  के  लोगों  के

 मैं  घर  से  टेलीफोन  द्वारा  बात  कर  सकता  हूं  ।  परन्तु  मान  कि  मेखली  गंज  में  एक  एक्सचेंज
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 है  तथा  दूसरा  मान  लें  कि  नाम  का  दूसरा  एक्सचेंज  मेखली  गंज  से  5  या  10  किलो

 मीटर  दूर  यदि  मेखली  गंज  का  एक  व्यक्ति  में  रहने  वाले  व्यक्ति  से  बात  करना  चाहता  है
 तो  उसे  ट्रंक  काल  बुक  करानी  पड़ेगी  तथा  अधिक  पैसे  खर्च  करने  यदि  दिल्‍ली  तथा

 बम्बई  जंसे  शहरों  में  रहने  वाले  लोगों  को  ट्रंक  कालों  पर  अधिक  पैसा  खर्च  नहीं  करना  पड़ता  क्योंकि

 यहां  स्थानीय  कालों  की  सुविधा  प्राप्त  है  तो  छोटे  कस्बों  तथा  टाउनशिप  में  रहने  वाले  वाले  लोगों

 का  यह  सुविधा  क्यों  नहीं  दी  जा  सकती  ?

 3.00  म०  प०

 अन्य  समस्या  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  गलत  बिल  भेजने  की  है  ।  मैंने  उन्हें  इसके  बारे  में
 व्यक्तिगत  रूप  में  बता  दिया  है  ।  आज  भी  मैंने  श्रीमती  पाती  भूतपूर्व  का  आवेदन

 पत्र  दिया  है  ।  मैं  भी  इस  गलत  बिल  बनाये  जाने  का  शिकार  था  तथा  मुझे  केवल  स्वर्गीय  श्री  सी०

 एम०  स्टीफन  ही  बचा  सके  ।  28,000  रुपए  का  बिल  मुझ  पर  लगा  दिया  था  तथा  जांच
 करने  पता  लगा  कि  ये  बिल  गलत  थे  ।  वे  कहते  हैं  कि  दो  प्रकार  की  चीजें  हो  रही  पहली  है  कि
 मीटर  तेज  चलता  यदि  मीटर  तेज  चलता  है  तो  हम  क्यों  परेशानी  उठायें  ?  परन्तु  इस  प्रक्रिया
 में  हमें  परेशानी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  दूसरी  चीज  कि  एक्सचेन्ज  में  काम  करने  वाले  कुछ  बेइमान
 लोग  ऐसे  तरीके  से  कुछ  शरारत  करते  हैं  कि  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  बुक  की  मई  काल  का  खर्च  मेरे
 टेलीफोन  के  बिल  में  आ  जाता  ऐसी  चीजें  हो  रही  हैं  ।

 इसकी  जांच  की  जानी  चाहिये  तथा  एक  ऐसा  सटीक  यंत्र  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  न  मीटर
 सैज  चले  और  न  हो  अन्य  लोगों  द्वारा  की  गई  टेलीफोन  कालों  के  लिए  उन्हें  भुगतान  करना  पड़े  ।

 मैं  एक  और  पहलू  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  नि:संदेह  हमें  बेहतर  जानकारी
 और  बेहतर  तकनीक  की  आवश्यकता  इसके  लिए  अधिकारी  विभिन्‍न  देशों  में  प्रयास  कर  रही
 कुछ  समय  के  लिए  अधिकारियों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  विदेश  भेजना  बन्द  कीजिए  ।  समस्या  यह  है  कि

 विदेश  से  लौटने  के  बाद  अधिकारी  यहां  आकर  काम  नहीं  करते  ।  स्टीफन  महोदय  ने  स्वयं  इस  बात  को

 कहा  था  हमारे  अधिकारी  अमेरिका  अथवा  बेलजियम  जाते  हैं  तो  वे  वहां  तो  अच्छी  तरह

 से  काम  करते  वहां  वे  सभी  प्रकार  का  काम  कर  लेते  हैं  परन्तु  जब  वे  वापिस  भारत  आते  हैं  तो  वे

 साहबਂ  बन  जाते  हैं  और  काम  नहीं  करते  |  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना

 जब  हम  जानकारी  और  तकनीक  के  लिए  विदेशों  का  सहयोग  प्राप्त  करते  हैं  तो  हमें  देखना

 चाहिए  हमारे  देश  का  हित  हो  ।  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  किस  तरह  पश्चिमी  देशों  की  कम्पनियां

 अपनी  पुरानी  तकनीक  को  हमारे  देश  पर  लादने  का  प्रयत्न  करती  आपको  देखना  चाहिए  कि  पुरानी

 तकनीक  हमारे  देश  पर  न  लादी
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 मैं  एक  और  सुझाव  देना  मुझे  मालूम  है  कि  इस  विशेष  क्षेत्र  में  हम  संथुक्त  राज्य

 अमेरिका  तथा  अन्य  पश्चिमी  देशों  का  ही  सहयोग  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करते  इस  क्षेत्र  में  रूस  से

 हमने  कोई  सहयोग  नहीं  लिया  निःसंदेह  हम  हथियार  और  गोला-बारूद  आदि  जेंसी  अन्य  बहुत  सी

 चीजों  के  लिए  रूस  का  सहयोग  लेते  णायद  इस  क्षेत्र  में  रू  की  तकनीक  इतनी  अधिक  विकसित

 नही  जितनी  कि  पश्चिमी  देशों  की  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  यह्‌  तकनोक  इतनी  खराब  भी  नहीं
 मैं  एक  सुझाव  दूंगा  ।  प्रभारी  मन्त्री  महोदय  रूस  का  दौरा  करें  तथा  यदि  वे  यह  पाएं  कि  हम  आसान

 शर्तों  रुपयों  मे  भुगतान  करने  के आधार  पर  उससे  कुछ  पा  सकें  तो  हमें  उसका  उपयोग  करने  का

 प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुदानों  को  मांगों  का  समर्थन  करता  मैं  इनका  समर्थन  किए  बिता

 नहीं  रह  सकता  क्‍योंकि  टेलीफोन  तथा  अन्य  डाक-तार  सेब्राओं  के  बिना  देश  नहीं  चल  सकता  ।  परन्तु
 ऐसा  करते  सम  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  तरह  से  चलें  कि  हम  वास्तव  में  इक्कीसवीं  सदी
 में  ही  पहुंचे  न  कि  वापिस  उन्नीसवीं  सदी  में  आएं  ।

 ]

 श्री  रामसह  यादव  :  सभापति  मैं  माननीय  मन्त्री  जो  को  धन्यवाद  देता

 हूँ  कि  उनके  इस  सहकमें  ने  इस  जैसा  चौबे  जो  ने  कहा  है  उसके  बिपरीत  बहुत  ही  प्रशंसनीय  कार्य

 किया  वास्तव  में  माननीय  सदस्य  पश्चिम  बंगाल  में  अपनी  सरकार  की  गतिविधि  को  देखकर  उनका

 अनुमान  यहां  भारत  सरकार  के  मेहबमों  और  मन्त्रालयों  से  लगाते  यह  ठीक  है  कि  जहां  पर  स्टेट

 गवनंमेंट्स  का  कोआ।परेशन  कम्युनिकेशन  डिपार्टमेंट  या  टेलीफोन  डिराटंमेंट  को  नहीं  मिलता  है  वहां
 योजनाओं  का  कार्यान्वयन  पूरा  नहीं  हो  पाता  यदि  कहीं  पर  डाकधर  बनाने  के  लिए  जमीन  एक्वायर

 नहीं  होती  है  तो  उसको  बनाने  में  देरी  होती

 इसके  अलावा  टेलीफोन  कमंचारी  यूनियन  को  आप  अपने  तरीके  से  इस्तेमाल  करते  हैं  और

 कमंचारीगण  सही  ठरीके  से  काम  नहीं  क  रते  तो  उसके  लिए  भी  भारत  सरकार  ही  जिम्मेद/र  यदि

 यह  नजरिया  माननीय  सदस्य  का  १श्चिम  बंगाल  तक  ही  सीमित  रहे  तो  अच्छा  यह  तरीका  दूसरे
 प्रांतों  पर  लागू  नहीं  होता  है  ।

 इस  विभाग  में  बहुत  दिनों  से  मांग  चल  रही  थी  कि  पोस्टल  विभाग  और  टैलीकाम्यूनिकेशन  को

 अलग  किया  इन  विभागों  को  अलग  करके  माननीय  मन्त्री  जी  ने  एक  बहुत  ही  साहसिक  कदम

 उठाया  जिसके  लिए  मैं  उनको  धस्यवाद  देता  इस  विभाग  में  यह  मांग  बहुत  पुरानी  मांग

 जिसको  अब  पूरा  किया  गया  है  ।

 इसके  साथ-ही-साथ  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  इस  बात  के  लिए  भी  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने
 सारे  देश  के  अन्दर  टेलीफोन  और  रेडियो  का  इस  प्रकार  जाल  बिछाया  जिससे  सारे  देश
 में  सामाजिक  ओर  आ्िक  विकास  हुआ  इस्टरनेशनल  टेलीकास्यूनिकेशन  यूनियन  और  एशियन

 पैसीफिक  टेलीकाम्यूनिटी  अन्सर्राष्ट्रीय  संस्थाएं  जिनकी  अध्यक्षता  करने  का  अवसर  पिछले  कई
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 राम  सिंह  यादव  |

 सालों  से  भारत  सरकार  को  मिलता  रहा  है  ।  इस  दिशा  में  भारत  ने  जो  एक  स्थान  बनाया  इसके

 लिए  भी  मैं  मन्त्री  महोदय  को  धन्यवाद  देना  चाहता  बी  के  द्वारा  भारतवर्ष  के  विभिन्‍न

 गांवों  को  जोड़ा  गया  इसका  लाभ  झोंपड़ी  में  रहने  वाले  व्यक्ति  तक  को  मिला  इसके  ठ्ाथ  ही

 ही  गांव  में  रहने  वाले  या  छोटे-कस्बों  में  रहने  वाले  लोगों  को  भी  साक्षात्कार  रूप  से  लाभ  भिल

 रहा

 इसके  साथ  ही  आपने  छोटे-छोटे  कस्बों  को  पंचायत  हैडक्वार्टर  को  टेलीफोन  से  जोड़ने  की

 योजना  बनाई  है  |  यह  अपने  आपमें  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  योजना  इसके  लिए  मैं  माननीय  मन्त्री

 जी  को  धन्यवाद  देते  कुछ  सुझाव  उनके  विचारार्थ  प्रस्तुत  करना  चाहता  सर्वप्रथम  मेरा  सुझाव
 यह  है  कि  जहां  पर  भी  बैंकों  की  शाखाएं  चाहे  कामशियल  बेस  हों  या  कोआपरेटिव  बेंक्स  हों  या
 लैण्ड  डबलपमेंट  बेक्‍्स  वहां  पर  पी  ०सी  ०ओ०  जरूर  होना  आपने  सभी  पंचायत  हैडक्वार्टस
 को  टेलीफोन  की  सुविधा  नहीं  दी  टेलीफोन  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  आपने  दूरवर्ती  गाँवों  को

 पंचायतों  से  जोड़ने  की  योजना  बनाई  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  सन्‌  1990  जो
 आपकी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  सभी  पंचायत  हैडक्वार्टरों  को  टेलीफोन  को  सुविधा  प्रदान  की

 माननीय  मन्त्री  जी  जानते  हैं  कि  बहरोड़  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  है
 «++  व्यवधान  -****

 बहुरोड़  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  कोटपुतली  से  जोड़ा  गया  माननीय  मन्त्री  जी  जब  दिल्ली  आते  हैं

 जयपुर  तो  नेशनल  हाइवे  नं०  8  से  दिल्ली  आते  यदि  हम  दिल्‍ली  से  बहरोड़  टेलीफोन  करते

 तो  24  घंटे  तक  टेलीफोन  नहीं  मिलता  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  **

 |

 सभापति  सहोदय  बक्कम  पुरुषोशम  )  :  कृपया  धुप  रहें  ।

 भरी  राम  सिह  याइव  :  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  बोलना  द्वी  बन्द  कर  दिया

 जाए  ।

 ]

 समापति  महोदय  :  प्रत्येक  पार्टी  के  लिए  समय  निश्चित  किया  गया  आपको  समझना

 जाहिए  कि  प्रत्येक  सदस्य  को  समय  देने  का  निर्णय  उसकी  पार्टी  करती  कृपया  अब  आप  अपना

 भाषण  समाप्त  करें  ।

 )

 करी  राभसिह  पादथ  :  मेरा  सुझाव  यह  था  कि  मेरा  क्षेत्र  बहरोड़  एक  असेम्बली  सेगमेंट  वहां
 का  टेलीफोन  एक्सचेंज  अलवर  से  कनेक्टेड  नहीं  उसको  कोटपूतली  जो  एक  दूसरा  जिला  जोड़ा
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 हुआ  कोटपूतली  से  जुड़ा  होने  के कारण  जो  टेलीफोन  वहां  से  करते  चाहे  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्टर  के

 लिए  कलेक्टर  या  डी०  एम०  टेलीफोन  करना  उसमें  10-12  घन्टे  का  समय  लगता  हम

 चाहते  हैं  कि  हमारे  यहां  जो  अलवर  से  दिल्ली  माइक्रो-वेव  सिस्टम  से  जुड़ा  हुआ  इसको  भो  उससे

 जोड़  ताकि  वहां  के  लोग  ऐसा  महसूस  न  करें  कि  उनका  संचार  सिस्टम  अलग

 अलवर  के  लिए  आपने  इलैक्ट्रोनिकं  टेलीफोन  एक्सचेंज  मंजूर  किया  टुआ  उस  पर  काम  भी

 शुरू  होने  वाला  लेकिन  वहां  के  कुछ  इक्विपमेंट्स  को  आपने  जोधपुर  और  पाली  भेज  दिया  है  जिससे

 वहां  का  काम  शुरू  नहीं  हो  पाया  है  और  एक  तरह  से  हम  इस  काम  में  एक-डेढ़  साल  पीछ  हो  गये

 मेरा  निवेदन  है  कि जब  अलवर  के  लिए  आपने  इस  एक्सचेंज  को  मंजूर  किया  हुआ  इसके  लिये

 नें  स  भी  मन्‍्जूर  कर  दिया  एडमिनिस्ट्रेटिव  सेंबशन  भी  जारी  हो  गई  है  तो  इसको  जल्द  से  जल्द  पूरा
 करने  की  कोशिश  की  जाय  |  अलवर  हण्डस्ट्रीयल  टाउन  400  लाइनों  का  एक  आटोमेटिक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  मत्स्य  इण्डस्ट्रीयल  एरिया  के  लिये  और  400  लाइनों  का  एक  आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 भिवाड़ी  एरिया  के  लिए  सेंवशन  किया  हुआ  दोनों  एक्स  चेंज  1983-84  में  कमीशन  हो  जाने  चाहिये
 थे  लेकिन  अभी  तक  कमीशन  नहीं  हुए  मैं  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि आप  सदन  को  आश्वासन

 दें  कि  इनके  लिए  जिस  इक्विपमेंट  की  अवश्यकता  है  उनको  भेजकर  इनको  जल्द  पूरा  ये  तीनों

 ऐसे  काम  हैं--अलव र  का  इलक्ट्रो  निक  टेलीफोन  मत्स्य  इण्डस्ट्रीयल  एरिया  और  भिवाड़ी

 स्ट्रीयल  एरिया  के  लिये  400-400  लाइनों  का  ट्रेलोफोन  एक्सचेंज---जो  मेरे  क्षेत्र  के  लिए  बहुत  ज्यादा

 महत्त्वपूर्ण  उनको  आवश्यक  इक्विपमेंट्स  भेज  कर  जल्द-से  जल्द  पूरा  करायें  ।

 जो  आपके  ई०  डी०  बी०  ओ०  डाकखाने  हैं  उनके  कमंचारियों  ने  लगातार  जगह-जगह  पर
 मीग्ज  करके  अपनी  समस्याओं  को  आपके  सामने  रखा  मैं  भी  इन  कमंचारियों  की  मीटिग्ज  में  जो
 राजस्थान  स्टेट  लेबल  पर  और  जिला  लेवल  पर  हुई  थी  गया  उनकी  मांगें  हैं  कि उनकी  तनख्वाहें

 बढ़ाई  उनको  भत्ता  दिया  सरकार  की  तरफ  से  जो  सुविधाएं  अन्य  कम  थारियों  को  दी

 रही  व ेउनको  भी  मिलनी  यह  सारे  हिन्दुस्तान  की  समस्या  सभापति  आपके
 केरल  में  ही  इनकी  आर्गेनाइजेशन  बनी  थी  ओर  वहीं  का  आदमी  इनकी  यूनियन  का  सैक्र  टरी

 मुझे  आशा  है  कि आप  ई०  डी०  बी०  ओ०  कर्मचारियों  के  साथ  न्याय  साथ  ही  यह  भी

 निवेदन  कहुंगा  कि  ई०  डो०  बी०  ओ०  जो  भांवों  में  खुले  हुए  उन  डाकख्ानों  में  पार्टटटाइम  आदमी

 लगे  हुए  वे  चाहते  हैं  कि  वे  ब्रॉंच  आफिस  सब-पोस्ट  आफिस  में  अपग्रेड  न  हों  क्यों  कि अगर  उनको

 ग्रेड  कर  दिया  जाता  तो  उनकी  सेवाएं  समाप्त  हो  जाएंगी  ।  ई०्डी०  बी०  sto  में  टेम्पोररी  कम  चारी
 लगे  होते  हैं  भौर  उनको  दो-सो  और  ढाई  सो  ढपया  मिलते  यदि  ये  सब-पोस्ट  आफिस  हो  तो
 उनकी  नौकरी  चली  इसलिए  वे  लोग  देनिक  कार्य  कम  दिखाते  भेरा  कहना  यह  है  कि  वहां
 पर  जितना  काम  होता  वह  पूरी  तरह  से  रिफ्लेक्ट  होना  चाहिए  ओर  सही  तस्थोर  सामने  आनी

 चाहिए  और  उनका  अपग्रेढेशन  नियमानुसार  सद्दी  तरीके  से  होना  चाहिए  ।

 भाखिर  में  एक  निवेदन  यह  करूंगा  कि  आपके  मह॒कमे  से  संबंधित  एक  मुद्दा  पब्लिक  एकाउप्ट्स
 कमेटी  में  एग्जामिन  हुआ  पहले  आपकी  रेलवे  मेल  सर्विस  चलती  थी  और  चलती  हुई  गाड़ी  में
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 राम  सिह  यादव  |]

 लेट्स  की  सौटिंग  होती  थी और  जिन-जिन  स्टेशनों  की  डाक  होती  वह  डाक  वहां  पर  दे  दी  जाती

 थी  ।  उससे  डाक  के  वितरण  में  जल्दी  होती  अब  रेलवे  मेल  सविस  में  सौटिग  श्राफ  लेटर्स  बन्द  कर

 दी  गई  है  और  इसका  नतीजा  यह  हुआ  है  कि  अंग्रेजों  के  टाइम  में  150  साल  पहले  जो  डाक  का

 ब्यूशन  होता  वह  जल्दी  होता  था  और  उसमें  कम  टाइम  लगता.था  और  अब  ज्यादा  टाइम  लगता

 है।'*ਂ  पब्लिक  एकाउप्ट्स  कमेटी  ने  इसको  एग्जामिन  किया  है  और  मैं  मन्त्री  महोदय  के

 सामने  इस  चीज  को  रख  रहा  हूं  ।  यह  70  करोड़  आदमियों  का  इस्यू  जिसको  मैं  यहां  कह  रहा  हूं  ।

 भाज  से  150  साल  पहले  चिट्ठी  जल्दी  पहुंचती  थी  और  टाइम  पर  पहुंचती  थी  लेकिन  बस  सबिस  से

 जो  आप  डाक  भिजवा  रहे  वह  डाक  देर  से  पहुंच  रही  मेरी  कांस्टीटुयेन्सी  में डाक  का  वितरण

 लेट  हो  रहा  है  और  यह  आपके  मन्त्रालय  की  जिम्मेवारो  है  कि समय  पर  डाक  पहुंचे  ।  आप  जो  पहले
 सिस्टम  था  उसको  चेज  कर  रहे  हैं  और  रेल  के  जरिये  से  डाक  को  हटाकर  प्राइवेट  बसों  के  जरिये  उसे

 भिजवा  रहे  बसें  समय  १र  नही  चलती  जिससे  डाक  पहुंचने  में  देरी  हो  जाती  पब्लिक  सविस

 कमीशन  में  जिस  लड़के  को  इन्टरव्यू  के लिए  लेटर  वह  देर  से  पहुंचता  है  और  चिट्ठी  समय

 पर  न  पहुंचने  के  कारण  वह  इन्टरव्यू  में  नहीं  जा सकता  और  इस  तरह  से  नौकरी  से  वंचित  रह  जाता

 इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  रेल  में  ही  तस्टल  कोच  हो  और  सौटिग  झ्लाफ  लेटर्स  चलती  हुई  गाड़ी
 में  कराया  जाए  और  बीच  के  स्टेशनों  पर  सम्बन्धित  डाक  का  वितरण  होता  आप  बड़े  कुशल
 मन्त्री  हैं  और  मुझे  उम्मीद  है  कि आप  इन  समस्याओं  का  निदान

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  मन्त्रालय  की  डिमांड्स  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 )

 शोमतो  डी०  के०  भण्डारो  :  सभापति  संचार  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की
 मांगों  पर  चल  रहे  वाद-विवाद  ने  मुझे  उत्त  र-पूर्व  भारत  के  राज्यों  विशेष  तौर  पर  इसके  महत्वपूर्ण  क्षेत्र
 सिक्किम  की  कुछ  समस्याओं  पर  प्रकाश  डालने  का  अवसर  प्रदान  किया  देश  के  अन्य  भागों  के

 बले  सिक्किम  राज्य  में  संचार  सुविधाओं  की  भारी  कमी
 ॥

 टेलीफोन  सुविधाओं  के  मामले  को  हो  तो  राज्य  की  राजधानी  गंगटोक  का  एकमात्र
 फोन  केन्द्र  कायंभार  से  दबा  हुआ  है  तथा  वहां  एक  टेलीफोन  कनैक्शन  प्राप्त  करना  बहुत  कठिन  जो
 लोग  वर्षों  से टेलीफोन  कनैक्श्नन  प्राप्त  करने  वालों  की  प्रतीक्षा  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  उनको  टेलीफोन
 बशन  दिए  जान  के  लिए  वतंमान  टेलीफोन  केन्द्र  का  विस्तार  करने  की  योजना के  बारे  में  मैंने  नहीं  सुना

 गंगटोक  में  भी  एस०  टी०  डढी०  युविधा  शायद  सभी  राज्यों  की  राजधानी  में  यह  सुविधा
 लब्ध  परन्तु  गंगटोक  के  सम्बन्ध  में  इसका  का्यंकरण  बहुत  ही  अनियमित  है  बल्कि  न  के  बराबर
 कभी  कभी  दिल्ली  अथवा  कलकत्ता  सम्पर्क  करने  में  धष्टों  लग  जाते  यदि  किसी  को  लाइन  मिल  जाए
 तो  वह  स्वयं  को  भाग्यशाली  समझता  अन्यथा  अधिकतर  लाइन  डांवाडोल  रहती  लगता  है  पूरी
 लाइन  में  ही  खराबी  कभी  जब  कोई  व्यक्ति  किसी  नगर  को  एस०  टी०  डी०  सम्पर्क  न  मिलने
 पर  बक  जाता  है  तो  वहू  लाइटनिंग  काल  मिलाने  का  प्रयत्न  करता  है  ।  मंगटोक  में  यह  लाइटलिस  कास
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 मुश्किल  से  ही  मिलती  दिल्‍ली  के  जो  लोग  गंगटोक  के  लिए  काल  बुक  करते  हैं  उनमें  से  भी  कुछ  को

 ऐसा  ही  कदु  अनुभव  वह  काल  लाइटनिंग  काल  से  दब  जाती  है  तथा  इसके  मिलने  की  कोई  गुंजाइश

 नहीं  रह  जाती  ।

 खराब  टेलीफोन  सेवा  से  परेशान  होने  वालों  में  पो  ०  टी०  यू०  एन०  आई०  हिन्दुस्तान

 समाचार  जैसी  समाचार  एजेंसियां  भी  शामिल  यहां  की  टेलीफोन  लाइन  इतनी  खराब  रहती  है  कि

 गंगटोक  से  प्राप्त  हुए  समाचार  का  मुश्किल  से  ही  कोई  अर्थ  निकाला  जा  इस  स्थिति  को

 शीघ्रतिशी प्र  सुधारे  जाने  की  आवश्यकता  है  तथा  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगी  कि  वे  इस  पर

 ध्यान  दें  तथा  इसे  सुधारने  का  उपाय

 जिस  समय  अन्य  राज्यों  के  माननीय  सदस्य  गांवों  और  पंचायतों  को  टेलीफोन  से

 जोड़ने  की  बात  कर  रहे  उस  समय  सिक्किम  राज्य  की  राजधानी  गंगटोक  शहर  मात्र  जिला
 लयों  और  वह  भी  शिरोपरि  टेलीफोन  तारों  के  माध्यम  से  ही  जुड़ा  हआ  सिक्किम  एक  पहाड़ी
 क्षेत्र  ह ैतथा  बरसात  के  दिनों  में  वहां  बार-बार  भूस्खलन  होते  रहते  तेज  हवा  के  कारण  तथा

 कभी  वर्षा  और  भूस्खलन  के  कारण  टेलीफोन  लाइन  ठीक  से  काम  नहीं  करतीं  हे लीफोन  द्वारा
 जिला  मुख्यालयों  से  सम्पर्क  बनाए  रखता  हमेशा  कठिन  होता  इसलिए  राज्य  सरकार  को  जिला

 मुख्यालयों  को  सन्देश  भेजने  के  लिए  मजबूर  होकर  लगभग  पूरी  तरह  से  ही  पुलिस  वायरलैस  पर  निर्भर

 रहना  पड़ता  है  इसी  प्रकार  जिला  मुख्यालय  को  भी  अपना  सम्देश  सरकार  को  भेजने  के  लिए  पुलिस
 वायरलैस  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  तार  सेवा  की  स्थिति  भी  इससे  वेहतर  नहीं  मैं  केन्द्र
 कार  से  अनुरोध  कहूंगी  कि  वे  राज्य  की  राजधानी  को  जिला  मुख्यालयों  से  माइक्रोवेव  लिक  के  मध्यम
 से  जोड़े  जाने  पर  विचार  हस  प्रकार  का  माइक्रोवेब  लिक  प्रकृति  के  उपद्रवों  से बाधित  नहीं  होगा
 तथा  सबसे  बढ़कर  इससे  सिक्किम  जो  कि  एक  संवेदनशील  सीमावर्ती  राज्य  त्वरित  और
 नीय  सेवा  की  ब्यवस्था  हो  जाएगी  ।  सुरक्षा  के  दृष्टिकोण  से  भी  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है  कि  सिक्किम
 में  संचार  तन्त्र  को  सुदृढ़  बनाया  जाए  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  मसले  पर  मन्त्री  महोदय  मुझसे  पूरी
 तरह  सहमत

 सिक्किम  में  डाक  सेवा  की  भी  शोचनीय  स्थिति  गंगटोक  में  आज  पोस्ट  किया  गया  पत्र

 गोहाटी  अथवां  शिलाग  पहुंचने  में  लगभग  एक  सप्ताह  का  समय  हसे  दिल्‍ली  पहुंचने  में  भी  चार
 पांच  दिन  से  कम  समय  नहीं  लगता  ।  परन्तु  डाक  वितरण  करने  में  इतनी  अधिक  देरी  क्यों  की  जाती

 आश्चयं  की  बात  तो  यह  है  कि  सिक्किम  के  एअर  टमिनस  बागड़ोगरा  को  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  कलकत्ता
 और  दिल्‍ली  से  जोड़ने  के  लिए  दैनिक  विमान  सेवा  उपलब्ध  है  ।  यह  विमान  सेवा  आसानी  से  इस  डाक

 को  ले  जा  सकती  वर्तमान  छटाई  व्यवस्था  और  वितरण  व्यवस्था  में  सुधार  लाकर  राज्य  के  अन्दर
 डाक  का  त्वरित  वितरण  किया  जा  सकता

 ये  कुछ  ऐसी  गम्भीर  समस्याएं  हैं  जितकी  ओर  पैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करन

 चाहती  जैसाकि  सदन  को  ज्ञात  सिक्किम  राष्ट्रीय  जीवन  की  मृख्य  धारा  में  केवल  दस  वर्ष  पहले
 ही  शामिल  हुआ  है  और  इसलिए  हमने  केवल  दो  पंचवर्षीय  योजनाओं  को  ही  कार्यान्वित  होते  हुए  देखा
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 डी०  के०  भण्डारो ]

 है  जबकि  अन्य  राज्यों  ने  सभी  6  पंचवर्षीय  योजनाओं  को  देखा  अब  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  द्वार  पर  अन्य  राज्य  संचार  क्षेत्र  क ेविकास  के  साथ-स/थ  विकास के  प्रत्येक  क्षेत्र  मे ंसिक्किम  से

 स्पष्ट  रूप  से  बहुत  आगे  हमारी  हर  सम्भव  तरीके  से  मदद  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  हम
 ग़थाशी  प्र  बाकी  देश  के  साथ  आ  सकें  |  संचार  जैसे  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  सामरिक  महत्त्व  का
 सीमावर्ती  क्षेत्र  होने  के नाते  सिक्किम  राज्य  में  संचार  तंत्र  का  विस्तार  करने  पर  सभी  दृष्टिकोणों  से

 विच्ञार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  वह  भी  बेवल  सिक्किम  के  हित  में  नहीं  बल्कि  सम्पूर्ण  देश  के

 हित  में  ।

 मैं  सिक्किम  और  हस  क्षेत्र  के  अन्य  सीमावर्ती  इलाकों  में  संचार  सुविधर  की  आवश्यकताश्नों
 का  एक  बहद  सर्वेक्षण  कराए  जाने  के  लिए  अपने  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  विनम्र  अनुरोध  करू  मैं

 इस  आशा  के  साथ  अपना  स्थान  ग्रहण  करती  हूं  कि  वे  सिक्किम  में  बेहतर  संचार  सुविधाओ  के  लिए
 किए  गए  मेरे  निएछल  अनुरोध  पर  सहानूभूतिपूर्वक  विचार

 ]

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  इस
 पर  बोलने  का  अवसर  हमारे  राजस्थान  के  केन्द्र  में  मिनिस्टर  हैं  और  राजस्थान  में  पोस्ट
 आफिसों  की  हालत  कया  है  यह  मैं  आपको  बताना  चाहता

 पोस्ट  आफिसों  के  मामले  में  हिन्दुस्तान  में  राजस्थान  का  नम्बर  जबकि  केरल  का
 पहला  नम्बर  आंध्र  प्रदेश  का  तीसरा  नम्बर  है  और  चौथे  नम्बर  पर  हरियाणा  है  ।  हमारे  राजस्थान
 के  मनत्री  जी  केन्द्र  में  हैं  और  हमारी  हालत  नम्बर  पर

 मिनिस्टर  महोदय  ने  एक  प्रशन  के  जवाब  में  बताया  था  -.

 ]

 मंत्री  महोदय  से  पूछा;गया  प्रश्न  इस

 मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उनके  मंत्रालय  ने  राजस्थान  में  जयपुर  और
 जिला  मुख्यालयों  के  बीच  एस०  टी०  डी०  सेवा  प्रारम्भ  करने  का  कोई  निर्णय  लिया

 मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  aT

 मुख्यालयों  और  सम्बन्धित  राज्य  की  राजधानियों  के  बीच  एस०  टी०  डी०  सुविधा
 की  व्यवस्था  क  रने  का  प्रस्ताव  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  स्वीकृत  हुआ  था  जिसमें  जयपुर  को
 राजस्थान  के  जिला  मुख्यालयों  से  एस०  टो०  डी०  सेवा  द्वारा  जोड़ा  जाना  भी  शामिल  है  ।”'
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 ]

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  पूरी  हो  गई  ।  और  आपने  अभी  तक  हमें  सुविधाएं  नहीं  दी  यह
 आपका  उत्तर

 ]

 सत्ताईस  जिला  मुख्यालयों  में  से  और  जयपुर  को
 राज्य  की  राजधानी  जयपुर  से  जोड़  दिया  गया  है  तथा  बीकानेर  और  श्री  गंगानगर
 को  एस०  टी०  डी०  द्वारा  जयपुर  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 ]

 हमारे  पाली  जिले  के  लिए  यह  सुविधा  नहीं  दी  गई  आपने  कहा  था  कि  पांचवी  योजना  तक

 सब  जिलों  को  केबल  के  द्वारा  जयपुर  से  जोड़  दिया  जोधपुर  से  अहमदग्बाद  तक  तो  है  लेकिन

 हमारे  पाली  जिले  में  केबल  का  काम  अधूरा  पड़ा  यह  काम  जल्द  ही  शुरू  किया  जाना

 पांच  बजे  के  बाद  आ्डिनरी  टेलो  ग्राम्स  नहीं  लिए  जाते  पहले  यह  सुविधा  उसके  बाद  जो

 ग्राम  आते  वहू  डाक  के  जरिए  से  डाल  दिए  जाते  इस  बारे  में  आपको  जांच  करानी
 गवर्नेमेंट  आफिसेज़ञ  से  जब  टेलीग्राम  जाते  हैं  तो उनसे  एक  कापी  मांगी  जाती  टेलीग्राम  के  पैप्ते  लेते

 हैं  और  डाक  से  भेज  देते  यह  आपकी  हालत  है  ।  पांच  बजे  के  बाद  सारे  टेलीग्राम्स  की  कापीज  लेकर
 डाक  के  जरिए  से  भेज  देते  आर०  एम०  एस०  की  स्िस  में  भी  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  हो  रहा
 सारी  डाक  साटिंग  के  लिए  जोधपुर  या  पाली  जाती  है  और  वहां  से  आगे  भेजी  जाती  इस  परह
 आर०  एम०  एस०  की  स्विस  बन्द  करने  से  जो  पत्र  दो  दिन  में  मिलते  अब  पांच  दिन  में  मिलते

 हमारे  देश  में  एक  पैरेलल  पोस्टल  सविस  चल  रही  जिसको  अंगनीया  सिस्टम  कहते  हैं  ***
 )

 इसकी  जांच  की  जानी  अस्सी  परसेंट  टेलीफोन  आपरेटसस  ऐसे  जो पालिटिशियन्स  की  लाईन
 भी  ठीक  समय  पर  नहीं  मिलाते  वह  जानते  हैं  कि  पहले  किस  व्यक्ति  की  लाईन  मिलानी
 बिजने  समेन  और  मंत्री  जी  का  टेलीफोन  एक  मिनट  में  मिल  सकता  है  दूसरों  को  कहा  जाता  है  कि

 आप  इल्तजार  कीजिएਂ  और  घंटों  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  है  ।  आपरेटस  अपना  तरीका
 निकाल  लेते  पोस्टमन  तो  नया  बैसाखी  ओर  पता  नहीं  किस-किस  त्यौहार  पर  .

 घर-घर  धूमते  हैं  और  अपनी  भेंट  इक्ट्ठी  करते  अगर  उनको  भेंट  न  दी  जाए  तो  चिटि्ठियां  ही  गायब

 हो  जाती  यह  हालत  हो  गई  है  ।  एक  तरफ  तो  आप  इन  लोगों  को  इतनी  अधिक  तनज्वाह  दे  रहे  हैं
 और  दूसरी  तरफ  ये  लोग  इस  प्रकार  का  काम  करते  ये  सब  त्यौहार  दारू  के  रूप  में  मनाए  जाते
 सर्विसेज  तो  बहुत  ही  ज्यादा  कमजोर  हो  रही  हैं  इसलिए  आपको  कामर्शियल-वे  में  चलना  पड़ेगा  ।

 आपको  चाहिए  कि  आप  पोस्ट  कार्ड  और  एनवेलप  आदि  पर  विज्ञापन  शुरू  कीजिए  जिससे  आपको

 करोड़ों  रुपए  की  आमदनी  हो  सकती  **'  हमारे  पाली  जिले  में  चामुडेरी  और  नाना

 नाप्त  के  आदिवासी  इलाके  हैं  हमारी  माग  है  कि  यहां  पर  शाद्या  डाकधर  खोला
 रेगिस्तानी  और  पहाड़ी  इलाकों  में  आप  अवश्य  डाकधर  खोलने  की  कार्यवाही

 मापने  कई  जगहों  पर  पोस्टमैन  वर्गरह  टैभपोरेरी  रूप  में  रखे  हुए
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 सूलचन्द

 आपके  विभाग  में  कई  जगह  बिना  पढ़े  लिखे  लोगों  को  रख  लिया  जाता  ऐसे  लोगों  को  रख
 लिया  जादा  है  जो  कि  जिला  सुपरिन्‍्टेंडेंट  को  कुछ  घूस  पहुंचा  सकते  हों  और  पढ़े-लिखे
 वान  लड़कों  को  छोड़  दिया  जाता  जब  वे  आपको  मिलते  भी  ऐसे  लोग  काम  नहीं  जानते  और
 फिर  भी  उनकी  नौकरी  बरकरार  रहती  क्योंकि  वे लोग  अपने  अफसरों  को  भेंट-पूजा  चढ़ाते  रहते
 इससे  आपके  डिपार्टमेंट  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  वे  लोग  बेठे  रहते  हैं  और  चिट्ठियां  समय

 *
 घर  नहीं  जब  आपकी  सेवाओं  का  यह  हाल  है  तो  आप  कृपया  मेहरबानी  करके  गांवों  में  जो
 आपको  पढ़े-लिखे  नौजवान  लड़के  मिलते  उनको-ही  नौकरी  में  अनुसूचित  जाति  के  योग्य

 लड़कों  को  नौकरी  में  जो  पढ़े-लिखे  आपको  उन्हें  भी  अवसर  देना  क्योंकि  आपके
 डिपार्टमेंट  में  ऐसे-ऐसे  एलीमेंट्स  काम  कर  रहे  मैंने  ये  सारी  बातें  संक्षेप  में  कही  हैं  और  मैं  चाहता

 हैं  कि आप  आपने  डिपार्टमेंट  की  एफीश्येंसी  जानने  के  लिए  स्वयंय  अपनी  तरफ  से  चिटिठ्यां
 अपनी  तरफ  से  टेलीग्राम  भेजें  और  अपनी  तरफसे  टेलीफोन  करके  तब  आपको  डिपार्टमेंट
 की  हालात  के  बारे  में  सही  जानकारी  मिल  सकती  जब  तक  आप  सरप्राइज  चैक  नहीं
 सरप्राइज  चिटिठियां  नहीं  सरप्राइज  तार  नहीं  आपको  वुछ  सालूम  नहीं  पड़ेगा  कि
 आपके  डिपार्टमेंट  क ेलोग  कि  तरीके  से  काम  करते  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद
 करता  हूं  ।

 ]

 भी  सुरेश  कुरूप  :  डाक-तार  सेवा  देश  की  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 जनोपयोभी  सेवा  विशेष  रूप  से  डाक  सेवा  गरीब  आदमी  की  संचार  की  जरूरतों  को  पूरा  ब:रती ह

 प्रारम्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  डाक-सार  सेवाओं  के  विषय  में  हमारा  दृष्टिकोण  स्पष्ट

 होना  इसको  बाणिज्यिक  आधार  पर  नहीं  चलाया  जाना

 सेवा  के  इस  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  में सरकार  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  कुछ  उपायों  ने  इस  सेवा  के  संबंध

 में  सरकार  के  दृष्टिकोण  के  बारे  में  कुछ  गहरे  संदेहों  को  जन्म  दिया  सरकार  इस  विभाग  को  चालू
 रखने  की  लागत  को  कम  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  हमारो  डाक-तार  व्यवस्था  विश्व  में  सबसे  अधिक

 कुशल  थी  परन्तु  आज  इसके  सम्बन्ध  में  अपनाए  जा  रहे  उपाय  देश  की  डाक  सेवा  को  मृतप्रांय  बना  रहे
 उदाहरण  के  लागत  कम  करने  के  लिए  एक  दिन  में  वितरण  की  संख्या  में  कमी  करना  भी

 एक  उपाय  के  रूप  में  अपनाया  जा  रहा  इसे  कुछ  इलाकों  में  पहले  से  लागू  किया  जा  रहा  है  और  कुछ
 अस्य  इलाकों  में  जहां  इसको  लागू  किया  जाना  था  वहां  मजदूरों  द्वारा  तीम्र  विरोध  किए  जाने  के

 इसे  स्थागित  कर  दिया  गया  ।

 हम  देश  के  कोने-कोने  पर  पोस्ट  बाकस  लगे  देखते  हैं और  विभाग  गलियों  में  लगे  हुए  पोस्ट

 बावसों  की  संख्या  को  भी  कम  कर  ने  की  जात  सोच  रहा  क्‍यों  ?  ताकि  लागत-व्यय  कम  किया  जा

 सके  ।  ॥
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 रेल  डाक  सेवा  को  भी  बन्द  किया  जा  रहा  है  गाड़ियों  में  पहले  जो  छटाई-कार्य  होता  था  उसे

 पहले  ही  बन्द  कर  दिया  गया  अब  सरकार  की  इस  नीति  के  विरुद्ध  रेल  डाक  सेवा  के  फर्मंचारियों  ने
 6  जून  को  हडताल  करने  का  नोटिस  व्या  यह  सब  इस  विभाग  की  लागत  को  40% तक  काम

 करने  के  लिए  किया  गया  यह  कार्य  आई०  एम  ०एफ०  और  विश्व  बेंक़  द्वारा  नियंत्रित  विश्व  डाक  संघ
 के  अनुदेशों  पर  किया  गया

 यह  कमी  कार्य  कुशलता  क्री  कीमत  पर  की  गई  आख़िर  डाक  सेवा  हमारे  देश  की  गरीब  जनता
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करती  हस  उपाय  को  अपनाने  के  फलस्वरूप  रोजगार  के  अवसर  भी  कम

 हुए  हैं  आघुमिकीकरण  के  नाम  पर  हस  क्षेत्र  में मशीनीकरण  लाया  गया  इस  मशीनीकरण  की
 प्रक्रिया  के  बारे  में  जो  व्यवत  संदेह  करता  उस  व्यक्षित  की  आवाज  बन्द  कर  दी  जाती  है  क्योंकि  वह
 हमारी  प्रगति  को  21  थीं  शदी  में  पहुंचा  रहा  है  ।

 इस  क्षेत्र  का मशीनीकरण  करने  का  अर्थ  है  डाक  एवं  तार  विभाग  में  कायंरत  लगभग  3  लाख
 अतिरिक्त  विभागीय  कर्मियों  को  इस  में  नहीं  रखा  18,000  आरक्षित  प्रशिक्षण  पूल
 के  लोगों  को  इस  सेवा  में  नहीं  लिया  जायेगा  और  लगभग  एक  लाख  अनियमित  मजदूरों  को  अनियमित

 मजदूर  ही  रखा  रोजगार  के  सभी  अवसरों  को  प्रदान  किया  गया  रिक्तियां  भरी  नहीं
 जाती  ये  सभी  बातें  आधुनिकोकरण  के  नाम  पर  मूल्य  में  कटोता  करने  के  लिए  की  जाती

 और  सरकार  में  विभाग  का  विभाजन  कर  दिया  है  क्यों  ?  ऐसा  बहुराष्ट्रों  क ेकहने  पर  किया  गया

 हमारे  देश  में  दूरसंचार  विभाग  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  अश्याड़ा  बनता  जा  रहा  मुख्य  शट्टरों

 में  दूरसंचार  नेटवर्क  का  प्रबन्धन  एक  अलग  विभाग  को  पहले  ही  सौंपा  जा  चुका  और  अन्त

 ये  सभी  चीजें  प्राइवेट  एजेन्सियों  से  लेकर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  सौंप  दी

 आधुनिकीकरण  के  नाम  सरकार  इस  विभाग  के  लिए  विदेशी  प्रौद्योगिकी  की  जानकारी

 मंगाने  के  लिए  उत्सुक  भारत  में  प्रौद्योगिकी  एवं  तकनीको
 कर्मी  हैं  जो  अत्यन्त  सक्षम  अगर

 ऐसा  है  तो सरकार  इस  क्षेत्र  में  विदेशी  प्रद्योगिको  मंगाने  के  लिए  क्‍यों  अनावश्यक  रूप  से

 उत्सुक  है  ?

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  ऐसा  नहीं  होना

 नझ्ी  सुरेश  कुरूप  :  यह  नटों  होना  हमारी  जनता  इसको  अनुमति  नहीं  ये  सभी
 उपाय  जो  किये  गये  श्रमिकों  द्वारा  पहले  ही  इन  पर  नाराजगी  व्यक्त  की  जा  चुकी  इसलिए
 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  क्षेत्र  में  श्रमिकों  क ेसहयोग  को  सुनिश्चित  जो

 कुछ  भी  उपाय  आप  जो  कुछ  भी  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  आप  अपनाएं  आपको  श्रमिकों  के  सहयोग  की

 आवश्यकता  होगी  ।

 रेल  डाक  सेवा  के  लोगों  ने  6  जून  से  हड़ताल  पर  जाने  की  सूचना  दी  सरकार  रेल  डाक
 सेवा  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  के  वा  में  गम्भी रता  से  सोच  रही  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  श्रमिकों  को  समस्याओं  को  सौहादंपूर्ण  समाप्त  करते  के  लिए  श्रमिकों  के
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 निधियंरं  को  बुलायें  ।  हमारे  केरल  में  आधे  दर्जन  से  ज्यादा  व्यक्तियों  को  नौकरी  से  निकाल

 दिया  गया  है  क्योंकि  वे  संगठित  श्रमिक  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मन्‍्त्री  जी  को  उनके  कारणों  को

 जानना  मैं  आपके  माध्यम  से  उनरो  निवेदन  करता  हूं  कि  उनके  मामलों  की  पुनः:रीक्षा  करें

 तथा  उन्हें  नौकरी  पर  बहाल  करें  ।

 टेल्लीफोन  के  बारे  में  मैं  कहूंगा  कि  यह  देश  का  सबसे  खराब  प्रबन्धन  वाला  विभाग  चाहे
 सरकार  का  यह  दावा  हो  कि  हमारे  पास  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  Lao  टी०  डी०  युविधायें  हैं  आदि  ।

 सही  नम्बर  का  मिल  जाना  उपभोक्ता  की  किस्मत  है  विशेषकर  बड़े  शहरों  में  ।  निसंदेह  एस०  टी०  डी०

 सुविधाएं  बढ़ी  हैं  लेकिन  इसके  साथ-साथ  उपभोक्ताओं  की  मुश्किलें  भी  बढ़ी  हमारे  राज्य  में  एस०
 टी०  डी०  का  अर्थ  लगाया  है  ट्राई  एण्ड  आप  पूरे  दिन  एक  नम्बर  को  घुमाइये
 परन्तु  आपको  सफलता  नहीं  मिलेगी  |  एस०  टी०  डी०  का  यह  हाल

 सरकार  को  इस  विभाग  में  उचित  एवं  पर्याप्त  स्टाफ  का  इन्तजाम  करना  इस  विभाग

 में  स्टाफ  की  कमी

 एक  और  बात  इस  विभाग  के  तहत  टेलिप्रिन्टर  और  टेलेक्स  सेवाओं  के  बारे  में  बताना

 चाहता  हूं  ।  यह  सेवा  अधिकतर  प्रैस  संबन्धी  व्यक्तियों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जाती  है  ओर  मैं  म्यैक्सिक

 रूप  में  जानता  हूं  कि  लोग  इन  सेवाओं  के  लिए  काफी  ज्यादा  किराया  देते  हमारी  राजधानी
 में  जीएं-सीर्ण  मशीनें  भेजी  जा  रही  हैं  और  इसके  लिए  वे  किराया  दे  रहे  लगभग  एक  लाख  रुपया
 किराये  के  रूप  में  दिया  जा  चुका  जब  अगर  कोई  शिकायत  की  जाती  है  तो  उत्तर  मिलता  है  कि
 कार  के  पास  पर्याप्त  मशीनें  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  इन  मशीनों  की  पूर्ति  मशीन

 टूल्सਂ  करता  इत  टेलिप्रिन्टर  और  टेलेक्स  सेवाओं  के  बारे  में  इस  प्रकार  का  कुप्रबन्ध  क्‍यों  है  ?

 अन्त  में  मैं  आपका  ध्यान  मुख्य  शहरों  एवं  कुछ  महत्त्वपूर्ण  नगर  में  डाक  अनुसंधान  केन्द्र

 इसको  देखकर  ऐसा  लगता  है  कि  यह  संचार  विभाग  के  अन्तग्रंत  डाक  एवं  तार  विभाग  का  एक  भाग

 परन्तु  यह  ग्रह  मन्त्रालय  के  खुफिया  विभाग  द्वारा  चलाया  जाता  और  मैं  समझता  हूं  कि  इस

 उद्देश्य  के  लिए  धन  भी  गृह  मन्त्रालय  द्वारा  आबंटित  किया  जाता  इन  सभी  केन्द्रों  पर  चिट्ठियां  एवं
 पासंलों  को  एक  व्यवस्थित  तरीके  से  रोक  कर  सेंसर  किया  जाता  सभ्य  जोबतन्त्र  में  यह  अच्छी

 बात  नहीं  ये  डाक  अनुसंधान  केन्द्र  बड़े-बड़े  शहंरों  एवं  कुछ  नगरों  में  विद्यमान  हैं  इनका  कार्य  सिर्फ

 चिट्टियों  को  व्यवस्थित  ढंग  से  सेंसर  करना

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  इसके  बःवजूद  भी  शरारत्त  हो  सकती

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  यह  इस  देश  के  कानून  के  विरुद्ध  ह ेऔर  समाप्त  करने  के  पहले  मैं  एक  बार
 फिर  से  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  आधुनिकीकरण  प्रक्रिया  पर  ध्यान  रोजगार
 कम  होते  जा  रहे  हैं  ओर  यह  एक  गम्भीर  समस्या

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समास  करता
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 समापति  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  ।

 ओ  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  सभापति  टेलीकम्युनिकेशंज  मंत्रालय
 की  डिमांड  का  मैं  समर्थन  करता  किसी  भी  देश  की  तरक्की  के  लिए  टेलीफोन्स  की  बहुत  बड़ी
 आवश्यकता  होती  है  ।  हमारे  देश  में  भी  निरन्तर  इसकी  वृद्धि  हो  रही  मगर  जहां-जहां  पुराने
 फोन  एक्सचेंज  लगे  हुए  जहां  वरसों  हो  लम्बे  अरसें  से  उनकी  तबदीली  करने  के  बारे  में  पैरवी  की
 जा  रही  खासतौर  से  मैं  अपने  क्षेत्र  भोलवाड़े  की  तरफ  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  वह  बहुत  पुराना  एक्सचज  है  और  इतनी  लाइन्स  की  वहां  आवश्यकता  है  कि  आज  भी  हजार
 से  ज्यादा  लोग  एप्लोकैटे  बंठे  लेकिन  टेलीफोन  एक्सचेंज  इतना  पुराना  है  कि  कोई  बढ़ने  की  उसकी

 गुंजाइश  नहीं

 आपने  टेलीफोन  की  नई  बिल्डिग  के  लिए  स्वीकृति  भी  दे  दी  जमीन  भी  ले  ली  गई
 वीवारी  बना  दी  लकिन  2  साल  से  उसका  शिल्गन्यास  का  कार्य  प्रारम्भ  नहीं  हो  रहा  मेरा
 दन  है  कि  आप  जल्द  से  जल्द  उसका  शिलान्यास  करके  उसके  काम  को  शुरू  करायें  ताकि  टेलीफोन  की
 दिक्कत  कम-से-कम  भीलवाड़  की  तो  समाप्त  हो  और  लोगों  को  नई  लाइन  मिलकर  उनकी  तकलीफ

 .  दूर  मुझे  आशा  है  मन्त्री  महोदय  अपना  जवाब  देते  समय  जरूर  इस  बारे  में

 हमारे  क्षेत्र  में  दो  तहसीलें  हैं  जाजपुर  और  ये  दोनों  तहसीलें  हैडक्वार्टर  से  स॑धी  नहीं
 मिली  हैं  ।  वहां  11  तहसीले  हैं  जिनमें  से  9  तहसीलें  सीधे  हैडक्यार्टर  से  मिली  हुई  लेकिन  ये  दोनों

 ही  नहीं  मिली  हुई  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  दोनों  को  भी  सीधे  हैडक्व।र्टर  से  जोड़ने  की  कृपा

 तोसरी  प्रार्थना  यह  है  कि  गंगापुर  को  कांकरोली  से  जोड़ने  की  बात  है।अगर  कांकरौली  को

 उदयपुर  से  जोड्टा  जाये  तो  लोगों  की  अहमदाबाद  और  बम्बई  से  सीधे  बात  हो  सकती  यह  व्यापारिक

 मंडी  और  लोगों  को  हरदम  बम्बई  और  अहमदाबाद  से  बात  करने  का  ताललुक  पड़ता  रहता  है
 लेकिन  डायरेक्ट  लाइन  न  होने  से  बह  लोग  सीधे  बम्बई  और  अहमदाबाद  से  बात  नही  कर  पाते  ।

 इसलिए  ऐसी  व्यवस्था  ऐसा  होने  से  अहमदाबाद  और  बम्बई  से  सीधा  सम्पर्क  हो  जायेगा  ।

 इस  व्यवस्था  को  जठ्दी  से  जल्दी

 आपने  एक  बात  कही  कि  ढ़ाई  हजार  से  ऊपर  की  आबादी  के  जितने  गांव  है  उसमें  पी ०  सी०भो०

 लेकिन  मेरे  जिले  में  4-5  जगहों  पर  पी०सी०  ओ०  खुले  अभी  भी  70-75  स्थान  ऐसे

 जिसके  बारे  में  मैंने  लिखा  हमारे  एम०  एल०  ए०  साहब  ने  भी  समय-समय  पर  आपके  विभाग  को

 लिखा  है  कि  इनमें  जल्दी  से  जल्दी  पी०  सी०  ओ०  खोले  दें  ताकि  वहां  के  लोगों  को  लाभ  हो  सके  लेकिन

 अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करना  नितान्त  आवश्यक

 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  भीलवाड़ा  है  वहां  पुराने  टेलीफोन  एक्सचेंज  हैं  और  बह  ज्यादातर  खराब

 रहते  लेकिन  उसको  सुधारने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  द्वोतो  है  जिससे  हमें  बहुत  कठिनाई  होती

 जापके  जितने  पुराने  एक्स  बेंज  हैं  पता  नहीं  उनमें  कितने  पुराने  इंश्ट्रू,मेंट  लगे  हुए  हैं  कि वह  ठीक  करने
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 पर  भी  पुथे  तरह  ठीक  नहीं  हो  पाते  । मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  उनको  तबदील  कराने  की

 व्यवस्थः  करें  जिससे  टेलीफोन  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  हो  सके  ।

 भीलवाड़ा  क्षेत्र  में  बटुत  सी  इंडस्ट्रीज  लेकिन  वहां  पर  एस०  टी०  डी०  की  व्यवस्था  नहीं  की

 यह  जयपुर  और  दिल्ली  से  जोष्टा  जाना  चाहिए  ताकि  वहां  के  लोगों  को  पूरी  सहूलियत  मिल

 इसी  तरीके  से  बिल्डिग  जो  आपकी  सारे  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  है  वह  सारी  आपने  किराये

 पर  ली  वह  सारी  बहुत  रद्दी  स्थानों  पर  उनको  भी  ठीक  स्थानों  पर  बनाने  की  व्यवस्था

 आपने  शाहपुर  में  पोस्ट  आफिस  इसके  अलावा  आप  मांडलगढ़  और  गंगापुर  इन  दो

 स्थानों  पर  हैंड  पोस्ट  आफिस  खोल  दें  तो  बड़ी  कृपा  होगी  और  काफी  सहूलियत  लोगों  को  मिल  सकेगी  ।

 दस  कार्य  को  जल्दी  से  जल्दी  कर  दें  तो  अच्छा

 बहुत  से  हमारे  पोस्ट  आफिस  तहसील  हैड  बवार्टर  में  लेकिन  वहां  आपकी  बिल्डिगें  नहीं  बन
 पायी  हैं  जैसे  बनेरा  और  गुलाबपुरा  में  पोस्ट  आफिस  की  बिल्डिग  नहीं  है और  न  ही  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 की  ही  बिल्डिगें  इसका  प्रावधान  भी  आप  जल्दी  से  जल्दी  कर  दें  तो  अच्छा  हमारे  500

 जिले  500  जिलों  में  1200  बिल्डिगें  बनाते  हैं  उस्तमें  से  2-3  बिल्डिगें  हमारे  पास  आनी

 अगर  इसकी  आप  व्यवस्था  कर  दें  तो  बहुत  अच्छा

 एक्स्ट्र  डिपार्टमेंट  स्टाफ  के  लिए  जो  आपने  व्यवस्था  की  मैं  इसकी  सराहना  करता  आप

 इतको  मित्िमम  वेज  नहीं  देते  हैं  केवल  5-7  रुपये  ही  देते  मिनिमम  वेज  जो  11  रुपये  है  वह  तो
 उनको  इस  बारे  में  मैं  रंगा  जी  स ेनिवेदन  करूंगा  कि  वह  इसकी  पैरवी  करे  जिससे  वह  गरीब
 ठीक  प्रकार  से  जीवन-यापन  कर  सकें  ।  इस  व्यवस्था  को  और  माकूल  बनाने  की  जरूरत

 आप  जानते  हैं  कि  टेलीफोन  में  बहुत  पुराना  स्टाफ  है  जिन  के  खिलाफ  बहुत
 यते  हैं  । आज  10-15  साल  से  लोग  एक  जनह  पर  बंठे  जो  वहां  पर  बैठक  र  मनमानी  करते  आप

 कहते  हैं  कि आपको  इनकम  नहीं  आपकी  अ।धी  से  ज्यादा  इनकम  वह  लोग  श्वा  जाते  सारा  का
 सारा  उनकी  जेब  में  चना  जाता  आप  ऐसी  व्यवस्था  करें  कि  एक  साल  से  ज्यादा  कोई  आदमी  एक  स्थान
 पर  न  रह  सके  ।

 डो०  ई०  टी०  टेलीफोन  देते  यह  बहुत  ज्यादा  गड़बड़ी  वहां  बैठकर  करते

 जिस  डिणार्डमेंट  की  सारी  दुनिया  प्ें  तारीफ  होती  थी  कि  पोस्ट  ऐंड  टेलिग्राफ  डिपार्ट  मेन्ट  के

 मुकाबले  ईमानदार  डिपार्टमेन्ट  कोई  दूसरा  है  ही  नहीं  उसकी  आज  यह  दशा  हो  गई  इसलिए  इसको

 सुधारने  की  बडी  आवश्यकता  हमारे  राम  निवास  मिर्धा  जी  बड़े  ईमानदार  व्यक्ति  उम्मीद  है
 कि  इस  डिपार्टमेन्ट  को  भी  ईमानदार  बनाने  की  कोशिश  करेंगे  ताकि  सारे  देश  का  भला  हो

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्तुत  मांगों  का  समर्थन  करता
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 भी  डी०  एन०  रेड्डी  :  माननीय  सभापति  राष्ट्र  क ेआधिक  विकास  के  लिये

 कुशल  ओर  आधुनिक  संचार  प्रणाली  निहायत  जरूरी  पंचार  विभाग  का  दूरसंचार  एवं
 डाक  सेवा  का  विभाजन  स्वागत  वोग्य

 इस  प्रणाली  में  किसी  भी  प्रकार  का  परिवर्तत  लाभकारी  होना  स्वंपथम  दूरदराज  के

 ग्रामीण  क्षेत्र  मे ंआम  व्यक्ति  को  फायदा  होना  राष्ट्रपिता  ने  कहा  है  कि  भारत  गांबों  में

 इस  समय  औसत  एक  ढाकख्ाना  21.87  वर्ग  किलोमी८र  के  क्षेत्र  में  4,734  लोगों  की  सेवा
 करता  यह  एकदम  अपर्याप्त  डाक  न  सिर्फ  व्यक्ति  को  व्यक्ति  से  जोड़ता  है  परन्तु  यह  राष्ट्रों  को
 भी  जोड़ता  प्रत्येक  2,000  की  आबादी  पर  एक  डाकखाना  होमा  चाहिए  जिसका  अर्थ  है  दूर-दराज
 के  पहाड़ी  क्षेत्रों  और  पिछड़े  इलाकों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  डाफल्ानों  की  संख्या  दुगुनी  होनी

 फिर  भी  हमें  स्वीकार  करना  भाहिए  कि  डाक-विभाग  राष्ट्र  के  प्रति  अपना  कत्तंव्य  निभा  रहा

 टेली  ग्राफिक  प्रणाली  को  आधुनिक  बनाया  जाना  चाहिये  और  एक  ऐसी  प्रणाली  निकालनी  चाहिये
 जिसके  द्वारा  आम  व्यक्ति  को  टेलोग्राम  कम  से  कम  समय  में  मिल  जाये  ।

 स्मारक  टिकटों  के  बारे  में  भी  मैं  दो  शब्द  कहना  टिकट  संकलन  राष्ट्रीय  जीवन  के
 विभिन्‍न  को  है  जिसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  दिषयों  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  विषयों  का  भी

 वेश  होता  लगभग  38  ड|रू  टिकटें  विभिन्‍न  घटनाओं  और  हस्तियों  का  विभिन्‍न  तरीकों  से

 पूर्ण  सम्मिश्रण  करके  अभी  तक  जारी  की  गई  इसमें  नवीनतम  हमारी  राष्ट्रीय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  पर  डाक  टिकट  मुझे  खेद  है  कि भक्त  आन्ध्र  प्रदेश  में अमर  कृतियों  के  रचयिता

 भागवयम्‌  तथा  महान  स्वतंत्रता  सेनानी  श्री  अल्लूरी  सेयारामा  राजू  के  सम्मान  में  टिकट  जारी  करने

 का  लम्बे  समय  से  पड़े  प्रस्ताव  पर  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार

 इस  पर  शी  घ्रता  से  विचार  करेगी  ।  आन्ध्र  के  ही  एक  ओर  महान  सुपुन्न  प्रो०  रंगा  भी  यहां  विद्यमान

 वे  भी  मेरी  बात  का  समर्थन  कर  रहे  मुझे  बताया  गया  है  कि  वत्तमान  रक्षा  मंत्री  महोदय  ने  भी

 एक  बार  हम  तेलुगु  देशम  के  दो  महान  सुपुत्रों  के  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  के  लिये  अनुरोध
 किया

 व्तेमान  प्रचलित  दूरसंचार  व्यवस्था  अत्यधिक  असंतोषजनक  टेलीफोन  अधिकारियों  की

 कभनी  और  करनी  में  व्यापक  अन्तर  होने  की  वजह  से  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  लगातार  परेशानी  हो

 रही  उचित  देखभाल  के  द्वारा  कम  खराब  होने  वाले  तथा  खामियों  को  दूर  करने  वाली  विश्वसनीय

 सेवा  की  हम  आशा  रखते  कुछ  एक्सचेंजों  में  नवीन  आधुनिकतम  उपकरण  लगाने  की  आवश्यकता

 उपभोक्ता  काफी  हृद  तक  लाचार  वह  दूसरी  तरफ  के  व्यक्ति  को  न  तो  देखता  है  भौर  न  ही

 सुनता  त  ही  भापरेटर  इस  तरफ  देखता  ओर  न  ही  दूसरी  जिस  तरह  से  उपभोक्ता  से

 व्यवहार  क्रिया  जाटा  है  वह  वास्तव  में  दयनीय  इसलिये  मंत्री  महोदय  इस  ओर  ध्यान  दें  कि  इस  बारे

 में  कुछ  किया  जाये  ।  दूसरी  तरफ  आपरेटर  उपस्थित  नहीं  होता  है  और  हमें  एक  ही  दिन  में  कई
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 बार  गलत  नम्बर  मिलते  इससे  उपभोक्ता  को  सचम्‌ च  में  परेशानी  होती

 मेरा  सुझ'व  है  कि  विभाग  विभिन्‍न  एक्सचेंजों  में  रजिस्टर  रखें  जिसमें  उपभोक्ताओं  द्वारा  बताई

 चाहे  वे  स्वयं  आकर  बतायें  अथवा  टेलीफोन  सभी  शिकायतों  को  दर्ज  किया  जाना  तथा

 तुरन्त  कार्यवाही  की  जानी  अगर  जरूरत  हो  तो  विभाग  स्थानीय  कॉलो  तथा  एस०  टी०  डी०

 का  हिसाब  रखने  के  लिये  उचित  फीस  लेकर  उपभोक्ताओं  के  घर  पर  चैक-मीटर  जैसा  कि

 विदेशों  में  तथा  कुछ  हमारे  राज्यों  में  प्रचलित  एस०  टी०  डी०  की  संख्या  शहरों  में  बढ़ायी  जानी

 चाहिये  ।  20,000  की  आवादी  वाले  किसी  भी  नगर  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  होनी  चाहिए  तथा
 टेलीफोन  उपभोग्ताओं  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  की जानी  किसी  भी  व्यधित
 फोन  लेने  के  लिए  चार  से  पांच  वर्ष  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  इस  विभाग  को  ऐसा  इन्तजाम  करना

 चाहिये  कि  टेलीफोन  के  लिए  प्रार्थी  को  6  महीनों  के  अन्दर  टेलीफोन  मिल

 बेहतर  एवं  तुरन्त  सेवा  प्रदात  करने  के  लिए  सम्पूर्ण  टेलीफोन  प्रणाली  का  पुनगेंठन  करने  की
 जरूरत

 मैं  मंत्री  महोदय  को  कुछ  दिन  पूर्व  हुए  अपने  अनुभव  से  अवगत  कराना  जब  मुझे
 क्वार्टर  मिजा  तो  संसदीय  कार्यालय  ने  मुझसे  पूछा  कि  आप  टेलीफोन  कब  लगवाना  चाहते  मैंने  उसे
 लगाने  की  तारीख  एवं  समय  बता  दिया  ।  24  घंटे  बाद  एक  व्यक्ति  ने  आकर  तारें  डाल  दी  और  फिर

 24  घंटे  पश्चात  टेलीफोन  भी  लगा  दिया  परन्तु  अभी  तक  मुझे  कनेक्शन  नहीं  मिला  अभी  तक

 उन्हींने  न  ही  मुझे  कनेक्शन  है  और  न  ही  नम्बर  ही  ।  यह  दिल्ली  की  हालत  है  और  वह  भी  संसद
 सदस्य  की  ।  संसद  द्वारा  दिये  गये  क्वार्टर  में  मैं  पिछले  एक  हफ्ते  से  इन्तजार  कर  रहा  में  यह  समझने
 में  असमर्थ  हूं  कि  अन्य  जगहों  के  लोगों  की  क्‍या  स्थिति  आपके  माध्यम  से  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मैरा  उद्धार  करें  और  कोशिश  फरें  कि  मुझे  जल्द  से  जल्द  टेलीफोन  कनेक्शन
 दिया  जाये  ।  अगर  दिल्‍ली  की  भी  यही  हालत  है  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  की दशा  क्या  होगी  ?  बहुत  से  माननीय
 सदस्यों  नै  बताया  कि  टेलीफोन  प्रणाली  एकदम  बेकार  टेलीफोन  विभाग  के  प्रति  सहानुभूति  प्रकट
 करने  की  जरूरत  नहीं  है  बल्कि  उन्हें  चेतावनी  दी  जानी  चाहिये  तथा  सम्पूर्ण  प्रणाली  को  पुनगेठित  एवं

 आधुनिक  बताया  जाना

 शी  एस०जयपाल  रेड्डी  :  सभापति  मैं  जानना  चाहता  हूं  मंत्री  महोदय
 अपना  वक्तव्य  कब  देंगे  ।

 समापति  महोदय  :  महोदय  कृपया  हन्तजार  करिए  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  हमसे  इस  तरह  का  व्यवहार  उचित  गृह  मन्त्री  महोदय
 के  वक्‍तव्य  के  लिए  हमें  कितनी  देर  और  इन्तजार  करना  पड़ेगा  ?

 समापति  महोदय  :  उन्होंने  मुझे  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  दी
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 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हमें  काफी  पहले  बठाया  गया  था  कि  वे  वक्तव्य  देंगे  ।

 झ्री  एच०  एस०  पटेल  :  आकाशवाणी  से  हमें  पता  चला  है  कि  वे  4  बजे  वक्‍तब्य

 समापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  यहां  पर  सूचनां  दी  है  कि  वह  पांच  बजे  वक्तव्य

 श्री  एज०  एम०  पटेल  :  आकाशवाणी  ने  चार  बजे  का  वक्त  बताया

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  दोपहर  पश्चात्‌  वक्तव्य

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हमारी  शिकायत  है  कि  कितनी  देर  तक  हमें  इस  स्थिति  में  रहना

 होगा  ?

 री  एच०एम०  पटेल  :  माननीय  सभापति  आकाशवाणी  पर  घोषणा  की  गई  थी  कि

 महोदय  4  बजे  वक्तव्य  देंगे

 समापति  महोदय  :  परन्तु  आकाशवाणी  की  खबर  जरूरी  नहीं  कि  सच  ही  हो  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  फिलहाल  आप  यहां  छह  बजे  तक  तो  बंठे  ही
 क्री  नारायण  चौबे  :  सरकार  को  कहने  दीजिए  कि  आकाशवाणी  का  समाचार

 सही  नहीं  है  ।  यह  झूठी  खबरें  देता

 समापति  महोदय  :  मैं  मनन्‍्त्री  महोदय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  काम  करूंगा  ।

 क्री  नारायण  आकाशवाणी  भारत  सरकार  के  मियन्त्रणाधीन  विभाग  है  और  भाप  कहते
 हैं  कि समाचार  सही  नहीं  है  ।

 समापति  महोदय  :  जरूरी  नहीं  कि  यह  सही  हो  ।

 4.00  म०  प०

 *झी  टी  ०बो०  चसाहोख  रप्पा  माननीय  सभापत्ति  संचार  मंत्रालय  की
 दानों  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  मुझे  खुशी  है  ।  मांगों  पर  बोलते  समय  मैं  कुछ  महत्त्वपूर्ण  मुद्दे  मंत्री

 महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  इस  मन्त्रालय  को  स्वतत्त्र
 मंत्रालय  बना  दिया  गया  है  और  इस  बात  के  लिये  मैं  अपनी  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 इस  मन्त्रालय  5  कई  कार्यक्रम  हैं  विशेष  रूप  में  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का

 उपयोग  करना  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  दूरसंचार  के  विस्तार  एवं  आधुनिकीकरण  के  लिए

 श्मूल  कनन्‍नड़  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर

 241]



 अनुदानों  की  मांगें  1985-86  23  1985

 टी०  वी ०  अखाशेश्षरप्पा

 काफी  प्रयास  किये  गये  इन्डिमन  टेलीफोन  बंगलौर  ने  इस  विकास  कार्य  में  काफी  योगदान

 किया

 दूरसंचार  तथा  अन्य  संइंधित  विषयों  के  आधुनिकीकरण  की  जांच  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 समितियां  गठित  की  गई  सरीन  समिति  ने  अल्पावधि  तथा  दीर्घावधि  के  विकास  कायंत्रमों  का

 सुझाव  दिया  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  सरीन  समिति  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  को

 क्रियान्वित

 दूर  संचार  के  क्षेत्र  में  तीत्र  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  के  लिए  इन्सेट!-बी  तथा  माइक्रोवेव

 सुविधाओं  का  पूरा-पूरा  उपयोग  करना  आवश्यक

 इन्डियन  टेलीफोन  बंगलौर  में  हजारों  दक्ष  एवं  कुशल  तकनीशियन  यहां  पर

 नवीनतम  प्रौद्योगिकी  उपयोग  में  लाई  जा  रही  है  तथा  संचार  प्रणाली  के  विकास  में  काफी  छुधार  हुआ
 बंगलौर  में  वतमान  आई०  टी०  आई०  काम्प्लैक्स  के  निकट  एक  डिजीटल  इलैक्ट्रोनिक  स्विगिग

 उपकरणों  के  उत्पादन  के  लिए  एक  काम्प्लैक्स  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  विशे५ज्ञों  न ेइसकी  मंजूरी
 दे  दी  है  और  अधिकतर  सभी  व्यवस्थाएं  की  जा  चुकी  परन्तु  डीजिटल  इलैक्ट्रॉनिक  स्विचिंग

 करण  बनाने  वाले  काम्प्लेस  को  उत्तर  प्रदेश  के  गोंडा  में  लगा  दिया  गया  ।

 सन्‌  1983  में  इस  संबंध  में  कर्नाटक  के  सभी  संसद  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधिमण्डल  हमारी

 भतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  स्वर्गीया  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से मिला  था  उन्होंने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि

 डीजिटल  इलंक्ट्रानिक  स्विविंग  उपकरणों  की  दूसरी  इकाई  बंगलौर  में  लगाई  जायेगी  ।  इसलिए  मैं  मंत्री

 महोदय  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  भन्‍त्री  जी  के  आश्वासन  को  पूरा  गोंडा  में

 तथाकथित  इकाई  बुनियादी  सुविधाओं  के  अभाव  आशानकूल  स्तर  पर  कार्य  नहीं  कर  रही  कर्नाटक

 सरकार  ने  दूसरी  इकाई  लगाने  के  लिये  भूमि  आवंटित  कर  दी  इसके  लिए  बुनयादी  सुविधाएं  जैसे
 बिजली  आदि  प्रदान  करने  का  भी  वायदा  किया  गया  परन्तु  अब्र  न  सिर्फ  संसद  सदस्यों  के  मन

 में  अपितु  कर्नाट  के  लोगों  को  भी  संदेह  है  कि  दूसरी  इकाई  भी  उत्तर  प्रदेश  में  ही लगाई

 कर्नाटक  के  लोग  इस  काम्प्लेक्स  की  स्थापना  किये  जाने  का  उत्सुकता  से  इन्तजार  कर  रहे

 इण्डियन  टेलीफोन  दृण्डस्ट्रीज  बंगलौर  में  काफी  मात्रा  में  दक्ष  श्रमिक  हैं  जिनकी  सेवाएं  नये

 काम्प्लैक्स  में  ली  जा  सकती  इससे  कुछ  हृद  तक  बेरोजगारी  की  समस्या  भी  समाप्त  होगी  ।  मैं

 भनन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  का  म्प्लैक्स  को  किसी  और  स्थान  पर  न  परन्तु  इसे

 बंगलौर  में  ही  स्थापित  किया  मैं  सम्मानीय  सदन  में  इस  संबंध  में  मन्‍त्री  महोदय  का  स्पष्ट  कथन

 चाहता  हूं  ।

 अब  मैं  डाक  एवं  तार  विभाग  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  इस  विभाग  की

 क्षमता  कम  हो  गई
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 जन  संचार  का  एक  मात्र  यही  साधन  है  जो  उन  ग्रामीणों  को  एक  दूसरे  के  सम्पंक  में  लाता  है  जो
 देश  के  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  रहते  मन्‍्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  गांवों  की  जनता  को  सर्वोत्तम  सेवा
 प्रदान  करने  के  लिए  सम्पूर्ण  प्रशासन  को  कारगर  बनाया  जाव  ।

 मत्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  सभी  तालुकों  ओर  जिला  मुख्यालयों  को  निकटतम  मूल
 संबार  केन्द्रों  स ेजोड़ा  जाय  जिससे  उन्हें  एस०  टी०  डी०  की  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  ।  साधवों  योजना
 अवधि  के  दौरान  उस  बात  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए
 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 भ्रो  एस ०  कृष्णा  झ्ग्यर  :  सभापति  हमारा  राष्ट्र  एक  उन्मत

 राष्ट्र  यह्‌  समझा  जाता  जाता  है  कि  हम  लोग  सदा  अग्रणी  रहे  किन्तु  डाक  ओर  तार  के  मामले  में

 हम  पीछे  लौट  रहे  निष्ठावान  मन्त्री  के  होते  हुए  भी  डाक-तार  विभाग  पिछड़  रहा  हमारे  देश  के

 सरकारो  क्षेत्र  में  यह  सबसे  बड़ा  संगठन  है  झौर  यह  उत्तर  से  दक्षिण  तक  तथा  पूरब  से  पश्चिम  तक  पूरे
 देश  में  फैला  हुआ  है  ।

 संसद  सदस्य  बनने  के  बाद  मैंने  चाहा  कि  मैं  इस  बात  का  अध्ययन  करूਂ  कि  डाक  वितरण  में

 इतनी  अधिक  देरी  क्यों  होती  दुर्भाग्यवश  मुझे  सिवाय  इसके  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  कि  पत्रों  में

 आमतौर  से  देरी  होती  ही  हैਂ  छुट्री  पें  मै ंअधिकतर  बंगलौर  जाता  मैं  इस  आशय  का

 पत्र  लिखता  हूं  कि  मैं  अमुक  दिन  में  आ  रहा  किन्तु  बंगलौर  पहुंचने  पर  वे  पत्र  स्वयं  मुझे  ही  प्राप्त

 होते  पत्रों  को  बंगलौर  से  दिल्‍ली  पहुंचने  में  चार  दिन  लगते  मुझे  अच्छी  तरह  से  याद  है  कि  त्वरित

 डाक  सेवा  के  अन्तग्गंत  डाले  गए  पत्र  बंगलौर  में  उसके  दूसरे  दिन  ही  शाम  को  वितरित  हो  जाते  अब

 दिन  लगते  हैं  ।  मुझे  यह  नहीं  समझ  में  आता  कि  इसका  क्‍या  कारण  है  जबकि  डाक-तार  विभाग  का  यह

 कहना  है  कि  प्रौद्योगिकी  और  विज्ञान  के  आधार  पर  वे  बहुत  अधिक  प्रगति  कर  चुके

 स्थानीय  डाक  वितरण  के  मामले  में  भी  मुझे  कड़वा  अनुभव  मुझे  आशा  है  कि  हर  एक  का

 अनुभव  ऐसा  हो  होगा  ।  दिल्‍ली  अथवा  बंगलौर  में  स्थानीय  पतों  पर  हाले  गए  पत्रों  को  भी  मिलने  में  कम

 से  कम  2  दिन  लगने  क्या  यही  कार्य-कुशल्ता  मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  हमारी  स्थिति  क्या

 है  ।  मेरा  अनुमान  है  कि  वास्तविकता  यह  है  कि  हमारे  मन्त्री  महोदय  ने  हाल  ही  में  इस  विभाग  का

 कार्य  भार  संभाला  है  मे  मुझे  नहीं  जानते  हैं  मैं  उनसे  और  उतकी  कार्य  कुशलता  से  भली  भांति

 परिचित  हूं  ।  वह  निश्चित  रूप  से  इस  मामले  पर  ध्यान  देंगे  और  इसे  ठीक  कर  आपकी  अनुमति  के

 मैं  5  मिनट  और  लेना  चाहता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  किसी  भी  सदस्य  के  प्रति  कोई  भेइ-भाव  नहीं

 श्री  घो०  एस  -  कृष्णा  झब्यर  :  जहां  तक  डाक  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  एक  या  एक  से

 अधिक  शतक  के  बाद  भी  हम  डाक  कर्म  चारी  को  आसानी  से  पहचान  सकते  थे  ।  वे  वर्दी  पहनते  थ  भोर

 बिल्ले  लगाते  अब  डाक-तार  कमंचारियों  को  किस  प्रकार  पहचाना  जा  सकता  अब  अनक

 महिला  कर्मचारी  वे  वर्दी  नहीं  पहनती  उनके  बिल्ले  भी  नहों  लगे  मुझ  नहीं  पता  कि

 श्रसिक  अथवा  कर्मचा री  नेता  उसका  विरोध  कर  रहे  हैं  अथवा  किस्तु  यह  नितांत  आवश्यक  है

 कि  उन्हें  वर्दी  दी  उन्हें  बिलले  लगाने  चाहिए  ।  आप  उन्हें  भत्ता  दीजिए  ।  आप  उन्हें
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 बी०  एस०  कृष्णा  श्रय्यर  ]

 या  चार  जोड़ी  वर्दी  दीजिए  महिलाओं  को  भी  वर्दी  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  आजकल  अनेक  महिलाओं  ह
 की  भर्ती  चपरासी  या  डाकिए  के  पद  पर  होती

 डाक  विभाग के  बारे  में  मेरे  मित्र  श्री  सुरेश  ने  कुछ  कहा  इस  विभाग  में  विभागोत्तर

 एजेन्ट  भी  हैं  ।  श्रमिक  नेताओं  को  इसके  बारे  में  अच्छी  तरह  से  पता  मुझे  उनके  पत्र  प्राप्त  होते  रहे
 अनेक  सदस्यों  को  भी  पत्र  मिले  उनमें  से  हजारों  ध्यक्तियों  को  कुल  मिलाकर  20  0/

 रुपणे  महीने  देतन  मिलता  है  ।  उनसे  पांच  घंटे  काम  करने  की  आशा  को  जाती  किन्तु  वास्तविकता
 यह  है  कि  वहां  के  पोस्ट  मास्टर  द्वारा  निर्देशित  उन्हें  सभी  काम  करने  होते  वे  डाक  डाक
 वितरण  का  सभी  काम  करते  हैं  ओर  यहां  तक  की  पोस्ट  मास्टर  के  घर  का  काम  भी  उन्हें  करना  पड़ता
 है  ।  वे  स्थायी  कर  चारी  नहीं  पोस्ट  मास्टर  किसी  भी  समय  उनकी  समाप्त  कर  उन्हें  घर  बिठा
 सकता  है  ।  उन्हें  इस  सेवा  में  ।5  या  20  वर्ष  हो  चुके  उनके  बारे  में  विचार  करना  बहुत  आवश्यक

 यह  अत्यधिक  खेद  की  बात  है  कि  40  या  45  की  आयु  हो  जाने  के  बावजूद  और  शादी  शदा  और
 बच्चों  वाले  होते  हुए  वे  स्थायी  नहीं  हैं  ।

 इन  कर्मचारियों  के  लिए  आप  क्या  करेंगे  ?  या  तो  आप  उन्हें  स्थायी  कीजिए  अन्यथा  ऐसे
 चारी  बिल्कुल  भी  भर्ती  न  कीजिए  ।  व ेलोग  20  और  25  वष  से  विभागेतर  कर्मचारी  के  रूप  में  कार्य
 कर  रहे  यदि  आप  उन्हें  नहीं  चाहते  हैं  तो  उन्हें  आरम्भ  में  ही  निकाल  दें  ।  20  या  25  वर्ष  के
 बाद  यदि  उन्हें  निकाल  दिया  जाता  है  तो  वे  कहां  जायेंगे  ?  उन्हें  अपना  विवाह  करना  होता  है  अपना
 परिवार  बसाना  होता  है  ।  बिना  काम  के  वे  अपने  परिवार  का  धालन  पोषण  किस  प्रकार  कर  सकेंगे  :
 उनकी  सेवा  स्थाई  की  जानी  चाहिए  और  उन्हें  अच्छा  वेतन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आप  उन्हें  निकाल  नहीं  सकते  आप  ऐसा  कैसे  कर  सकते
 विभा  गेतर  कर्मचारियों  के  बिना  अनेक  गांवों  में  डाक  सेवा  कार्य  नहीं  हो  सकते  ।

 झरो  क०  पो०  उस्मीकृषणन  :  आप  उन्हें  स्थाई  कर  दें  ।  आप  उ-हें  अच्छा  वेतन  दें  ।

 हम  नहीं  चाहते  कि  आप  उन्हें  निकाल  दें  ।  उनके  कहने  का  यहो  अर्थ  आप  उनके  साथ  अच्छा

 हार  आप  उन्हें  अच्छा  बेतन  आप  उन्हें  केवल  100  या  200  रुपया  महोना  देते  इतने
 थोड़े  रुपये  पर  कौन  काम  करेगा  ?  वे  लगभग  पूरे  दिन  काम  करते  हैं  ।

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अव्यर  :  डाक  धरों  के  बारे  में  सरकार  से  और  मेरा  मंत्री  महोदय
 से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  बात  पर  ध्यान  देने  की  कृपा  करें  कि  हर  गांव  में  एक  डाक  घर  होना

 बहां  तार  घर  भी  होना  सातवीं  योजना  का  यही  लक्ष्य  होना  चाहिए  ।

 टेलीफोन  के  बारे  में  हमसे  से  अनेक  को  इसका  कु  अनुभव  अनेक  बार  गलत  कनेक्शन

 मिल  जाते  हैं  और  अनेक  बार  किसी  महिला  की  आवाज  आती  है  और  विशेषकर  महिलायें  आमतौर  से

 हमें  गलत  समझ  लेती  हैं  ।  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाए  कि  गलत  कनेक्शन  न  मिलें  ।

 इसके  अलाबा  ठेलीफोन  के  बिल  गलत  आते  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बहू  इस
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 हनन>+-ना»»मम  सुविधा का क्या लाभ है जब 'सहायता' सुविधा प्राप्त ही नहीं हो जाती  ।

 मामले  पर  ध्यान  दें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  अधिक  राशि  के  बिल  न  भेजे  जाएं  ।

 सुविधा  का  क्या  लाभ  है  जब  सुविधा  प्राप्त  ही  नहीं  हो  जाती  ।  जब  कोई
 विशेष  नम्बर  का  कनेक्शन  नहीं  मिलता  है  तब  सेवा  की  सहायता  लेनी  पड़ती  है  किखु
 यताਂ  सेवा  का  नम्बर  पाना  भो  कठिन  काम  है  उनसे  सहायता  दिए  जाने  की  आशा  की  जाती  उनसे
 शायद  ही  कोई  सहायत्ता  मिलती

 बूछ-ताछਂ  मिलाने  के  लिए  भी  आप  नम्बर  डायल  करते  आपको  कोई  भी  सूचना  प्राप्त

 करने  के  लिए  कई  मिनट  तक  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  एक  दशक  पहले  ऐसी  बाघ  नहीं  सेवा  में  बहुत

 गिरावट  आई  है  टेलीफोन  सेवा  की  कार्य  कुशलता  सुधारने  की  आवश्यकता  है  यह  इलंक्ट्रोनिक  युग
 इसके  बारे  में  कुछ  न  कुछ  किया  जाना

 टेलीफोन  आवंटन  के  सम्बन्ध  भारतीय  तार  अधिनियम  में  ही  टेलीफोन  सलाहकार
 समितियां  गठित  करने  का  प्रावधान  मैं  स्वयं  बंगलौर  में  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का  सदस्य

 गत  तोन  वर्ष  से  कोई  सलाहकार  समिति  नहीं  है  यह  काम  अब  टेलीफोन  विभाग  के  अधिकारियों
 के  रहमों-करम  पर  होता  कर्नाटक  में  मंत्री  तक  विशिष्ट  वर्ग  में  नहीं  माने  जाते  हैं  टेलीफोन्स  के

 प्रबंधक  का  कहना  है  कि  इस  प्रकार  का  कोई  प्रावधान  नहीं  मैं  स्वयं  एक  मंत्री  था  ओर  यह  मेराਂ
 अपना  अनुभव  है  ।  महा  प्रबंधक  का  कहना  था  ।  मैं  मंत्रियों  को  विशिष्ट  वर्ग  नहीं  दे  सकता  ।”  वह  जिसे

 बाहे  टेलीफोन  दे  संकता  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  उसकी  जाच  इस  बारे  में  उन्हें
 अवश्य  ही  कर्नाटक  सरकार  के  मुख्य  सचिव  का  पत्र  प्राप्त  हुआ  यदि  मंत्री  की  विशिष्ट  वर्ग  नहीं

 मिल  सकता  है  तो  फिर  किसको  मिलेगा  ?  आप  विशिष्ट  वर्ग  को  स्पष्ट  यह  वहुत  आवश्यक

 आप  इसकी  व्याख्या  करें  आप  भी  सुनिश्चित  करें  कि  जहां  आवश्यक  हो  वहां  टेलीफोन  सलाहकार
 समितियां  गठित  की

 जहां  तक  एस०  टी०  डी०  का  प्रश्न  हर  जिले  में  एस  ०  टी०  डी०  की  सुविधा  होनी

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकारो  क्षेत्र  में  एक  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  संगठन  वह  .

 है  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  जो  बंगलौर  में  स्थित  हूँ  ।  यह  सभी  दूर-संचार  संगठनों  का  उद्गम  स्थल

 इसकी  प्रधन्ध  व्यवस्था  बहुत  ही  अच्छी  है  ।  इृण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  में  हमेशा  छंटनी  का  भय

 बना  रहता  हैं  क्योंकि  अब  एक्सचेंज  निर्माण  कार्य  बन्द  हो  गया  हूं  जिसका  निर्माण  वे  पहले  करते
 मेरा  अत्यधिक  अनु रोध  है  सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करे  कि  डिजीटल  हलैकट्रोनिक  स्विच

 गीयर  प्रणाली  का  का  रखाना  बंगलौर  में  स्थापित  किया  पिछली  बार  हमें  धोल्वा  दिया  गया

 इस  बार  फिर  हमें  धोखा
 न
 दिया

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 भरी  राम  भ्ेष्ठ  लिरहर  :  सभापति  मैं  सरकार  के  संचार  मंत्रालय  कौ

 345  $



 अनुदानों  की  मांगें  1985-86  23  1985

 राम  श्रेष्ठ  क्षिरहर

 मांगों  का  समर्थन  करता  करता  हूं  ।  यह  बात  सह्दी  हैँ  कि  पिछले  वर्षों  में  संचार  के  क्षेत्र  में  देश  में
 सा  तकनीकी  विकास  हुआ  हूँ  और  देश  की  संचार  व्यवस्था  काफी  उन्‍नतशील  रूप  में  काम  कर  रहो

 हे  ।

 लेकिन  इस  क्षेत्र  मे ंजितना  विकास  हुआ  उसका  लाभ  देश  के  सभी  क्षेत्रों  तक  नहीं  पहुंच  पाया

 इसके  विकास  के  लाभ से  देहात  क्षेत्र  वंचित  हूँ  ।  खासतौर  से  मैं  बिहार  के  देहाती  तथा  उत्तरी  क्षेत्रों

 और  अपने  सीता  मढ़ी  जिले  का  जिक्र  करना  ढाई  हजार  की  पापुलेशन  पर  एक  डाक  घर  की

 बात  की  जाती  है  ।  आज  भी  हमारे  थहां  छह-सात  मील  पर  डाक  घर  मिलते  किसी  भी  डाकधर  में
 टेलीफोन  की  सुविधा  नहीं  मेरी  यह  राय  है  कि जब  तक  यह  सुविधा  नहीं  दी  जाएगी  तब  तक  इसका

 पूर्ण  रूप  से उपयोग  नहीं  हो  सकता  है  ।  मैं  यह्‌  अं  करना  चाहूंगा  कि  हर  देहाती  क्षेत्र  में  जहां  भी  डाक

 घर  खोले  जा  रहे  उनमें  टेलीफोन  की  सुविधा  अवश्य  होनी  चाहिए  ।  मेरे  सीतामढ़ी  जिले  के  विभिन्‍न
 डवलपमेंट  ब्लाक  उनमें  भी  इस  तरह  की  टेलीफोन  सुविधा  प्राप्त  नहीं  हुई  हैँ  जिससे  काफी

 नाई  होती  हूँ  ।  देहाती  क्षंत्रों  के  डाकधरों  में  जितने  भी  पोस्टमैन  कार्य  करते  उनका  न  तो  कोई  स्केल

 हैं  ओर  न  ही  उनकी  सर्विस  रेगुलर  इसके  अभाव  में  उनमें  काम  करने  का  उत्साह  नहों  रहता  मैं

 चाहता  हूं  कि टनकी  सर्विस  रेगुलर  की  जाए  और  स्केल  भी  फिक्स  किया  हमारे  सीतामढ़ी  जिले

 में  माइक्रोवेव  अभी  तक  नहीं  लग  पाया  पिछले  दो  सालों  से  इस  मंत्रालय  की  ओर  से  वहां  पर  मशीन

 जाती  है  लेकिन  उसका  इंस्टालेशन  नहीं  हो  पाता  हमें  यह  पता  लगा  है  कि  जमीन  की  कमी  हैँ  ।

 कहां  से  क्‍या  इसकी  छानबीन  होनी  चाहिए  |  यह  कार्य  अविलम्ब  होना  इन  शब्दों  के साथ
 मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समयंन  करता  हूं  ।

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  वास्तव  में  मैं  उन  सदस्यों
 का  कृतज्ञ  हूं  जिन्होंने  संचार  मंत्रालय  पर  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  उन्होंने  इसमें  बहुत
 अधिक  रुचि  ली  और  ऐसे  अनेक  सुझाव  दिये  कि  इस  सेवा  में  किस  प्रकार  सुधार  किया  जा  सकता
 इस  बात  को  मैं  तत्काल  स्वीकार  कर्ता  हूं  कि  हम  जो  सेवा  उन्हें  प्रदान  करना  चाहते  वह  प्रदान

 नहीं  कर  सके  हैं  ।

 इसके  पीछे  लम्बा  इतिहास  है  कि  हमारी  विशेषकर  दूर-संचार  सेवायें  हमारी  आशा  के
 रूप  क्‍यों  नहीं  हो  पाई  अपनीं  पिछली  योजनाओं  में  इस  क्षेत्र  की  उपेक्षा  की  गई  थी  जिसके
 स्वरूप  हर  योजना  के  बाद  प्रतीक्षा  सूची  मे  व्यक्तियों  बे  संख्या  बढ़ता  गई  और  अन्ततोगत्वा  पूरे  देश  में
 समग्र  रूप  से  धीरे-धीरे  यह्‌  महसूस्त  किया  जा  रहा  है  कि  टूर-संचार  सेवा  वास्तव  में  राष्ट्रीय  महस्व  और

 विकास  का  एक  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  ह ैऔर  यह  भी  महसूस  किया  जा  रहा  है  कि  यह  केवल  विशिष्ठ  वर्ग  के

 ण्रोगों  की  वस्तु  नहीं  है  जो  शहरी  क्षेत्र  के  कुछ  वर्ग  के  लोगों  की  सेवा  तक  ही  सीमित

 उदाहरण  के  तौर  यह  बताने  के  लिए  कि  अतीत  में  क्या  घटना  घटी  मैं  कुछ  आंकड़े
 देना  पहली  पंचवर्षीय  योजना  1951  में  आरम्भ  हुई  उस  समय  टेलीफोन  की  प्रतीक्षा

 सूची  में  29,101  ब्यक्षित

 246  .
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 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  (1956-61)  की  समाप्ति  पर  प्रतीक्षा  सूची  में  यह  र यह  संख्या  बढ़कर
 1,89,405  हो  गई

 तीसरी  पंचवर्षीय  यांजना  की  समाप्ति  पर  यह  संख्या  बढ़कर  3,49,226  हो  गई

 आज  छठी  योजना  की  समाप्ति  पर  प्रतीक्षा  सूची  की  संख्या  बढ़कर  8.6  लाख  हो  गई

 इस  सेवा  में  बहुत  अधिक  सुधार  लाने  के  लिए  हमें  बहुत  अधिक  प्रयत्न  करना  होगा  तथा  बहुत
 अधिक  धन  व्यय  करना  होगा  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छठी  योजना  में  आवंटित  की  गई
 2,700  करोड़  रुपये  की  राशि  की  तुलना  में  हमने  सातवीं  योजना  में  12,000  करोड़  रुपये  की  राशि
 का  नियतन  करने  का  प्रस्ताव  किया  इतने  पर  भी  प्रतीक्षा  सूची  समाप्त  नहीं  हो  पाएगी  ।  इसे  पूरा
 करने  में  बहुत  अधिक  समय  लगेगा  क्योंकि  यह  बहुत  पुरानी  हो  गई

 टेलीफोनों  के  प्रचालन  में  सबसे  अधिक  कठिनाई  इस  बात  की  है  कि  टेलीफोन  कम  हैं  और  उनसे
 अधिक  संख्या  में  काल  की  जाती  एक  ही  टेलीफोन  को  बहुत  सारे  व्यक्ति  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  अन्य

 देशों  की  अपेक्षा  भारत  में  टेलीफोन  उपयोग  करने  वालों  की  संछ्या  अपेक्षाकृत  अधिक  उदाहरण  के

 तौर  पर  इंग्लैंड  में  एक  टेलीफोन  पर  दिन-भर  में  केवल  दो  काल  की  जाती  जापान  में  दोनों  ओर  के
 काल  प्राप्त  करमे  तथा  भेजने  पर  प्रति  टेलीफोन  प्रतिदिन  केवल  )6  मिनट  इस्तेमाल  किया  जाता
 अन्य  देशों  की  यह  स्थिति  है  जिनका  उदाहरण  कभी-कभी  दिया  जाता  है  और  यह  पूछा  जाता  है  कि  जब
 उनका  तंत्र  इतना  कार्यकुशल  है  तो  हमारा  क्‍यों  नहीं  सकता  ?  अधिकांश  परेशानियां  इस  प्रकार  की  है
 कि  काल  नहीं  मिल  पाते  पूछताछ  उत्तर  नहीं  देता  इसका  कारण  यह  है  कि  हमारा  तंत्र  हर  समय

 व्यस्त  रहता  है  और  जब  किसी  का  काल  नहीं  मिल  पाता  है  तो  वह  डायल  घुमाता  रहता  जैसाकि

 एक  माननीय  सदस्य  ने  बताया  अ  गुली  सचमुच  दुःख  जाती  विशेषकर  उन्होंने  कलकत्ता  के  बारे  में

 बताया  यही  सब  होता  है  और  चूंकि  यह  सब  चलता  रहता  इसी लिए  यही  सबसे  अधिक  परेशानी

 की  बात  आधुनिकतम  स्वीचिंग  एक्सचेंज  लगाने  तथा  अन्य  कार्यों  क ेलिए
 योजना  आयोग  द्वारा  जो  राशि  नियत  की  गई  उस  राशि  से  हम  इस  योजना  में  गम्भीरतापूर्वक  कार्य

 करने  की  चेष्टा  करेंगे  जिससे  हमारा  तंत्र  आधुनिक  बना  सके  ।

 हमारी  सातवीं  योजना  की  दूसरी  रूपरेखा  टूर-संचार  को  ग्रामीण  क्षेत्र  में  ल ेजाने  की  जो  अब

 तक  उपेक्षित  रहा  इसलिए  हम  आधुनिकतम  तकमीक  अपनाना  चाहते  हैं  ओर  उन्हें  ऐसे  स्थान

 पर  नहीं  लगाना  चाहते  जहां  हमारी  मशीन  पुरानी  मशीनों  की  तरह  ठप्प  पड़ी  रहे  ।  एक  दो  उदाहरण

 के  तौर  कुछ  पहाड़ी  दुर्गम  स्थानों  जहां  खुले  तार  लगाना  और  उनका  रख-रखाव  करना  कठिन

 वहां  हम  सूक्ष्म  तरंग  लिक  और  उपग्रह  लगाना  चाहते  हैं  जिससे  दूरस्थ  स्थानों  तक  पढुंचा  जा

 दूसरी  बात--जिसका  उल्लेख  प्रो०  पराशर  कर  चुके  हैं--बहु-उद्देश्यीय  रेडियो  प्रणाली  से

 सम्बन्धित  है  जिसे  हम  अपनाना  चाहते  इससे  हर  गांव  में  कुछ  टेलाफोन  लगाकर  हम  गांव
 के  ग्रुप

 को  सुविधा  प्रदान  कर  सकते  वास्तव  हमारा  विचार  खुले  या  भूमिगत  केबल  लगाने  का  काम

 समाप्त  करने  का  है  जिससे  हम  भरोसे  मन्द
 सेवा  प्रदान
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 राम  सिवास

 अमन»

 हमारी  सातवीं  परियोजना  की  एक  और  रूपरेखा  यह  है  कि  दूर-संचार  प्रचालन  के  प्रत्येक  क्षेत्र

 में  हम  लोग  आधुनिकतम  प्रौद्योगिकी  प्रयोग  में  जेसाकि  बताया  जा  चुकत  है  हम  लोण  डिजोटल

 स्विघ्र  प्रणाली  लागू  कर  चुके  जो आधुनिकतम  प्रोद्योगिकी

 हमले  इसकी  जांच  की  हमने  इसकी  स्थापना  आरम्भ  कर  दी  जैसाकि  कहा  गया  है  हमने
 भोण्डा  में  इसका  उन्पादन  आरम्भ  कर  दिया  अ।;ई०  टी०  आई०  में  हम  इस  समय  जो  उत्पादित  कर

 रहे  हैं  उसके  अतिरिक्त  भावी  विस्तार  हेतु  हम  इस  प्रणाली  की  अपनाना  चाहले

 एक  अन्य  बात  यह  च्‌कि  हम  हमेशा  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करते  के  लिए

 मजबूर  न  हों  इसलिए  हम  एक  ऐसी  प्रणाली  विकसित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  पूर्णतया  हमारी
 अपनी  होगी  ।  हमने  विशेष  व्यवस्था  की  हमने  एक  संगठन  जिसे  (०००७)  फार  डेवलफ्मेंट

 आफ  टेलीमेटिक्सਂ  कहते  हैं  आरम्भ  किया  है  और  इस  कोट्री  को  यह  आदेश  दिया  गया  हमने  उसे
 तीन  वर्ष  और  35  करोड़  रुपए  की  राशि  दी  है  क्योंकि  गणना  इतनी  ही  राशि  की  गई  हमने  उनसे
 एक  ऐसी  प्रणाली  विकसित  करने  के  लिए  कहा  है  जो  पूर्णतया  स्वदेशी  हो  जिसमें  कतिपय  बाह्य  क्षेत्र
 आायातित  प्रौद्योगिकी  से  पूरे  किए  और  उन्हें  एक  ऐसी  प्रणाली  विकसित  करनी  चाहिए  जो
 संचार  के  विस्तार  के  लिए  एक  मानक  प्रणाली  तब  तक  हमने  फ्रांस  की  इस  डिजिटल  प्रणाली  की
 अपना  लिया  है  लाइनों  की  क्षमता  वाली  एक  फंक्ट्री  गोण्डा  में  कार्य  कर  रही

 जहां  तक  दूसरी  फैक्ट्री  का  सम्बन्ध  है  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  श्री  चन्द्र  शेखरप्प्ा  बहुत
 रुचि  ले  रहे  वह  अभी  विचाराधीन  बंगलौर  में  इसी  प्रकार  की  एक  और  फैक्ट्री  लगाने  का
 प्रस्ताव  था  ।  इसे  उत्तर  प्रदेश  या  अन्य  किसी  स्थान  पर  स्थानांतरित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  हमें
 भ्ाशा  है  कि  इस  दूसरी  फंवट्री  के  बारे  में  शीघ्र  विणेय  लिया  इसे  कहीं  और  स्थानांतरित  करते
 के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  मया  है  और  हमें  अब  भी  विश्वास  है  कि  इस  फैक्ट्री  की  स्थापना के
 लिए  बंगलौर  अच्छा  स्थान  वहां  पर  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  पहले  से  मेरे  विचार  में  यह
 देश  में  आरम्भ  किया  जाने  वाला  एक  अग्रणी  सरकारी  उपक्रम  है'**

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  यह  लाभ  में  चल  रहा

 भी  रामतिजास  सिर्धा  :  यह  लाभ  में  चल  रहा  यह  श्रमिकों  के  सहयोग  से  कुशलता  से

 कार्य  कर  रहा  अत्यन्त  कुशल  और  उत्साही  व्यक्ति  वहां  काम  करते  वहां  १
 यादी  सुविधाएं  होने  के  कारण  दूसरी  फं  बट्री  के लिए  बंगलौर  एक  टपयुक्त  स्थान  जब  दूसरी  फ़रैक्ट्र
 का  प्रश्न  आएगा  हम  इस  ओर  काफी  ध्यान  देंगे***

 शी  बी०  एस०  कृष्ण  अम्यर  :  अभो  सन्‍्देह  क्यों  है  ?

 श्री  रामनिबास  सिर्धा  :  क्योंकि  हमने  अभी  निर्णय  नहीं  लिग्रा  है  कि  दूसरी  फंक्ट्री  लगानी  है  या

 नहीं  ***  )  फिर  भी  यह  आपको
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 थी  वो०  ए  स०  कृष्ण  अय्यर  :  पहली  फैक्ट्री  क ेसमय  भी  यही  हुआ  यह  आशा  बंधायी  गई

 क्री  रामनिवास  सिर्णा  :  मैंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  इसे  उत्तर  प्रदेश  या  अस्य  किसी  स्थान
 प्र  लगाने  का  इरादा  नहीं  है***  )

 मैंने  इस  सम्बन्ध  में  वह  कह  दिया  है  जो  कहना  चाहिए  मैंने  वहां  के  श्रमिकों  की  सराहना
 की  बंगलौर  की  बुनियादी  सुविधाओं  की  सराहना  की  मैं  एक  ऐसा  मामला  बनाते  का  प्रयास  कर

 रहा  हूं  जिससे  मैं  इन्कार  करने  का  प्रयास  नहीं  करूंगा  |  हम  उसी  ढंग  से  बात  कर  रहे  इसके
 शिक्‍्त  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  बहां  जो  उपकरण  तैयार  हों  बे  हमारे
 अपने  भावी  विकास  में  इस्तेमाल  किये  जा  इस  लाइन  के  बहुत  से  आदिवासी  भारतीय  विशेषज्ञों  ने
 मे  केवल  इसमें  रुचि  दिखाई  है  बल्कि  वास्तव  में  वे  इस  प्रणाली  के  विकास  में  सहयोग  के  लिए  तैयार

 हम  इस  प्रयास  को  बरत  अधिक  महस्त्य  देते  है ंऔर  हम  एक  ऐसी  प्रणाली  बिकसित  कर  सकेंगे  जो
 तया  हमारी  अपनी  होगी  जिस  पर  हम  गव॑  कर  डिजीटल  के  बारे  में  मैंने  सभा  में  कुछ  दिन  पहले
 एक  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  था और  कहा  था  हम  फाइबरਂ  प्रेषण  को  अपनाने  जा  रहे  हैं  जो
 विश्व  की  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  है  ।  यह  बाल  की  तरह  एक  तार  होती  है  ।  यह  शीशे  की  बनती  है  और

 प्रकाश  अ  वेग  उस  शीशे  के  प्रकाश  पर  आवेग॑  से  चलता  उनका  प्रेषण  अत्यन्त  तेज  गति  से  होता  है  ।

 इलकी  क्षमता  सामान्य  केबलों  पर  होने  वाली  गति  से  बहुत  अधिक  हम  इसका  अपने  देश  में  उत्पादन
 करने  के  साथ-साथ  इसे  अपने  भावी  विकास  के  एक  अंग  के  रूप  में  अपनाना  चाहते

 मैं  भाषण  के  दौरान  वे  इस्तेमाम  भी  बताना  चाहता  हूं  जो  हमने  उपग्रह  संचार  में  किए  |  हमारे
 आस  इन्सेट-वी  है  जिस  पर  इस  वर्ष  के  अन्त सक  4000  चैन  4  एक  अन्य  उपग्रह  सी  अन्तरिक्ष  में

 भेजा  जाने  बाला  है  ।  हमें  उससे  भी  कुछ  फालतृ  क्षमता  प्राप्त  हम  दूरस्थ  क्षेत्रों  जैता  कि  पूर्वोत्तर
 अ्ण्डमान  और  उन  सभी  महानगरों  में  जहां  ये  चीजें  आवश्यक  हैं  पहुंचने  के  लिए  उपग्रह  संचार  का  पूर्ण
 अबोग  करना  चाहते  हैं  ।

 टेलेक्स  सेवा  और  टे  लेक्स  मशीनों  के  बारे  जिनका  रख-रखाव  अच्छे  ढंग  से  नहीं  किया  जाता

 बहुत  कुछ  कहा  गया  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  जहां  तक  टेलेव्स  के  ग्रिकास  का  सम्बन्ध  हम
 वास्तव  में  बहुत  पिछड़े  हुए  यह  शब्द  स्वीकायं  क्‍योंकि  हम  पुराने  नमूने  की  मशीनों  का  निर्माण

 कर  रहे  व ेमशीनों  से चलती  उसके  पुर्जे  भी  निर्माण  करने  बाली  फैक्ट्रियों  में  भी  उपलब्ध  नहीं

 हमने  सातवीं  योजना  में  न  केवल  टेलो  प्रिन्टर्स  क ेलिए  बल्कि  रुभी  संचार  सेवाओं  के  लिए

 शक  बटुत  बढ़िया  एकीकृत  आधुनिक  लेट  वर्क  बनाने  का  फैसला  कर  लिया

 4.30  श्र०  प०

 महोदय  प्रीठासोन  हुए  )

 उदाहरण  के  लिए  समाचार  पत्र  उपग्रह  के  माध्यम  से  अनुकृति  द्वारा  मुद्रित  किए  जाते  यहां
 अके-बेठे आदर  अपने  आवेब  को  उच्ग्नह  के  पास  भेजिए  लो  उच्चे  अम्य  स्थानों  पर  विकीर्ण  कर  देवा  और
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 राम  निबास  मिर्धा  ]

 समाचार  पत्र  मुद्रित  हो  जाएगा  इस  सारी  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  की  जो  दूरसंचार  विकास  का

 अवाक  पक्ष  गम्भी  रतापूर्वक  ध्यान  दिया  जाएगा  और  हम  चाहते  हैं  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक
 उच्च  किस्म  के  टेलेक्स  देश  में  सब  जगह  मांग  पर  उपलब्ध  वे  अब  दिल्‍ली  और  कुछ  अन्य  स्थानों
 में  उपलब्ध  हम  इस  प्रकार  का  जाल  बिछा  देना  चाहते  हैं  ताकि  प्रेस  और  कम्प्यूटर  टमिनल

 की  आवश्यकता  पूरी  की  जा  सके  ।

 बिलों  की  टेलीफोनों  के  खराब  होने  और  भ्रन्‍्य  अनेक  बातों  के  बारे  में  बहुत
 कुछ  कहा  गया  ये  शिकायतें  वास्तविक  जैसा  कि  मैंने  आरम्भ  में  स्पष्ट  करने  का  प्रयास  किया
 था  कि  मुख्य  कारण  यह  है  कि  हमारे  उपकरण  और  पुरने  हैं  तथा  सभी  प्रकार  क ेउपकरण

 एक  साथ  काम  कर  रहे  हैं  जिससे  समन्वय  करना  कठिन  हो  जाता  उदाहरण  के  लिए  कनाट  प्लेस  में

 एक  एक्सचेंज  को  बन्द  कर  दिया  उस  समय  यह  पचास  वर्ष  पुराना  एक  नया  एक्सचेंज
 आरम्भ  किया  गया  यदि  विरासत  में  हमें  ऐसे  उपकरण  मिले  हैं  तो  प्रणाली  हमारी  आशा  के  अनुरूप
 कुशलता  से  काम  नहीं  कर  सकती  ।  इसीलिए  ये  खराबियां  और  शिकायतें  होती  हैं  ।

 बढ़े  हुए  बिल  आना  एक  अन्य  बात  बढ़े  हुए  बिल  आने  तथा  अन्य  शिकायतों  पर
 ध्यान  देने  क ेलिए  हम  अपनी  शिकायत  प्रक्रिया  में  सुधार  कर  रहे  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जा  इसमें  बद्गुत
 दिलचस्पी  रखते  हैं  कि  सावंजनिक  सेवाएं  लोगों  की  इच्छाओं  और  मांगों  के  अनुरूप  होनी  उन्हें
 उन  लोगों  के  प्रति  उत्तरदायी  होना  चाहिए  जिन्हें  सेवा  प्रदान  करनी  है  ।  वह  जो  कुछ  करना  चाहते
 उससे  अनुमान  लगाकर  हम  अपनी  वर्तमान  शिकायत  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  तथा  एक  ऐसी  प्रणाली
 सित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जिससे  जन  सम्पर्क  जैसा  दृष्टिकोण  अपनाया  जाएगा  जिसमें  लोग

 सामने  बैठकर  अपनी  बात  कह  यह  भी  कहा  गया  था  कि  इसे  आरम्भ  किया  यह  पहले
 से  ही  किया  जा  रहा  है  और  हमारे  अधिकारी  इसका  पालन  कर  रहे  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि

 कितनी  बार  टेलीफोन  मिल  जाते  हैं  और  कितने  प्रतिशत  नहीं  मिलते  क्‍योंकि  मेरे  विचार  में  एक  प्रतिशत
 असफलता  भी  इतनी  अधिक  है  कि  हम  श्रेय  नहीं  ले  सकते  *  ****

 प्रो०  मधथ  इण्डबते  :  हम  निरफ्वाद  रूप  से  एक  प्रतिशत  में  आते

 ओर  राम  निवास  सिर्धा  :  माननीय  संसद  सदस्यों  के  लिए  मैं  संसद  सचिवालयकी  सलाह  से  एक

 ऐसी  प्रणाली  विकसित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  जिससे  बहुत  सुविधा  हो  जाएगी  ।  बड़ी  बात  तो  यह्‌

 है  कि  हमारे  टेली  फोनों  पर  एस०  टी०  डी०  हम  जब  इसका  इस्तेमाल  करते  हैं  या  अन्य  हमारी  तरफ
 से  इसका  इस्तेमाल  करते  हैं  तो  हम  नहीं  जानते  कि  कितनी  देर  बात  हुई  कितना  बिल  आ  गया  होगा  ।

 परम्तु  बिना  एस०  टी०  डी०  वाले  टेलीफोनों  की  भी  शिकायतें  हम  एक  ऐसी  प्रणाली  विकसित

 कर  रहे  हैं  जिसमें  अगर  शिकायत  है  और  बिल  बिलकुल  असंगत  है  जैसा  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  में  हुआ
 तब  हम  उप-भोक्‍ताओं  को  एक  राशि  जमा  कराने  के  लिए  कहेंगे  जो  कि  उसका  आधा  हो  सकता  है

 या  उससे  कम  हो  सकता  है  ओर  शेष  राशि  के  बारे  में  जांच  की  जहां  तक  टेलीफोन  काटने

 का  संबन्ध  हम  बिना  पूर्व  सूचना  के  टेलीफोन  न  काटने  का  प्रयास  हम  यह  सुनिश्चित  करना
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 चाहेंगे  कि  प्रस्येक  उपभोक्ता  के  जिसकी  सेवा  के  लिए  हम  वचनबद्ध  उचित  ढंग  से  व्यवहार
 किया

 एक  अन्य  बात  जो  सामने  आती  है  वह  है  हमारे  एक्सचेंजों  में  बड़ी  संछ्या  में

 एक्सचेंजों  में  30-40  प्रतिशत  अनुपस्थिति  रहती  है  और  यह  वर्षों  स ेचल  रही  :।  हम  प्रोत्साहन  देने
 की  एक  ऐसी  प्रणाली  बनाने  का  विचार  कर  रहे  हूँ  जिसके  अन्तर्गत  वे  अल्प  अवकाश  न  लें  या  अवकाश  के

 बदले  पैसा  ले  30-40  प्रतिशत  अनुपस्थिति  से  हम  कंसी  सेवा  की  आशा  कर  सकते  यद्यपि

 हम  तदर्थ  व्यवस्था  करते  हूं  परन्तु  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  तो  नहीं  छोड़ा  ज्ञा  इस  प्रकार  हम

 प्रोत्साहन  देने  की  एक  ऐसी  प्रणाली  बनाने  का  प्रयास  कर  र  हे  हैं  जिसके  अन्तर्गत  स्टाफ  को  प्रोत्साहित
 किया  जा  उनसे  काम  लिया  जा  वे  नियमित  रूप  से  कार्यालय  में  आएं  और  अनुपस्थित  न

 रहें  ।  इस  बारे  में  हमने  मजदूर  संघों  से  चर्चा  की  है  और  हम  आपका  भी  सहयोग  चाहते  जैसा  कि

 इस  सभा  के  सदस्यों  ने  कहा  मैंने  मजदूर  संघों  के  अपने  मित्रों  पर  हमेशा  यह्‌  जोर  डाला  है  कि  यदि
 -  हमारो  सेवा  की  छवि  यह  रहेगी  तो  हम  वास्तव  में  स्वयं  को  प्रोत्साहित  नहीं  कर  सकेंगे  और  उनको

 मांगों  के  लिए  समर्थन  प्राप्त  नहीं  कर

 इसके  साथ-साथ  मशीनीकरण  के  बारे  में  और  अन्य  बातों  के  बारे  में  हमने  हमेशा  मजदूर  संघों
 के  प्रतिनिधियों  से  बात  की  है  और  भविष्य  में  भी  आधुनिकीकरण  के  किसी  भी  कार्य  क्रम  को  लागू  करते

 समय  और  कम्प्यूटरी करण  के  सप्रय  हम  उनसे  बात  परन्तु  यह  भी  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए
 कि  डाक  अथवा  तार  के  काम  की  भारी  मात्रा  को  देखते  हुए  मशीनीकरण  जिसमें  कम्प्युटरीकरण  भी

 माता  अत्यन्त  आवश्यक  कभी-कभी  विशेषरूप  से  बड़े  शहरों  में  स्थिति  नियम्त्रण  से  बाहर  हो
 जाती  है  और  उसे  व्यकितयों  द्वारा  कुशलता  पूर्वक  नहीं  संभाला  जा  इस  प्रकार  हम  पर  पहले

 हो  दबाव  पड़  रहा  है  और  मशीनीकरण  या  कम्प्यूटरीक  रण  धीरे-धीरे  लागू  किया  जा  रहा  है  परन्तु  मैं

 निश्चय  ही  सभा  को  पुनः  यह  आश्वासन  दे  सकता  उन  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति
 की  छंटनी  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  उनसे  सलाह  न  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  हम  उन्हें
 विश्वास  में  लेना  चाहते  हैँ  ।  प्रबन्ध  कों  और  हमारे  साथ  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  अथवा  उनके
 निधियों  का  उद्देश्य  यह  होना  चाहिए  कि  हम  दोनों  परस्पर  सहयोग  करें  और  उपत्रोक्ताओं  को  एक
 ऐसी  सेवा  उपलब्ध  कराएं  जिसका  हमें  एक  राष्ट्र  और  एक  संगठन  के  नाते  श्रेय  मिले  ।

 कार्यचालन  के  आधुनिकीकरण  के  विचार  से  हमने  गह  जांच  करने  के  लिए  कि  क्‍या  बम्बई
 भौर  दिल्ली  की  टेलीफोन  प्रणाली  को  एक  निगम  में  परिवर्तित  करके  वर्तमान  कार्य  चालक  में  सुधार
 लाया  जा  सकता  एक  समिति  गठित  की

 एक  माननोय  सदस्य  :  कलकत्ता  के  बारे  में  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  रामनिवास  मिर्घा  :  हमने  एक  समिति  की  स्थापना  की  यदि  हमारा  अनुभव  अच्छा

 रहा  तो  निस्‍्सन्देह  कलकत्ता  को  भी  सम्मिलित  किया  अब  कलकत्ता  के  सम्यन्ध  में  मैं

 बह  कह  सकता  हूं  कि  हम  कलकत्ता  में  सेवा  में  सुधार  लाने  के  लिए  अत्यन्त  उत्सुक  कुछ  सप्ताह  पहले
 मैं  स्वयं  बहां  गया  मैं  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  में  गया  हमने  25  बर्ष  से  अधिक  पुरानी  सभी
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 रामनिबास  मिर्धा  ]

 लाइनों  को  चरणबद्ध  तरीके  से  बदलने  का  निर्णय  लिया  हम  उत्सुक  कलकत्ता  में  हमारे
 समक्ष  समस्याएं  उदाहरण  के  लिए  गलियां  तंग  विशेषरूष  से  मानसून  में  केवल  खराब  हो
 जाते  हैं  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  एक्सचेंज  बहुत  खराद

 ओमती  फूलरेणु  गुहा  :  मैं  आपके  माध्यम  से  मनन्‍्त्री  महोदय  को  यह  सूचित  करना

 चाहती  हूं  कि  पिछले  सप्ताह  के  अन्त  में  मैं  कलकत्ता  में  थी  ।  कई  लोगों  को  टेलीफोन  करने  का
 प्रयास  परन्तु  मुझे  46  के  अतिरिक्त  कोई  एक्सचेंज  नहीं  मुझे  जो  टेलीफोन  सम्पर्क

 चाहिए  थे  उन्हें  मिलने  में  मुझे  बहुत  समय  लगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बताया  कि  यहां  कुछ  सुधार  हुआ  है  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  म॒ुन्शी  :  कलकत्ता  में  स्थिति  बहुत  खराब  आप  कोई  टेलीफोन  नहीं
 मिला

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वहां  सुधार  हुआ  वह  पहले  ही  आश्वासन  दे  चके  उन्होंने  कहा
 है  कि  वह  उसमें  सुधार  करने  जा  रहे

 श्री  रामनिवास  सिर्घा  :  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  प्रणाली  क्‍यों  खराब  में  सभी
 कारण  नहीं  केबलों  और  तारों  की  बड़ी  मात्रा  में  चोरी  हो  रही  हमने  इसकी  रोकथाम
 के  लिए  राज्य  सरकार  से  विशेष  दस्ता  गठित  करने  के  लिए  कहा  है  जैसा  कि  कुछ  राज्यों  ने  किया  वे

 कहते  हैं  वे नहीं  कर  सकते  |  यह  करदाताओं  का  धन  है  और  यदि  यह  उनका  काम  नहीं  है  हमें  विस्तार
 में  नहीं  जाना  इसमें  अनेक  गलियां  तंग  हैं  नगर  निगम  और  पानी  जिजली
 आदि  अनेक  प्राधिकरणों  तथा  टेलीफोन  बालों  के  बीच  समन्वय  नहीं  वे  अन्‍्धाधुन्ध  सड़कों  की  कटाई
 करते  परन्तु  हम  अव  न  केवल  कलकत्ता  में  बल्कि  अन्य  स्थानों  पर  भी  समन्वय  समितियां  बना  रहे
 हैं  ताकि  यह  समस्या  कम  की  जा  सके  |  परन्तु  कलकत्ता  में  सेवा  में  सुध!र  लाने  का  काम  जल्दी  ही  किया
 जाएगा  और  यह  कैसे  लाया  जाएगा  इस  बारे  में  हमने  पहले  ही  योजनाएं  आरम्भ  कर  दो

 कलकत्ता  से  बहुत  से  स्थानों  को  ओड़ने  वाली  ट्रक  सेवाएं  जो  उपग्रह  और  माहइक्रोंवेव  से  जुड़ी
 हुई  आजकल  बेहतर  ढंग  से  काम  कर  रही  हम  इनमें  सुधार  ल।ने  के  लिए  कदम  उठा

 रहे

 सातवीं  योजना  में  एक  काम  वायरलैस  और  सभी  उपलब्ध  नवीनतम  तकनीकों  के
 माध्यम  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विकास  करना  भी  हम  इस  ओर  अग्रसर  होना  चाहते  हैं  क्योंकि
 संचार  कोई  विलास  की  वस्तु  नहीं  है  बल्कि  विकास  कार्यक्रमों  क ेलिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है  यह  अब
 घीरे  महसूस  किया  जा  रहा  और  अब  सभा  तथा  सदस्पों  के  साथ-साथ  से  जिन्होंने  इस  क्षेत्र  में  पर्याप्त
 आवेटन  की  वकालत  की  मैं  आशा  करता  हूं  कि  योजना  आयोग  अनुकूल  कार्यवाही  करेगा  और

 हम॑  इस  दिशा  में  कुछ  कर  स्वीकृत  की  गई  कतिपय  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  समस्या  यह  हैं
 कि  उनके  लिए  भवन  तो  तैयार  हो  गये  हैं  किन्तु  इन  परियोजनाओं  को  अभी  वाल  नहीं  किया  गया
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 कतिपय  ऐसे  हैं  जहां  समस्या  यह  है  कि  अनेक  परियोजनाएं  तो  आरम्भ  कर  दी  गई  थीं  किन्तु
 वास्तव  में  आई०  टी०  आई  ०  मदों  की  पूर्ति  नहीं  कर  अतः  मैं  कतिपय  महत्त्वपूर्ण  मदों  का
 आयांते  कर  स्थिति  में  सुधार  लाने  का  प्रयास  करूंगा  ।.  मैं  निश्चित  ही  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास
 करूंगा  कि  ये  परियोजन  ठीक  ढंग  से  कार्य

 श्रीमती  भंडारी  मे  सिक्किम  तथः  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  किये  वास्तव
 में  यह  बात  सद्दी  मैं  कुछ  दिनों  पहले  गंगटोक  में  वहां  पर  टेलेक्स  सेवा  तथा  डाक  और  टलीफीन

 चैबाएं  वास्तव  में  सम्तोष  जनक  ढंग  से  नहीं  चल  रही  हैं  और  हम  इस  दिशा  में  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे
 जहां  तक  टेलीफोन  सेडा  का  सम्बन्ध  गंगटोक  मैं  800  लाइनों  का  एक्सचेंज  स्थापित

 1984-85  में  100  लाइनें  और  दे  दी  गई  अब  बहां  900  लाइनों  की  क्षमता  हम  चाल  बर्ष
 के  दौरान  कम  से  कम  200  लाइनें  ओर  बढ़ा  देना  चाहते  हैं  और  इस  प्रकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  राहत
 मिलेबी  ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेलिए  हमारा  एक  व्यापक  कार्यक्रम  है  इस  कार्यक्रम  के  लिए  हम  उपग्रह  के
 मोध्यम  से  ऐवा  उपलब्ध  करेंगे  जिसे  हम  एकीकृत  डिजीटल  नेटवर्क  कहते  हमने  इसके  लिए  10
 क्षेत्र  चुने  हैं  और  उनमें  से  7  क्षेत्र  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  हमने  इस  क्षेत्र  क ेविकास  को  उच्च  प्राथमिकता
 वी  है  ताकि  संचार  साधनों  में  सुधार  हो  और  इस  प्रकार  के  राष्ट्रीय  मुख्य  धारा  में  मिल  मैं

 संभा  1  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  सिक्‍्कम  तथा  सभी  सम्बद्ध  क्षेत्रों  का  पूरा  ध्यान  रखा  जायेगा  और
 जो  भी  उसके  लिए  कर  हम  करने  का  प्रयास  करगे  ।

 एक  मानलीय  सदस्य  :  एक  ही  स्थान  पर  लोगों  को  लम्बे  अरसे  तक  क्‍यों  रखा  है  ?

 श्री  रामनियास  मिर्धा  :  हमने  चक्रीय  अन्तरण  प्रणाली  लागू  की  4  से  6  वर्ष  रहने  के

 बांद  मैं  उनका  अन्तरण  करने  का  प्रयास  करूंगा  ताकि  निहित  स्वार्थ  लाभ  उठाने  का  प्रयास  न

 सोवियत  संघ  के  साथ  सहयोग  के  स्वरूप  के  बारे  में  यहां  कुछ  कहा  गया  इस  सम्बन्ध  में

 एक  उदाहरण  भारत-सो  वियत  संघ  ट्रोपोस्कैट्र  लिक  का  है  जो  हम  स्थापित  कर  जुके  मैं  पूर्वी  यूरोप
 के  विशेष  रूप  से  हंगरी  से  इलंक्ट्रोनिक  दूर-संचार  उपकरण  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं
 और  सम्बद्ध  देशों  का  सहयोग  भी  प्राप्त  करूंगा  ।

 ]

 क्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  भीलवाड़ा  के  बारे  में  भी  बताइये  ।

 '  ही  रामतिवास  सिर्धा  :  भीलवाड़ा  को  भूल  ही  नहीं  सकते

 घिमुवाद  |

 हम  2000  लाइन  क्रास  बार  एक्सचेंज  के  लिए  भवन  तेयार  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और

 देह  कुछ  ही  वषों  में  कांय  करना  आरम्भ  कर  इस  वर्ष  अलवर  में  एक  3000  लाइन  का

 एक्सचेंज  लगाया  हमें  आशा  है  कि  इस  वर्ष  पासी  में  भी  यह  आरम्भ  हो  जाएगा

 अनेक  माननीय  सदस्यों  मे  डाक  सेवा  के  सम्बन्ध  में  अत्यधिक  दि  दिलाई  है  अब  मैं  उनके

 द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  उठाये  गये  कतिपय  अन्य  मुद्दों  को  लेता  हूं  ।  हमारी  ढाक  सेवा  में  विश्व  में  सर्वाधिक
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 बड़ी सेवा है सर्वाधिक भौगो लिक क्षेत्र  इसके  हमारे यहां  अनेक  भर»  अा  धर हैं  और

 रामनिवास  मिर्घा  |

 बड़ी  सेवा  है  सर्वाधिक  भौगो  लिक  क्षेत्र  इसके  अन्तगंत  आता  है  ।  हमारे  यहां  अनेक  डाक  धर  हैं  और  जिस

 प्रकार  की  डाक  सेवा  हमारे  देश  में  है  उस  प्रकार  की  डाक  सेवा  अन्य  देशों  में  नहीं  वास्तव  में  हमारी
 बहुत  बढ़िया  डाक  सेवा  हम  यह  सुगमता  से  कह  सकते  हैं  कि  हमारा  सर्वाधिक  बड़ा  डाक  प्रशासन

 हमारे  देश  में  अर्थात्‌  डाक  घर  हैं  और  हमने  6  लाख  लोगों  का  नियोजन  कर  रखा  इसमें
 से  आधे  लोग  अर्थात्‌  तीनलाश  ह०  डी०  पी०  एजेण्ट  हैं  और  शेष  तीन  लाख  मियमित  कमंचारी

 हम  प्रतिवर्ष  विचार से  करोड़  डाक  बस्तुओं  को  हैंडल  करते  हैं  तथा  यह  राजसहायता  प्राप्त  सेवा  है
 क्योंकि  हमारे  विचार  से  इंसमें  लोक  सेवा  का  पत्र  भी  रहता  इस  सेवा  में  हमें  की  5  में  82

 करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  था  और  इस  वर्ष  यह  धाटा  जैसे  करोड़  रुपये  हो  जाने  की  सम्भावना
 अनेक  मदों  पर  भारी  मात्रा  में  राजसहायता  दी  जाती  है  जैसे  पोस्‍्टकार्ड  लागत  पैसे  का  बिकता  है  किन्तु
 एक  पोस्टकाड्ड  को  हैंडल  करने  तथा  वितरित  करने  में  59  पैसे  लागत  आती  है  आगे  इसी  प्रकार

 दूसरी  डाक  वस्तुओं  के  बारे  में  भी  ऐसी  ही  स्थिति  पोस्टकार्डों  के  लिए  40-45  करोड़  रुपये  की

 राजसहायता  दी  जाती  पत्र  कार्डों  पर  28.63  करोड़  तथा  पंजीकृत  समाचार  पत्रों  पर
 रुपये की  करोड़  रुपये  पंजीकृत  वस्तुओं  पर  40.74  करोड़  रुपये  तथा  मनीआडंरों  पर  2:.59  करोड़

 रुपये  की  राजसहायता  दी  जाती  हमारी  दर  बहुत  ही  उचित  है  यद्यपि  काफी  समय  से  यह  दरें  बढ़ाई

 नहीं  गई  हमारी  नीति  इस  सावेजनिक  सेवा  के  पक्ष  में  जारी  रखने  क्री  है  और  जो  हम  इस  पर

 खर्च  करते  उसे  वसूल  नहीं  करना  चाहते

 यहां  पर  पुनः  स्वतः  च/लित  पद्धति  का  प्रश्न  आता  है  क्योंकि  बम्बई  तथा  अन्य  शहरों  में  इतनो

 अधिक  मात्रा  में  डाक  आती  है  कि  उसे  देखकर  ही  उसकी  विपुलता  का  विश्वास  आता  इसके  सब

 ओर  ढेर  लगे  रहते  हैं  और  इसे  मनुष्य  के  हाथों  द्वारा  हैंडल  करना  असम्भव  होता  जा  रहा  अतः

 हमने  जांच-पड़ताल  की  है  और  अपने  तकनीकी  परामशंदाताओं  जो  हमारे  विभाग  की  ही  एक  शाखा

 में  से  कहा  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  एक  रिपोर्ट  दें  कि  डाक  छांटने  का  कार्य  आरम्भ  में  बम्बई  तथा

 अन्य  शहरों  में  कैसे  यन्त्री फल किया

 डाक  सेवा  का  एक  अन्य  महत्त्वपूर्ण  पहलू  बचत  बेंक  है  जिसका  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने

 उल्लेख  किया  यह  पद्धति  अद्भुत  है  जो  देश  के  प्रत्येक  कोने  में  फैली  हुई  देश  भर  में  657  लाख

 अर्थात  6  करोह  57  लाख  बचत  बैंक  खाते  हैं  और  लघु-बचत  की  धनराशि  सुविधाओं  करोड़  रुपये  से

 भी  अधिक  हम  दिल्‍ली  तथा  अन्य  बड़े  शहरों  में  भी  धीरे-धीरे  किलिय  रिंग  सुविधाओं  जैसे  सामान्य

 बैंकिंग  चेनल  भी  स्थापित  कर  रहे  हमने  ऐसे  चेनल  बनाए  हैं  तथा  हमारे  चैंकों  को  भी  अन्य  बैक  चैकों

 की  दरह  माना  जाता  है  और  उन  पर  भुगतान  दिया  जाता  अतः  इसके  लिए  विशेष  प्रकार  के  चैकों

 की  आवश्यकता  होती  है  क्योंकि  किलियरिंग  सुविधाओं  का  संचालन  यंत्रीकृत  रूप  से  होता  है  ओर

 वे  उसमें  कम्प्यूटरों  तथा  अन्य  उपकरणों  का  उपयोग  करना  भाहते  अतः  हमें  विशेष  प्रकार  के

 चुम्बकीय  अथवा  अन्य  प्रकार  के  चैक  बनाने  पड़ेंगे  ताकि  हम  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  हम

 बचत  जाता  पुस्तिकाओं  के  मुद्रण  तथा  अन्य  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हैं

 ताकि  बचत  बेक  सेवा  को  एक  नया  रूप  दिया  जा  सके  क्योंकि  इसके  अत्यधिक  यस्त्रीकरण  की

 श्यकता
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 श्री  चौबे  जी  ने  बहु-मंजिली  इमारतों  का  उल्लेख  किया  है  कि  पोस्टर्मन  को  इल

 इमारतों  में  भी  डाक  बांटनी  पड़ती  यह  बड़ी  गम्भीर  समस्या  हम  इन  बहु-मंजिली  इमारतों  के
 मालिकों  से  यह  कहते  हैं  कि  लेटर  बाक्स  भूमितल  पर  जहां  डाक  का  सुगमता  से  वि१रण  हो
 सकता  किन्तु  हम  देखते  हैं  कि  वे  सहयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  डाक  बांटना  कठिन  हो  रहा  हम
 बहु-मंजिली  इमारतों  के  भूमितल  पर  अनेक  मालिकों  द्वारा  लेटर  बाक्स  लगाना  अनिवायं  करने  के  लिए
 कानून  में  संशोधन  करने  के  लिए  तैयार  यह  बहुत  ही  भरम्भीर  समस्या  है  और  ह्‌म  निश्चित  रूप  से
 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ  अवश्य  करेगे  ।  *

 अब  मैं  रेल-डाक  सेवा  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  इसके  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।
 रेलों  में  डाक  की  छटनी  इसलिए  बन्द  करनी  पड़ी  क्‍योंकि  उनकी  गति  तेज  होती  जा  रही  है  और  रे८ों
 में  उपलब्ध  समय  कम  होता  है  और  इन  तीज  गति  वाली  रेलों  में  डाक  छांटते  के  लिए  स्थान  भी  नहीं
 होता

 भरी  नारायण  चौबे  :  यह  तो  एक  बहाना

 श्री  रामनिवास  मिर्घा  :  यह  बड़ा  सच्चा  बहाना  सुरेश  जी  ने  कहा  है  कि  हम  रेलगाड़ियों
 के  स्थान  पर  बसों  का  प्रयोग  करना  चाहते  यह  बात  सही  नहीं  है  पिछले  वर्ष  हमने  रेल  विभाग  से
 16  रेल  डाक  डिब्यों  का  आदेश  दिया  इस  बार  हम  15  और  डिव्बे  खरीद  रहे  अतः  डाक

 रेलगाड़ियों  में  ही  ले जाई  जाएगी  क्योंकि  उनकी  गति  अधिक  तेज  होती  जा  रही  हम  रेलवे  को  डाक

 लाने-लेजाने  के  लिए  काफी  पैसा  देते

 किन्तु  रेल  डाक  सेवा  पद्धति  लागू  की  गई  है  क्‍योंकि  रेलगाड़ियों  में  डाक  की  छटनी  करना

 असम्भव  होता  जा  रहा  अतः  इक्ष  पद्धति  को  विकल्प  के  रूप  में  लागू  कियः  गया  ठुछ
 चारियों  की  संख्या  आवश्यकता  से  क्रधिक  हो  गई  है  किन्तु  छटनी  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  हमने  उनकी

 पोस्टिग  बाहुर  भी  नहीं  की  ।  हमें  इस  बात  का  ध्यान  है  हम  उन्हें  उनके  कार्य  के  स्थान  से  हटाना

 नहीं  उनको  तो  बिल्कुल  नहीं  हटाना  चाहते  जो  उन  स्टेशनों  पर  वर्षों  से काम  कर  रहे  यदि

 अत्यन्त  आवश्यक  न  हुआ  तो  हम  उनको  वहां  से  नहीं  हटायेंगे  ।

 .  श्री  मारायण  चौबे  :  क्‍या  वे  36  घण्टे  अथवा  48  घण्टे  कायं  कर  रहे  हैं  ?

 झो  रामनियास  सिर्धा  :  मैं  हस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहूंगा  क्योंकि  काम  करने  के  घण्टे  वही
 इस  पद्धति  के  संचालन  के  बारे  में  कविपय  मूल्यांकन  किया  गया  दो-एक  मूल्यांकन  किये  गये  हैं  और

 हम  अनुभव  के  आधार  पर  परिवर्तन  ला  रहे  किन्तु  आमतौर  पर  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  इससे
 बिलम्ब  होता  बल्विः  इससे  तो  डाक  शीघ्र  पहुंचती  दम  इस  पद्धति  में  और  भी  सुधार  करना

 चाहते  हैं  ताकि  हम  अच्छी  डाक  सेवा  उपलब्ध  करा  सकें  ।

 हरी  रामसह  पादव  :  एक  कठिनाई  यह  है  कि  मान  लीजिए  डाक  अलवर  में  सभी  गाषियों  से

 उतारी  जाती  यदि  आज  इतथार  है  और  कल  सोमवार  सोमवार  तक  डाक  छटनी  का  काम  पूरा
 नहीं  होगा  ।

 शी  रामनिवास  सिर्णा  :  अनेक  स्थानों  पर  पूरा  रात्रि  के  डाक  स्टशन  कुछ  दिन  पहले  मैंने
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 रामनिबास  मिर्णा  |

 कृष्णगंज  में  पूरी  रात्रि  के  डाक  स्टेशनों  के  बारे  में  घूछताछ  की  अजमेर  में  रात्रि  भर  शक  छटनी
 की  व्यवस्था  सारी  रात  सभी  रटेशनों  से डाक  आती  रहतो  उनकी  सुबह  छटनी  की  जाती  है
 अथवा  जब  भी  गाड़ी  उपलब्ध  होती  डाक  की  छटनी  की  जाती  अतः  यह  प्रश्न  हमारे  सामने

 पुनः  आया  है  कि  डाक  में  विलम्ब  नहीं  होना  यदि  ऐसा  न  होता  तो  हमने  यह  न

 होता  ।

 अब  पदों  पर  प्रतिबन्धों  की  बात  को  मैं  माननीय  सदस्यों  के  इन  विचारों  से  स्तमत

 हूं  कि  जहां  तक  परिवालनगत  गतिविधियों  का  सम्बन्ध  पदों  पर  प्रतिवन्ट  ढीले  किये  जाने  चाहिए
 क्योंकि  यह  प्रशासनिक  पद  नहीं  हैं  जिन  पर  हम  बचत  कर  सकते  हम  पदों  पर  लगे
 बन्ध  के  कारण  पिछले  वर्ष  डाकधरों  सम्बन्धी  अपने  योजना  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं  ।  हममें  कुछ
 डाकधर  खोले  चूंकि  पदों  को  भरने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  था  अप्तः  ऐसा  क  सम्भव  नहीं  हो

 और  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिया  है  उसके  आधार  पर  सैं  वित्त  मन्‍्त्री  महोद्यय  से  पुनः
 सम्पर्क  |  हम  पहले  ही  उनसे  ध्म्पक  कर  चुके  हैं  और  हम  उनसे  कहेंगे  कि  इस  सम्बन्ध  में  विकास
 सम्बन्धी  हमारी  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  या  तो  हमें  छूट  दौ  जाए  या  कुछ  किया  हम  इसके
 बारे  में  सचेत  हैं  और  हम  ऐसा

 जहां  तक  ह०  डी०  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  जिनके  बारे  में  माननीम  सदस्यों  ने  कहा
 जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  मिलती  तो  इस  बारे  में  कुछ  सलत  धारणा  कभी
 हुई  असली  बात  यह  है  कि  वे  पूर्णकालिक  सरका री  कमंचारी  नहीं  जहां  ज्यादा  कार्य  नहीं
 और  विभिन्‍न  आर्थिक  कारणों  से  पूर्णकालिक  कमंचारी  नहीं  लगाया  जा  सकता  यह  पद्धति  वहां  ला
 की  गई  आमतौर  पर  उसे  पांच  धण्टे  के  अधिक  कार्य  नहीं  करना  पड़ता  ।  और
 वे  पांच  घण्टे

 से
 कम  कार्य  करता  उसकी  और  उसकी  मजदूरी  की  तुलना  अन्यों  से  नहीं  की  जम

 सकती  ।  एक  प्रकार  से  उसकी  मजदूरी  मजदूरी  नहीं  हाती  ।  हम  समय-समय  पर  उसके  भस्‍्तों  में  वृद्धि
 कर  देते  अब  इस  समय  भी  एक  समिति  इस  प्रश्न  का  अध्ययन  कर  रही  श्री  सकूर  को  यह  कार्य
 सौंपा  गया  है  कि  वे  उनकी  मजदूरी  आदि  का  मूल्यांकन  कर  उनके  लिए  कुछ

 हम  कतिपय  प्रोत्साहन  भी  लागू  करना  चाहते  माननीय  सदस्यों  न ेकतिपय  शिकायतें  की
 हैं  कि  वे  कार्य  नहीं  कर  रहे  ओर  इस  प्रकार  राजस्व  में  बृद्धि  नहीं  हो  रही  है  क्योंकि  उन्हें  अकृंका  है  कि
 उन्हें  उस  स्थान

 से  हटाकर  एक  स्थायी  पोस्‍्टमास्टर  की  नियुक्ति  की  हम  प्रोश्साइम्र
 योजना  लागू  करत  चाहते  हैं  ताकि  उनकी  आय  बढ़े  क्‍योंकि  कुछ  स्थानों  में  पिछले  15  बढ्ों  से  ठैश्कि
 राजस्व  अथवा  राशि  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जिसका  अर्थ  यह  है  कि  वे  अपना  कार्य  गम्सीरस  बे  कहीं
 करते  और  उन्होंने  डाक  सेवा  को  बढ़ाने  के  लिए  परिश्रम  नहीं  हम  चहहते  थे  ---

 )

 शी  थी०  के०  गहयी  :  उन्हें  ।0  मिनट  का  कार्य  करने  हेतु  30  किलोभीशर
 चलता  पड़ता  है  ।  शायद  आपके  आंकड़े  सही  नहीं

 भी  रामनिवास  सिर्धा  :  मैं  यह  स्पष्ट  कह  रहा  हूं  कि  उन्हें  पांच  घष्टे  स ेअज्षिक  कार्य  गहीं
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 करना

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  उनसे  पांच  धण्टे  से  अधिक  समय  तक  कार्य  करने  की  आशा  की  जांती  किन्तु
 वे  कहते

 श्री  रामनिवास  मिर्धा  :  यदि  वे  कार्य  करते  हैं  और  उनके  पास  पांच  धण्टे  स ेअधिक  का  कार्य

 होतः  है  तो  इमका  स्तर  बढ़ाने  के  अन्य  मानक  हैं  हम  उनकी  परिलब्धियां  बढ़ाते  रहे
 प्रो०  रंगा  को  भी  यह  जानकर  खुशी  होगी  ।  अब  भी  हमने  उनकी  परिलब्धियों  में  बृद्धि  करने  के  लिए
 एक  सभिति  बनाई  हम  इसके  प्रति  जागरूक  वे  हमारी  व्यवस्था  का  बढ़ा  महत्त्वपूर्ण  अंग
 उनकी  अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  हमारी  ग्रामीण  सेवा  को  वे  बड़ी  कुशलता  से  बला  रहे  हैं
 ओऔर  हम  उन्हें  प्रोत्साहन  आदि  देकर  इस  सेवा  को  मजबूत  बनाना  चाहते

 स्मृति  डक  टिकट  तथा  स्वृतत्त्रता  सेनानी  डाक  टिकट  ध्यृंखला  का  स्वागत  किया  गया  है
 हम  इसे  अगले  वर्ष  भी  जारी  जहां  दक  इतमें  अन्य  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  लिए  स्मृति  डाक
 टिकट  शंखला  शामिल  करने  के  बारे  में  दिये  गये  सुशावों  का  सम्बन्ध  हमने  मासक  लिधरित  कर
 रखे  हैं  और  हमारी  एक  सलाहकार  समिति  है  जो  इन  प्रश्नों  पर  विचार  करती  है  और  इसके  अतिरिक्त

 हमने  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  सुक्षावों  को  स्वीकार  करने  का  प्रयास  किया  अतः  माननीय  सदस्यों
 ने  जो  सुझाव  दिये  हमें  उन  पर  विचार  करना  द्रोगा  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  कम्पनियों  द्वारा  चलाई  जा  रही  समानान्तर  डाक  व्यवस्था
 के  बारे  में  आपकी  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ओ  रामनियास  भिर्घा  :  समानानतर  डाक  सेवा  जैसी  कोई  चीज  नहीं  इस  प्रकार  की

 प्ेया  चलाना  ग्रेर-कानूनी  होता  हमने  कुछ  लोगों  को  पकड़ा  हम  उनके  विरुद्ध  कायंवाही  कर

 रहे  हैं  मोर  हम  इस  बारे  में  सख्ती  समानान्तर  सेवा  चलाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  हम  अपनी
 सेका  को  एकमात्र  सेवा  बने  रहना  देना  चाहते  हैं  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  डाक  अनुसन्धान  केस्द्रों  क्या  हुआ  ?

 श्री  रामनिद्यास  सिर्धा  :  डाफ़  अनुसन्धान  केन्द्र  इसके  लिए  नहीं  चाहे  इसे
 सेंसर  किया  जाता  है  मा  यह  हमारी  विधि  पद्धति  का  एक  अंग  है  जिस  पर  यहां  चर्चा  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  इस  सम्बंध  में  कानूनी  उपबन्ध  है  जिन्हें  लागू  किया  जा  सकता  है  या  नहीं  भी
 किया  जा  वह  बिल्कूल  एक  भितत  मामला  जहां  तक  अनुसन्धान  केन्द्र  का  सम्बन्ध  इसके

 लिए  यह  कहना  कि  इसका  गैर-कानूनी  गतिविधियों  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  सही  नहीं

 हमारे  अनृसन्धान  केन्द्र  जहां  कहीं  भी  स्थापित  वास्तव  में  अनुसन्धान  कार्य  कर  रहे  किसी  ने  इस
 बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  हम  स्वयं  पत्र  क्यों  नहीं  हम  ऐसा  करते  लगभग  सभी  मार्गों
 पर  हमने  ऐसी  पद्धति  लागू  की  है  कि  हम  अपने  ही  पत्र  कतिपय  गन्तव्य  स्टेशनों  पर  भेजते  हैं  ताकि  यह
 देखा  जा  सके  कि  उन  पत्रों  को  यहां  पहुंचने  में  कितना  समय  लगता  है  ।  उन्हें  वहां  पहुंचने  में  वितता  समग्र
 लगेगा  ?  आप  इसके  बारे  में  जानना  चाहते  यह  हमारा  अनुसंधान  केन्द्र

 को  शुरेश  कुरूप  :  कया  इसका  संचालन  गह  मंत्रालय  में  जांच  श्यूरों  के  सदक्य
 करते  हैं  ?
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 ओ्ो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्‍यों  नहीं  ?  हमारे  देश  में  सो०  आई०  ए०  का  बहुत  सा  काम

 क्री  नारायण  चौबे  :  ऐसा  क्‍यों  है  ?

 ओर  बो०  के०  गढ़बी  :  ऐसा  कंसे  हो  सकता  है  ?

 क्री  रामनिवास  सिर्धा  :  श्री  पाणिग्रही  ने  उद्ोसा  की  कई  समस्याओं  के  बारे  में  कम

 से  कम  स्टाफ  बचार्टरों  के  बारे  में  उड़ीसा  की  स्थिति  इतनी  खराब  नहीं  समूचे  भारत  का  औसत

 6%  है  उड़ीसा  में  यह  13%  जहां  तक  कालोनियों  का  सम्बन्ध  वहां  वास्तव  में  समस्या  है  और

 उन्होंने  मुझे  इस  बारे  में  बताया  तथा  मैंने  इसकी  जांच  की  ।  उन्हें  प्रतिदिन  50,000  गैलन  पानी  दिया

 जा  रहा

 भ्रो  मारायण  चौथे  :  उड़ीसा  सरकार  को  पानी  नहीं  भिल  रहा

 श्री  रासनिवास  सिर्धा  :  उसकी  व्यवस्था  पहले  से  ही  खराब  उड़ीसा  में  भी  हम  यह  देखने
 दा  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि सब  काम  ठीक  से  हो  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  पंयुक्‍त  परामशंदात्री  तंत्र  के  ढारे  में  द्वापका  क्या  विचार  है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्घा  :  संयुक्त  परामशंदात्री  तंत्र  की  बेठकें  हो  रही  पिछले  दो
 वर्षों  से  इसकी  बेठकें  नहीं  हुई  मैंने  पद  संभालने  के  बाद  सबसे  पहले  इस  पर  ध्यान  दिया
 कि  इसकी  बैठक  होनी  चाहिए  ।  लेकिन  चूंकि  विभाग  दो  भागों  मे  बंट  गया  इतलिए  उनकी

 यह  विदाई  बैठक  हुई  लेकिन  उनकी  बैठक  एक  आर  हुई  और  अब  संघ  इस  बात  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  कि  संयुक्त  परामशंदात्री  समिति  एक  ही  रहने  दी  जाए  अथवा  दो  बनाई

 क्या  महासंघ  ही  रहे  अथवा  ये  विभागानुसार  अलग  होना  चाहते  वे  इस  बारे  में  भी

 विचार  कर  रहे  हैं  तथा  हम  उनकी  प्रतिक्रिया  का  इंतजार  कर  रहे  जिसके  अनुसार  हम  अपनी

 संयुक्त  पशमरंदात्रो  तंत्र  को  पुनः  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  सी  बातों  का  जिक्र  किया  मैं

 सबका  उत्तर  नहीं  दे  पाऊगा  कितु  मैं  उन  सबको  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  उन्होंने  जो  भी  सुझाव  दिए

 हैं  उन  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  और  उस  पर  कार्यवाही  की  और  अंत  में  मैं  पुनः  माननीय
 सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि उनकी  सभी  जिनमें  अधिक  बिल  ही  जिसका

 उन्होंने  जिक्र  किया  पर  ध्यान  दिया  हम  इन  सब  बातों  से  निपटने  के  लिए  अपनी  व्यवस्था

 में  सुधार  करेंगें  हम  अपनी  टेलिफोन  सलाहकार  सभिति  जिसे  कि  हम  चाहते  हैं  कि  यह  वास्तव  में

 जनता  के  हि  में  उपभोक्ताओं  की  एक  प्रतिनिधिक  संस्था  हो  ,  सुदृढ़  बनाना  चाहते  हैं  और  हमें  आशा

 है  कि  हम  सभा  के  सदस्यों  के  सहयोग  से  डाक-त।र  विभाग  का  स्तर  ऊंचा  उठा  पार्येगे  जिससे  हमारे
 देश  का  हित  होगा  ।

 5.00  भ०  प्र०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संचार  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  को  मांगों  से  सम्बन्धित

 सभी  कटोती  प्रस्ताव  एक  साथ  सभा  में  मतदान  हेतु  रखूंगा  बशतें  कोई  माननीय  सदस्य  अपना
 न्धित

 प्रस्ताव  से  qT  ॥  रखता  चाहता  हो  ॥
 कटोती ft
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 सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रले  गए  तथा  झ्स्थीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संचार  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  को  मांगें  सभा  में  मतदान
 के  लिए  रखता  प्रश्न  यह  है  :

 काय॑  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाये  गये  मांग  शीषंकों  से  सम्बन्धित  संचार  मन्त्रालय  की
 मांग  संब्या  14  से  17  के  सम्बन्ध  में  31  मार्च  1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  ठौरान

 होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा
 तथा  पुंजो  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनाध्कि  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि

 में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  गृह  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  वक्तव्य

 झहमदाबाद  के  दंगों  के  संबंध  में  वश्तव्य

 5.02  भ०  १०

 ]

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  सदन  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  फरवरी
 1985  के  मध्य  से  अहमदाबाद  ओर  गुजरात  के  भागों  में  विधि  व  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगड़  रही
 मैंने  2।  पा  को  इस  सदन  में  एक  वक्‍तव्य  दिया  अभी  हाल  में  18  अप्रैल  को  मैंने  एक  दूसरा
 बकतव्य  दिया  ओर  सदन  को  व्याप्त  स्थिति  के  बारे  में  सूचित  किया  मैंने  यह  उम्मीद  भी

 जाहिर  की  थी  कि  सभी  वर्ग  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  में  मदद  करेंगे  और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि

 अहमदाबाद  ओर  राज्य  में  अन्यत्र  शांति  भंग  न  हो  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  मिश्चित  समग्र  उपाय  करने

 के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  के  बावजूद  स्थिति  ने  22  अप्रैल  को  गम्भीर  रूप  धारण

 कर  लिया  ।
 ,

 साम्प्रदायिक  जो  17/18  की  रात्रि  को  हुई  18  अप्रैल  की  सुबह  नियंत्रण  में  कर

 ली  गई  ।  मुख्य  मंत्री  और  उनके  सहयोगियों  ने  विभिन्न  संधों  के  विपक्षी  दलों  के  नेताओं

 शथा  अन्य  राजनैतिक  शिक्षादिदों  इत्यादि  सहित  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  से  विचार  विमर्श

 आंदोलन  समाप्त  करने  के  लिए  सभी  संबंधित  अधिकारियों  द्वारा  19  अप्रैल  को एक  अपील

 जारी  की  गई  |  दुर्भाग्यवश  कुछ  राजनैतिक  हालांकि  उनकी  पार्टी  सामान्य  अपील  करने  में  शरीक

 ऐसी  गतिविधियों  में  ग्रस्त  जिससे  आन्दोलन  जोर  पकड़  गया  ।  पुलिस  के  विरूद्ध  व्यापक  आरोप

 झगाए  गए  ।

 इस  बीच  उच्च  न्यायालय  में  दायर  की  गई  कुछ  बग्राचिकाओं  की  विषम  बस्तु  को  सत्यनिष्ठा

 ,
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 [  श्री  एस०  बी०  चब्हाण  ]

 मालूम  करने  के  लिए  गुजरात  उच्च  न्याग्ागलय  ने  20  अप्रैल  को  दो  निदेश  जारी  किए  ।  याचिकाओं
 में  और  समाचार  पत्रों  के  समाचारों  तथा  इलाके  के  व्यक्षितयों  के  बयानों  में  जो  घटनाएं  बताई  गई  हैं
 उनकी  विवेकशील  जांच.करने  के  लिए  दो  सदस्यों  की  समिति  नियुक्त  की  इस  समिति  में  दो

 श्री  पी०  पी०  राज्य  सरकार  का  राजस्व  और  श्री  जे०एन०

 गुजरात  उच्च  न्यायालय  के  रजिस्ट्रार  समिति  से  अश्विक  से  अधिक  25  1985  तक  सील
 कवर  में  उच्च  न्यायालय  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  क  हा  उच्च  ग्यायालय  ने  अपने

 संयुक्त  जिसको  अतिरिक्त  रजिस्ट्रार  द्वारा  सहायता  की  जा  रहीं  को  उस  सम्पत्ति  के

 फोटोग्राफ  लेने  का  प्रबन्ध  करने  के  निदेश  जिसके  नथ्ट  किये  जाने  के  आरोप  हैं  ।  याथिककर्ताओं  से

 उन  स्थानों  की  एक  सूची  देने  क ेलिए  कहा  गया  जिनके  ऐसे  याचिकाकर्ता  फोटोग्राफ

 चाहते

 उच्च  न्यायाबय  द्वारा  जारी  किए  गए  दो  निदेशों  का  पालन  करने  में  राज्य  सरकार  को  सभी

 सुविधाएं  देने  का  निदेश  दिया  गया  |

 5.  इससे  पहले  20  1935  को  खाड़िया  क्षेत्र  में  1000  व्यक्तियों  की  एक  कृत  संकल्प

 भीड़  ने  ड्यूटी  पर  तैनात  पुलिस  के  जवानों  पर  पत्थर  पुलिस  के  जवानों  द्वारा  भीड़  को  अपने

 स्थानों  पर  वापस  जाने  और  कर्फ्यू  आदेश  का  उल्लंघन  न  करने  का  अनुरोध  करने  के  बावजूद  भीड़  इस

 जिद  पर  कड़ी  रही  कि  पुलिस  उनके  क्षेत्र  में  उपस्थित  न  इसके  साथ-साथ  उसी  दिन  अर्थात्‌  20

 अप्रैल  को  खाड़िया-रायपुर  क्षेत्र  के  कुछ  व्यक्ति  महिलाओं  के  विरुद्ध  अनुचित  बल  प्रयोग  करने  और

 उनके  घरों  में  घुसने  से  पुलिस  को  रोकने  के  लिए  गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  यह  सूचित  किया

 गया  है  कि  इन  घटनाओं  से  लोग  उनके  क्षेत्र  से  पूरी  तरह  पुलिस  हटाये  जाने  की  बात  पर  जोर  देने  के

 लिए  प्रोत्साहिद  हुए  ।  इससे  पुलिस  कर्मियों  का  मनोबल  गिर  गया  और  वे  अशांत  हो  गए  तथा  उन्होंने

 एक  जगह  एकत्र  होता  शुरू  कर  दिया  ।  जँंसे  ही  इसका  पता  लगा  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  ने  पुलिस

 को  वापस  अपमे  ड्यूटी  स्थलों  पर  जाने  का  अनुरोध  किया  ।  लगभग  सभी  पुलिस  कर्मी  तुरुत  वापस  चले

 गये  ।  फिर  भी  एहतियाती  उपाय  के  रूप  में  पुलिस  आयुक्त  ने  खड़िया  और  रायपुर  क्षेत्र  में  सेना  तैनात

 फरने  का  निर्णय  किया  जिसके  बाद  अधिकांश  पुलिस  कमियों  को  उस  क्षेत्र  से  हुटा  जिया

 मैं  अत्यन्त  खेद  के  साथ  सदन  को  यह  सूचना  देता  हूं  कि  22  1985  को  उच्च  न्यायालय

 के  निदेशों  का पालन  करते  समय  एक  गंभीर  घटना  घटी  ।  एक  याचिकाकर्ता  और  राज्य

 सरकार  के  प्रतिनिधियों  के साथ  उच्च  न्यायालय  के  अपर  रजिस्ट्रार  और  संयुबत  रजिस्ट्रार  के  एक  दल

 ने  कयित  क्षतिग्रस्त  सम्पत्ति  के  फोटोग्राफ  लेने  फे  लिए  अहमदाबाद  शहर  के  रायपुर  और  खड़िया  क्षेत्रों

 का  दौरा  लगभग  11.00  बजे  क्षेत्र  में  विरोधी  भीड़  एकत्र  हो  गई  ।  जब  दल  रायपुर  गेट  पर  पहुंचा

 दल  के  पीछे  आ  रही  भीड़  ने  एक  हैड  कांस्टेबल  और  एक  होम  गार्ड  पर  घातक  हथियारों  से  हमला  किया  ।

 जद्मी  होने  के  कारण  हैड  कांस्टेबल  की  तुरम्त  मृत्यु  हो  होम  गा  भी  गंभीर  रूप  से  घायल  हुआ  ।

 प्रैस  में  प्रतिकूल  रिपॉर्टिंग  के  प्रभाव  से  हैड  कॉस्टेबल  की  मृत्यु  तथा  रायपुर  ओर  खॉडिया

 क्षत्रों  में  पुलिस  अधिकारियों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  न्यायिक  मजिस्ट्रंट  के  न्यायालय  के  पहंसे  के  निर्णय

 से  पुलिस  बल  की  भावनाओं  पर  अत्यधिक  प्रभाव  पड़ा  जिसका  पहले  ही  मनोबल  गिर  चुका  इस
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 पृष्ठभूमि  से  अब  यह  प्रतीत  होगए  कि  उच्च  न्यायालय  द्वारा  नियुक्त  किए  गये  दल  के  दोरे  के समय  जिस
 कांस्टेबल  पर  कायराना  हमला  किया  गया  था  भौर  उसे  मार  दिया  गया  के  परिणामस्वरूप  पुलिस
 की  भावनाएं  भड़क  उठी  ।  दिवंगत  हैड  कांस्टेबल  के  शव  को  दाह्संस्कार  के  लिए  ले  जा  रहे  व्यक्तियों  में

 बड़ी  संख्या  में  पुलिसकर्मी  शामिल  शव  को  ले  जतते  व्यक्ति  जैसे-जैसे  आगे  बढ़ते  गए  पुलिसकर्मी
 अशांत  होने  लगे  और  दुर्भाग्यवश  उनमें  से  कुछ  आगजनी,सड़क  के  वाहनों  सहित  निजो  सम्पत्ति  को  क्षति

 पहुंचाने  लगे  ।  गुजरात  समाचार  प्रेस  और  इण्डियन  जनसत्ता  प्रेस  के  परिसरों  को आग  लगा
 इसके  अतिरिक्त  शहर  के  अधिकांश  निशस्त्र  पुलिसकर्मी  अपनी  ड्यूटियों  को  छोड़  गए  और  यहां

 तक  की  गतवर  पुलिस  वायरलैस  संचार  प्रणाली  भंग  हो  गयी  ।

 जैसे  ही  हैड  कांस्टेबल  के  मरने  की  खबर  मुख्य  मंत्री  को  दी  गयी  उन्होंने  मृत्यु  की  निन्‍्दा  की
 और  मृतक  के  परिवार  को  एक  लाख  रुपये  राहुत  के  रूप  में  देने  की  घोषणा  उन्होंने  पुलिसकर्मियों
 सै  अपनी-अपनी  ड्यूटियों  पर  जाने  की  अपील  की  ।  साथ-साथ  गृह  मंत्री  और  पुलिस  महानिदेशक  ने

 भी  पुलिसकर्मियों  स ेअपील  की  ।  पुलिस  महानिदेशक  तथा  अहमदाबाद  शहर  के  पुलिस  आयुक्त  तथा

 श्न्‍्य  वरिष्ठ  अधिकारी  एक  के  बाद  दूसरे  थानों  में  गए  और  पुलिस  कमियों  से  अपनी  ड्यूटी  पर  जाने

 का  आग्रह  इन  सभी  समझौताकारी  प्रयासों  क ेकारण  पुलिसकर्मी  22  अप्रैल  को  19.00  बजे

 अपनी-अपनी  ड्यूटियों  पर  लौट

 पुलिस  के  ड्यूटी  पर  से  हटने  के  बाद  राज्य  सरकार  ने  सैनिक  कुमुक  को  सुदृढ़  करने  का  निर्णय

 लिया  और  उसे  शहर  के  दंगे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  शीघ्र  ही  ने  हिसा  से  अत्यधिक  प्रभावित
 सभी  क्षेत्रों  में  स्थिति  शम्भाल  ली  ।  सेना  को  नागरिक  प्राधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  बुलाया  गया
 था  और  कुछ  न्यूज  एजेन्सियों  द्वारो  दी  गई  यह  को  अहमदाबाद  शहर  को  पूरी  तरह  सेना  को  सौंप

 दिया  गया  बिल्कुल  गलत  थी  ।

 गह  यूचित  किया  गया  है  कि  उच्च  न्यायालय  ने  अपने  निदेशों  का  पालन  25  अप्रैल  तक
 स्थगित  कर  दिया  है  और  दिनांक  26  अप्रैल  की  मामलों  की  समीक्षा  की  कुछ  निर्दिष्ट

 क्षेत्रों  में  कुछ  पुलिस  अधिकारियों  के  आवागमन  के  बारे  में  निदेशों  को  बताया  जाता  29  अप्रैल
 तक  स्थगित/रोक  दिया  गया  हूं

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  भौर  सदन  की  भावनाएं  हमारे  रही  हं  कि  सभी  तरह  की  हिंसा  की
 अवश्य  निन्‍दा  की  जानी  समाज  के  सभी  वर्गों  और  सभी  राजनंतिक  दलों  को  इस  प्रकार  से
 कार्य  करना  चाहिए  कि  जिससे  केवल  अहमदाबाद  में  हो  नहीं  अपितु  पूरे  गुजरात  राज्य  में  सामान्य
 स्थिति  बहाल  करने  में  मदद  मिले  ।  इस  संबंध  में  आमतौर  पर  राज्य  सरकार  के  प्रयत्नों  की  अनुकूल
 प्रतिक्रिया  हुई  हालांकि  यह  सेद  की  बात  है  कि  कुछ  व्यक्ति  इस  प्रकार  4  यों  में  ग्रस्त  रहे
 है  जिससे  व।तावरण  दूषित  हो  गया  ।  हालांकि  प्रैस  ने  बड़ा  सहयोग  दिया  है  लेकिन  कुछ  समाचार  पत्रों
 में  घटनाओं  को  अत्यन्त  बढ़ा  चढ़ाकर  भौर  तोड़  मरोड़कर  प्रकाशित  यह  सभी  उच्च  न्यायालय
 के  निदेशों  के  के  दौरान  कायराना  हरकत  के  साथ-साथ  इसके  परिणामस्वरूप  ऐसी
 स्थिति  पैदा  हुई  ओर  पुलिसकर्मियों  ने  ऐसा  व्यवहार  किया  जो  कर्मियों  की  एड  वर्दीधारी  सेवा  के  लिए
 अनुच्षित

 मझे  विश्वास  है  कि  सदन  भीड़  की  कारेंगाई  की  निर्दा  करने  में  मेरा  साथ  जिधके
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 एस०  बो०  चब्हाण |
 परिणामस्वरूप  एक  टैड-कांस्टेबल  की  मृत्यु  हो गयी  और  एक  होम  गार्ड  गंभीर  रूप  से  घायल  हो

 हिंसा  से  छुटकारा  पाने  ओर  कानून  और  व्यवंस्था  को  स्थिति  को  बहाल  करने  में  सभी  व्यक्तियों  द्वारा

 पूरे  मन  से  और  अनुकूल  प्रयत्न  किए  जाने  मैं  सदन  के  सभी  वर्गों  तथा  प्रेस  से  इस  कार्य  में

 सहयोग  देने  तथा  अहमदाबाद  और  गुद्धरात  के  अन्य  भागों  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  में  मदद  देने

 की  अपील  करता

 [  प्रनुवाद
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या

 )
 प्रो  ०  मधु  दंडवते  :  सुबह  वधान  और  प्रो ० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, सुबह 11 और 12  बजे***

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  आप  सब  बठ  मैं  आप  सबको  बात  मैं  नहीं  चाहता
 कि  अन्य  सदश्ष्य  खड़े  यदि  कोई  सदस्य  कुछ  कहना  चाहतः  है  तो  उसे  खड़े  होकर  कहने  दीजिए  ।
 यदि  सभी  सदस्य  इस  तरह  घड़े  होते  हैं,तो  मैं  किसो  की  बात  नहीं  सुन  पाऊंगा  और  कुछ  भो  रिकार्ड  में
 सम्मिलित  किए  जाने  की  अनुमति  नहीं  मैं  आपसे  अनु रोध  करता  हूं  कि  पहले  कृपया  आप  सब  बैठ
 ज'हये  ।  इस  मामले  में  मैं  दृढ़  हूं  पहले  आप  सब  बैठ  जाइए  ।  मैं  आप_सबको  बुलाऊंगा  लेकिन  इस  तरह

 प्रो०  आप  कया  कहना  चाहते  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दंडबलते  :  सुबह  '**
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  मैं  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  को  बुलाऊंगा  ।

 प्रो०  सध  वंडवते  :  सुबह  जब  हमने  श्यंग  की  कि  गृह  मन्‍्त्री  जी  वक्तव्य  तब  मैंने
 यह  सुझाव  भी  दिया  था  कि  जिस  समय  अध्यक्ष  महोदय  ने  यह  धोषणा  की  हि  गृह  मनन्‍्त्री  जी  वक्तव्य

 हमने  रह  स्वीकार  किया  कि  यह  काम  पहले  ही  कार्य  सूची  में  था  और  हमने  नियम  194  तथा
 193  के  अन्तर्गत  यह  नोटिस  दिया  था  कि  वास्तय  में  हमने  गृह  मन्त्री  के  वक्‍तब्य  पर  विचार  कर  इस
 पर  आगे  चर्चा  करते  यदि  आप  रिकार्ड  देखें  तो  उससे  यह  पत्ता  चलता  है  कि  सुबह  अध्यक्ष  महोदय
 में  उसे  अस्वोकार  नहीं  किया  और  कहा  “  मैं  चर्दा  को  रोक  नहीं  रहा  हूं  कितु  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  द्वारा
 बक्‍तठय  दिये  जाने  के  बाद  ही  निर्णय  लूंगा

 ।”
 नियमानुसार  जब  मन्त्रो  महोदय  सभा  में  वक्तव्य  देते  हैं

 तो  वक्तव्य  देते  से  पूर्व  उन्हें  उसकी  एक  प्रति  अध्यक्ष  महोदय  को  देनी  होती  है  अध्यक्ष  जी  इसका
 मोदन  करते  हैं  तया  फिर  मन्त्री  जी  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी  जाती  अतः  उनके  पास  वक्तव्य
 की  एक  प्रति  पहले  ही  से  इस  बीच  स्थिति  की  गंभीरता  को  देखते  हुए  उन्होंने  बात  समझ  ली
 मैं  एक  पूर्वोदादरण  उद्ध,त  करना  चाहता  2।  1982  को  जब  नेली  में  नरसंहार
 सुबह  ।[  बजे  मैंने  प्रशत  काल  समाप्त  और  निलंबित  किए  जाने  की  मांग  की  ।  समूची  सभा  इस  बात  से
 सहमत  थो  कि  हमें  प्रश्न  काल  का  निलंबन  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  चूंकि  अध्यक्ष  महोदय  ने  सुबह  कहा
 था  कि  वह  वक्तव्य  पर  चर्चा  किए  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार  मैं  ्ञागदा  चाहता  हूं  कि  उन्होंमे
 क्या  निर्णय  लिया  है  :  यह  मामला  बहुत  गंभीर  है***  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  केबल  इतना  ही  कहा  था  कि  वह  विचार
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 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मन्‍्त्री  जी  की  तरह  यह  मत  कहिए  कि  मामला  विचाराधीन

 पिछले  सैकड़ों  वर्षों  स ेइसी  तरह  का  उत्तर  दिया  जाता  रहा  उपाध्यक्ष  मह्दोदय  को  मन्त्री  जी  की

 भाषा  में  उत्तर  नहीं  देना  चाहिए*'**  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  सब  बैठ  जाइए  मैं  उन्हें  उत्तर  दूंगा

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  |  मैं  उत्तर  देना  चाहता  जब  तक  आप  सब  नहीं  बेठ
 मैं  किसी  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दंगा  ।

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  महोदय  कृपया  प्रो०  तिवारी  के  निर्देशनुसार  न  आप  रिकाई

 देखिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहे  कि  वह  वक्‍तव्य  देखकर  निर्णय

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  उन्होंने  वक्तव्य  देश  लिया  है***  अध्यक्ष  वक्तव्य

 देखे  बिना  गृह  मन्त्री  वक्तव्य  दे  ही  नहीं  सकते  ।  यहो  प्रक्रिया  का  निपम

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मस्त्री  महोदय  ने  वक्तव्य  दिया  यदि  आप  आगे  और  बर्चा  कराना

 चाहते  तो कृपपा  नोटिस  दीजिए  ।  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 प्रो०  मथु  दंडबते  :  हम  पहले  ही  नोटिस  दे  चूके

 उपाध्यक्ष  महो दय  :  आप  वक्‍तठय  के  आधार  यर  नोटिस  दीजिए***

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आपको  नियमों  की  जानकारी  नहीं  जब  यह  घोषणा  की  जाती  है  कि
 वक्तव्य  दिया  जाने  वाला  है  तो  कार्य  सूची  में  इसे  शामिल  किया  जाता  उपी  क्षण  नोटिस  दिया

 गया  माना  जाता  मैंने  सुबह  ही  नोटिस  दे  दिया  था  और  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  को  भी  बता  दिया  था

 मैंने  नोटिस  दे  दिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  मन्‍्त्री  मप्तोदय  ने  अब  वक्‍तव्य  दे  दिया  आप  कृपया  नोटिस  दीजिए  ।

 प्रो०  सघु  दंडबले  :  मैं  पहले  ही  नोटिस  दे  चुका

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  नया  नोटिस  दीजिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कार्य  सूची  में  इसका  उल्लेख  नहीं  तो  मैं  अभी  इसकी  अनुमति
 नहीं  दे  सकता  ।  यदि  आप  इस  पर  ओर  चर्चा  कराना  चाहते  हैं  तो कृपपा  नोटिस  मैं  इस  पर

 विचार  कडूंगा  ।

 प्रो०  सथु  इंडबते  :  मैं  सुबह  ही  इस  प्रश्त  को  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  और  अध्यक्ष  पहोदय  ने  हमे
 स्वीकार  कर  लिया  है:-*  )
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 उपाध्यक्ष  आप  नया  नोटिस  दीजिए  ।  मैं  इस  पर  विचार  उन्होंने  अभी  ही
 वक्तव्य  दिया  आप  अब  और  नोटिस  दीजिए  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मेरा  नोटिस  पहले  ही  स्त्रीकार  किया  जा  चुका  मुझे  सचिवालय  द्वारा

 पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  कि  नोटिस  स्वीकार  कर  लिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  अध्यक्ष  महोदय  से  बात  करूंगा  ।  प्रो०  आप
 क्या  कहना  चाहते  हैं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  मुझे  केवल  एक  ही  प्रश्न  पूछना  मामला
 बिल्कुल  स्पष्ट  प्रो०  दंडवते  और  अन्य  सदस्यों  ने  अपना  दृष्टिकोण  अध्यक्ष  महोदय  को  बताया
 अध्यक्ष  महोदय  ने  उनकी  बात  सुनने  के  बाद  अपना  विनिर्ण  य  दिया  कि  गृह  मन्त्री  जो  वक्तव्य  देंगें  और
 उसके  बाद  वह  इस  मामले  पर  विचार  करेंगें  और  गुण  दोष  के  आधार  पर  वह  अपन

 देगें
 कि

 क्या  वाद  विवाद  आवश्यक  है  ओर  मैं  समझता  हूं  यह  अध्यक्ष  महोदय  पर  निर्भर  है
 कि  वह  अपना  विनिर्णय  बदले  वे  इस  समय  चर्चा  कराने  पर  जोर  नहीं  डाल  सकते  ।  अध्यक्ष  महोदय
 में  कभी  चर्चा  कराने  का  वचन  नहीं  दिया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  विनिर्णय  दे  दिया  श्री  मान  कृपया  बैठ  मैं  पहले
 ही  इस  बारे  म  वता  चुका  मैं  चाहता  हूं  कि सदस्य  अपनी  बात  संक्षेप  में  समय  व्यर्थ  मत

 '
 कीजिए  |

 भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  इस  की  एक  प्रथा  मैं  पू्वदाहरण  उद्धत  नहीं
 कर  रहा  हूं  कि  सभा  में  किसी  राज्य  के  कानून  और  व्यवस्था  संबंधी  मामलों  पर  चर्चा  की  अनुमति  नहीं
 दी  जाती  |  हम  इस  प्रथा  को  देखते  आ  रहे  गुजरात  के  संदर्भ  विपक्ष  ने  मांग  की  *

 उपाध्यक्ष  आपका  बधान  काफी

 भी  प्रिय  रंजन  दास  सुंशी  :  आपको  मेरी  बात  सुननी  आप  मुझे  इस  तरह  चुप  नहीं
 करा  सकते  ।  मैं  समा  का  सदस्य  हूं  और  मुझे  बोलने  का  अधिकार  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कया  कहना  चाहते

 )

 भी  प्रिय,रंजन  दास  मुंज्ञी  :  आप  मुझे  चुप  नहीं  करा  सकते,यदि  गुज  रात  की  कानून  और  व्यवस्था
 पर  इस  तरह  चर्चा  की  जानी  तो  गृह  मंत्री  त्रिपुरा  क्यों  नहीं  जाते  ?  हमारी  यह  मांग  मुझे  इस
 तरह  मांग  क  ने  का  अधिकार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मृंझी  :  आप  मुझे  चुप  नहीं  करा  मंत्री  महोदय  को  त्रिपुरा  और
 पश्चिम  बंगाल  दोरा  करना  ही  यदि  मंत्री  महोदय  इस  तरह  वक्‍तब्य  देते  हैं  तो  वह  इसे
 भी  टाल  नहीं  यदि  आप  इसकी  अनुपति  देते  हैं  तो  उन्हें  वहां  जाना  ही  यदि  विपक्ष
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 गुजरात  पर  चर्चा  की  मांग  करता  है  तो  हम  भी  त्रिपुश  और  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  मांग  कर

 सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  कृपया  बैठ

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मुझे  इस  तरह  मांग  करने  का  अधिकार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  तिवारी  ।  मैं  आपकी  बहुत  सुन  चुका

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  बुलाऊंगा  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  त्रिपुरा  में  उग्रवादियों  ने  हमारे  सुरक्षा  बलों,के  जवानों  की  हत्या
 की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बुलाऊंगा  |  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुंझी  :  उग्रवादी  सीमा  पर  देश  की  अखंडता  के  लिए  गंभीर  खतरा  पैदा
 कर  रहे  मंत्री  महोदय  वहां  जाकर  वक्तव्य  क्यों  नहीं  देते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अनावश्यक  रूप  से  कठिनाई  पैदा  कर  रहे  मेरा  आप  सबसे  अनुरोध
 है  कि  आप  बैठ  जाइए  ।  आपने  जो  भी  विचार  व्यक्त  किए  मैंने  सुने  अब  मैं  निर्णय  आप

 मुझे  इस  तरह  बाध्य  नहीं  कर  सकते  ।

 ओ  बसुदेव  भ्राचार्य  :  यह  राज्य  का  मामला  मंत्री  महोदय  ने  वक्तव्य  दिया

 यह  पर्याप्त  नहीं  उस  घटना  के  बारे  में  पूरी  चर्चा  कराई  जानी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  कहा  है  कि  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 भरी  असुवेव  झाजाय  :  क्या  आप  हमारा  नोटिस  स्वीकार  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखंगा  ।  कृपया  बंठ

 )

 झी  के०  पो०  उस्तीक्षष्णन  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपसे  स्पष्टीकरण  चाहता
 अभी  थोड़ी  देर  पहले  आपने  टिप्पणी  की  थी  कि  यह  कार्य  सूची  में  नहीं  मुझे  यह  श्मझ  नहीं  आता
 कि  अध्यक्ष  महोदय  ने  यह  घोषणा  की  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देंगे  तब  कार्य  सूची  संशोधित  मानी  जाती

 इसलिए  आप  ऐसर  तक  नहीं  दे  सकते  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बाल  आपको  स्पष्ट  करना  चाहता  उन्होने  कहा  था  कि  मन्‍्त्री

 महोदय  के  वबतव्य  के  गाद  वह  इसके  महत्व  के  आधार  पर  विचार  बस  यही  उन्होंने  कहा

 उन्होंने  वह  स्थिति  कभी  स्वीकार  नहीं  की  ।

 श्री  के०  पी०  उन्‍्नीकृष्णन  :  मैंने  अपनी  बात  पूरी  नहीं  की

 श्री  नाशयण  चोबे  :  उन्होंने  कहा  था  कि  चर्चा  की  अनुमति  दे  दी  आप

 इससे  इंकार  कंसे  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  के०  पी०  उम्नीकृष्णन  :  हम  गुजरात  की  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  आम  चर्चा

 नहीं  कर  रहे  ,  हम  उन  प्रमुख  तथ्यों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  जिसके  कारण  अल्प  संख्यकों  तथा  कमजोर

 वर्गों  लोगों  पर  बुरा  असर  पड़ा  है  तथा  उस  बिगड़ी  हुई  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  करना  चाहते  हैं  जिसके
 का  रण  सिविल  अधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  सेना  भेजने  पर  मजबूर  होना
 १३  ।  हम  उस  स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  जो  पूर्ण  रूप  से  सभा  के  अधिकाराधीन  अभिव्यक्ति  की

 स्वतब्त्रता  तथा  सम!चार  पन्नों  को  अधिकार  देने  का  भी  प्रश्न  वक्‍तण्य  को  पढ़कर  मुझे  धक्का  लगा
 कि  इसमें  इसकी  निन्‍्दा  का  एक  भी  शब्द  नहीं  है  कि  प्रेस  को आग  लगा  दी  गई  जबकि  उन्होंने  उस

 भीड  की  उस  कारंवाई  की  बहुत  निन्‍दा  की  है  जिसके  परिणामस्वरूप  एक  हवलदार  की  मृत्यु  हो
 इसी  प्रकार  प्रेस  को  आग  लगाने  की  निन्‍दा  पर  भी  एक  शब्द  भी  नहीं  बोला  ।  इस्ती  लिए  इस  मामले  पर

 चर्चा  करने  का  सभा  को  पूरा  अधिकार  हसी लिए  पैंने  कहा  है  कि  ये कहकर  कि  यह  कार्य  सूची  में  नहीं
 आप  हमारा  अधिकार  नही  छीन  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  के  वक्तव्य  पर  हम  अब  नहीं  चर्चा  कर  आप  जंसा  भी  महसूस
 करते  हम  देख  लेंगे  ।

 प्रो०  सध  वंडबले  :  जब  राज्य  में  पुलिस  डी  अपराधी  बन  चुकी  है  तो  मुख्य  मंत्री  को  बने  रहने
 का  कोई  नैतिक  अधिकार  नहीं  है  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  आप  वह  नहों  कह  सकते  *********  ***

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  कृपया  सभी  बेठ  जाइए  |

 )
 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  श्री  दंडवते  की  टिप्पणी  कार्यवृत  में  शामिल  न  की  जाए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बड़ा  दुःख  मैं  आार-बार  सभी  सदस्यों  को  कहे  रहा  हूं  कि  वे  बैठ  जाएं

 तथा  यदि  वे  बोलना  चाहते  हैं  तो  अपना  हाथ  उठा  जब  मैं  इस  प्रकार  से  आग्रह  करता  रहता  हूं  तो

 कोई  इसका  पालन  नहीं  इन  हालात  में  मैं  दूसरों  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  सव  मैं
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 नव्श्््यि््पर+रः  च्चज्लड्ड्लडड्लड2ड़्ड्ड>_ड:डक,स,  अ  अइअओ  ओ  चसध  स्‍  स्‍इचघछचख  ख  खऋऊऋतऋतऊतਂ  आओ  न  अति
 कार्य  के  अगले  मद  पर  जा  रहा  हूं  ।  बस  मैं  यही  कुछ  कर  सकता  मुझे  अति  है  कि  आप  इसका
 बढुत  अधिक  फायदा  उठा  रहे  कोई  भी  उसका  पालन  नहीं  कर  रहा

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  बार  फिर  आग्रह  कर  रहा  माननीय  यदि  आप  गुजरात

 के  हस  मामले  पर  चर्चा  करने  को  उत्सुक  यदि  आप  इसे  उठाना  चाहते  आप  सूचना  मैं  इस
 पर  विद्यार  करूंगा  ।  इस  पर  आगे  चर्चा  नहीं  होगी  ।  आप  सूचित  की  जिए  ।  बात  समाप्त  हो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  उसका  नोटिस  मैं  इसको  देख

 भरी  बी०  किशोर  चर  एस  *  देव  पायतोपुरम  :  हमने  गुजरात  में  उत्गन्त  विशेष  स्थिति  के  ब,रे
 में  सूचित  कर  दिया  गृह  मंत्री  के  वक्तव्य  देने  से पहले  जो  स्थिति  थी  बह  वैसी  की  बसी  ही  है  क्योंकि

 इसमें गृह  मंत्री  ने  अपने  वक्‍तथ्य  द्वारा  कोई  नई  चीज  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  अब  वाद-विवाद  नहीं  किया  जा  आप  सूचित  कीजिए  मैं

 अनुमति  दे

 )

 श्री  किशोर  चमस्र  एस०  देव  :  वहां  गुजरात  में  संविधादिक  मशीनरी  बिल्कुल  अस्तव्यस्त

 हो  गई  सरकार  वहां  असफल  हो  गई

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  मैं  आप  में  स ेकिसी  को  भी  नहीं  सुन  सकता  ।

 )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सभा  इस  मामले  पर  चर्चा  इसलिए  कर  रही  है
 क्योंकि  गुजरात  में  सांविधानिक  मशीनरी  बिल्कुल  समाप्त  हो  चुकी  )

 उपाध्यक्ष  सहोबय  :  कृपया  बैठ  जाइए  ।  श्री  आप  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )

 ओर  बसुदेब  ब्ाचाय  :  उपाध्यक्ष  गृह  मन्त्री  के  वक्‍तव्य  के  बाद  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  आपको  गृह  सन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  बर  चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं  दे
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 सकता  ।  इस  पर  आर  आप  कुछ  भी  कहना  मै ंउसकी  अनुमति  नहीं  क्रायंवाही  वृतान्त  में

 कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  द ेसकता  ।  आप  कया  कहना  चाहते  हैं  ।

 श्रो  बो०  के०  गढवी  :  महोदय  मैं  एक  स्पथ्टीकरण  चाहता  हूं  कि  सभी
 विपक्षी  थाहें  वह  बी०  जे०  पी०  है  या  जनता  के  अपील  करने  के  बावजूद

 **

 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  हम  मद
 संख्या  6  पर  आते

 कं
 प

 मनन  किन  SO  ++«

 5.24  म०  प०

 झनुदानों  की  मांगें  1985-86*

 रक्षा  मम्जाल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  रक्षा  मन्त्रालय  की  मांग  संख्या  18  से  23  पर  चर्चा  करेगी  तथा
 मतदाय  करेगी  जिसके  लिए  6  घण्टे  का  समय  दिया  गया

 श्री  वोौ०  सोभनाद्रीसवरा  राव  ने  रक्षा  मन्त्रालय  दी  अनुदान  मांगों  पर  कटौती  प्रस्ताव  सभा
 पटल  पर  रखे  मैं  जानमा  चाहूंगा  कि  क्‍या  वह  सदन  में  उपस्थित  हैं  और  अपना  कटौसी  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करने  के  इच्छुक  हैं  ।

 )

 श्री  असुदेब  झ्ाचाय  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि कया  आप  इस  विषय  पर  विस्तार
 से  चर्चा  करने  की  अनुमति  दे  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  अय्यापु  रेड़ी  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  चर्चा  शुरू

 +  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।

 ©  क्वायंवाह्दी  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :---

 काय॑  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिश्वाई  गई  रक्षा  मन्त्रालय  सम्बन्धी  मांग  संख्या  18  से
 23  के  सम्बन्ध  में  31  मार्च  1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दोरान  होने  वाले
 ख्बों  का  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  राशि  को  पूरा  करने  के  लिए  स्तम्भ  4  में

 दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित

 राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।

 लोक  समा  को  स्वोकृति  के  लिये  प्रस्तुत  रक्षा  मन्त्रालय  सम्बन्धों  प्रनुदानों  को  मांगें

 ),  1985-86

 अैजन्‍न्‍०«»«क  eee  +  अमान  an  ककनमककक  अनन-ंनाक  निभाने  ९+ननमाे  अमन  लिननाना  दिन»  नाना  3  क्‍िनन-न-+  अःन-प  जनननमक«भ«क  जन  “कमाममाक>-+--मनक  वा  न3जन-न  नमन  कतार  ee  4  अरकामक  अफकममात  समा

 मांग  मांग  का  नाम  25  1985  को  सदन  द्वारा  सदन  की  स्त्रीकृति  के  लिये  प्रस्तुत

 संख्या  «  स्वीकृत  लेखानुदान  को  मांग  अनुदान  की  मांग  की  रकम
 की  रकम

 1  2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 Ro  रू०  रु०  रु

 रक्षा  मन्त्रालय

 18.  रक्षा  मन्त्रालय  79,48,33,000  26,91,87,000  3,97,41,66,000  1,34,59,35,000

 19.  रक्षा  पशने  84,74,79,000  4,23,73,96,000  न

 20.  रक्षा

 थयथल  7,97,84,70,000  39,89,23,55,000  बन

 21.  रक्षा

 नो  सेता  1,00,32,50,000  न  5,01,62,50,000  50,000  —

 22.  रक्षा

 वायु सेना  2,88,32,23,000  न+  14,41,61,17,000  न

 23.  रक्षा  सेवाओं

 पर  पूंजी  परिव्यय  बन  1,54,25,33,000  —  7,71,26,67,000

 '.......  कक  ES कमा  ०.  YS  ०वयाक  ९)  LS  ५७)  ७७  आम  40033  इमाकमओााा  <4)3+-+>>क्‍म  रा
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 ओ  बसुदेव  झ्राचायं  :  हम  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या
 आप  इस  विषय  पर  विस्तार  से  चर्चा  करने  की  अनुमति  दे  रहें  हम  आश्वासन  चाहते

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इसे  लिखित  रूप  में  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  तथा  आपको
 बता  दूंगा  ।  वस  इतना  ही  मैं  कह  सकता  हूं  श्री  अय्यापु  रेड्डी  भाषण  शुरू

 )

 श्री  सौ०  माधव  रेड्डी  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  अब  हमने  अगले  मद  पर  चर्चा  शुरू  कर  दी  मैं  अनुमति  नहीं

 दूंगा
 ।  आगे  कोई  चर्चा  नहीं  होगी  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दूं गा  ।

 )  े

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  पहले  ही  कर  घुके  बस  बात  समाप्त  हुई  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  हम  अगले  मद  पर  पहुंच  जुके  हैं  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  हम  जोरदार  प्रोटेस्ट  करते  हैं  तथा  बाहर  जाते

 )

 तत्पश्चात  भरी  सी०  माधव  रेड्डी  तथा  कुछ  श्म्य  सानमोय  सदस्य  सदन  से  बाहर  चले

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अय्यापु  रेड्डी--यहां  नहीं  भी  अजय  मुशरान  रक्षा  मन्त्रालय
 के  नियंत्रणाधीन  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  शुरू

 हि

 f

 क्री  जय  मुश़्रान  :  उपाध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  रक्षा  सेवा  के उन  लोगों  को

 श्रद्धांजले  अधित  करना  चाहूंगा  जिन्होंने  पिछले  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  देश  की  एकता  तथा  अख्ण्डता  के  ८

 लिए  अपना  जीवन  बलिदान  किया  |  जैसा  कि  आप  जानते  पिछले  वर्ष  हमें  बड़ी  बुरी  स्थिति  से

 गुजरना  पड़ा  है  तथा  रक्षा  सेनाओं  की  सर्वोत्तम  परम्पराओं  को  निभाते  हुए  असंख्य  लोगों  न ेअपनी  जान
 की  कुर्बानी  दी  उन्होंने  देश  को  केवल  विभाजित  होने  से  ही  नहीं  बचाया  है  बल्कि  रंग  ,

 पंथ  तथा  धर्म  का  ख्याल  न  रखते  उन्होंने  धर्म  को  उग्रवादियों  के  चंगुल  से  इस
 सम्मानीय  सदन  के  कार्यंत्राही  बृतान्त  में  यह  सम्ह्र  लित  किया  जाना  चाहिए  कि  हमारा  देश  एक  संस्था

 हमारे  स्वतन्त्रता  सेनानियों  ने  तथा  उन  लोगों  ने  जिन्होंने  इस  देश  को  जो  आज  _
 भी  है  अर्थात  वह  देश  जिस  पर  हम  सभी  को  ग्य  है,जो  भी  सिद्धांत  बनाए  उसका  आदर

 करती
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 नी  न  नन  न  ननयिन-तननततनननननन  तल  बन See  ६...

 मैं  सेना  बलों  की  युद्ध  नीतिक  आवश्यकताओं  की  जानकारी  रखने  तथा  सेना  बलों  को

 हर  तरह  से  बिल्कुल  युस्त  रखने  तथा  उनका  मनोबल  बनाए  रखने  के  माननीय  रक्षा  मंत्री  को

 बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  हाल  ही  में  हममे  प्रमुख  युद्ध  अर्जुन  की  स्वदेशी  उप्पादन  की  उपलब्धि  के
 बारे  में  समाचार  पन्नों  में  पढ़ा  मुझे  आशा  तथा  मैं  चाहता  कि  निकट  भविष्य  लाइट
 टर  एयरक्राफ्ट  जो  पाइप  लाइन  में  है  तथा  जहां  तक  इसके  उत्पादन  का  सम्बन्ध  भी  बन
 आत्म  निर्भरता  तथा  सम्पूर्ण  स्वदेशीकरण  की  भोर  इस  धीमी  परन्तु  निश्चित  प्रगति  के  भरोसे  से  बढ़
 का  और  अप्निक  उत्तेजना  की  बात  क्या  हो  सकती  मुझे  आशा  है  कि  आने  वाले  समय  में  एक  अवस्था

 ऐसी  आएगी  कि  जहां  रक्षा  आवश्यकताओं  का  सम्बन्ध  है  हमें  चीजों  के आयात  करने  की  आदत  से
 कारा  मिल  जाएगा  ।  जैसा  कि  आप  जानते  हमारे  अल्प  संसोधनों  को  मद्दे  नजर  रखते  हुए
 हमें  बहुत  अधिक  कीमत  देनी  पड़ती  तथा  अति  अधिक  लागत  देनी  पड़ती  है  जिसने  अदा  करने  की

 हालत  में  हम  नहीं  हैं  ।
 |

 वर्ष  1984-85  की  अपेक्षा  वर्ष  1985-86  के  रक्षा  बजट  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  हुई  इस  वृद्धि
 का  स्वागत  विपक्षी  दल  के  बैंचों  पर  बैठे  लोग  कहना  चाहेंगे  कि  यह  बृद्धि  उचित  नहीं  कुछ  इस
 सीमा  तक  भी  कह  सकते  हैं  कि  हम  ऐसे  उपकरण  खरीद  रहे  हैं  जिनकी  कोई  खास  आवश्यकती  नहीं
 जिसका  कोई  लाभ  नहीं  जो  उचित  नहीं  है  तथा  भारत  सरकार  विभिन्न  थर्चों  तथा  खरीद  का  ठीक

 तरह  से  नियन्त्रण  नहीं  रख  रही

 मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  हुए  देश  की  सीमाओं  को  देखें  तो  हमारे  चारों  ओर  ऐसे  सैटलिट  या  ऐसे
 देश  हैं  जिन्हें  विश्व  की  महाशक्तियों  वे  अपने  स्व्रार्थ  के फारण  हमारे  चारों  ओर  तैनात  किया  हुआ
 उनका  खतरा  केवल  भूमि  पर  ही  नहीं  बल्कि  आकाश  में  भी  बढ़  रहा  है  तथा  हाल  ही  में  समुद्र  में  भी

 बढ़  रहा  इसीलिए  हमारे  लिए  यह  बहुत  अनिवायं  है  कि  हम  आधुनिक  एयर  क्राफ्ट

 यड्धपोत  खरीदें  तथा  मैं  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  कराना  चाहूंगा  यदि  आवश्यकता  पड़े  तो

 यहां  तक  की  विकासात्मक  योजनाओं  की  कटौती  पर  भी  पुनः  विचार  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  देश  का

 मश्चण्डता  तथा  प्रभुसत्ता  स ेअधिक  बड़ी  चीज  कोई  नहीं  है  हूर  समय  हम  अपने  देश  के  विकास

 के  बारे  में  सोचते  हैं  परन्तु  यह  तब  तक  सम्भव  नहीं  है  जब  तक  हम  शक्ति  का  उच्च  स्तर  नहीं  बनाएं

 सुरक्षा  का  तत्व  नहीं  बनाए  लोगों  की  भलाई  का  तत्व  नहीं  बनाए  रखेंगे  तथा  देशकी

 प्रभुससा  को  नहीं  बनाए  इसीलिए  मैं  अनुरोध  करता  हूं  तथा  आशा  करता  हूं  कि  देश  की  प्रभु
 सत्ता  को  हमेशा  प्रथम  स्थान  दिया  जाता

 यद्यपि  रक्षा  मन्त्रालय  की  उपलब्धियां  बहुत  ही  प्रशंसनीय  मैं  कुछ  सूझ्षाव  देना  चाहुंगा  ।

 जैसा  कि  हम  जानते  सत्‌  1958  के  बाद  रक्षा  बलों  के  आकार  में  3  वृद्धि  हुई  परन्तु

 हमारा  मूल  ढांचा  वैसे  का  वैसा  ही  रणनीसि  की  इस  दुनिया  आने  वाले  समय  में  सामग्री  प्रबन्ध

 तथा  सैन्य  तन्त्र  प्रणाली  एक  बहुत  महत्त्वपूर्ण  भूमिका  अदा  ज॑से  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  भविष्य

 में  होने  वाले  युद्ध  बहुत  ही  उग्रता  से  लड़े  जाएंगे  तथा  तैयारी  के  लिए  समय  बहुत  कम  मिल  हमें

 सेना  बलों  की  तैनाती  के  लिए  उतना  समय  बिल्कुल  नहीं  जिस  प्रकार  आजकल  हमें  करने  की

 आदत  पड़  चुकी  दूसरे  महायुद्ध  महत्त्वपूर्ण  रक्षा  क्षेत्रों  की  सुरक्षा  फे  लिए  लम्दी  पक्तियां  होती  थी
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 प्रजय  भृशरान  ]

 तथा  संचार  की  लम्बी  की  पक्तितयां  होती  थी  जिसके  कारण  हमें  मरम्मत  के  उपाय  तथा  इसी  प्रकार  की

 अन्य  चीजें  करने  की  आवश्यकता  पड़ी  ।  इसीलिए  हमें  अपनी  प्रणाली  को  आधुनिक  बनाने  की  अति
 आवश्यकता

 मैं  सुक्लाव  देना  चाहूंगा  कि अब  रामय  आ  गया  है  कि  ब्रिटिश  तथा  विश्व  की  अन्य

 आधुनिक  सेनाओं  की  तरह  हमारे  यहां  भी  तीनों  सेनाओं  की  एक  एकीकृत  कमान  चूंकि  भविष्य  के

 युद्ध  बिल्कुल  उग्र  होंगे  तथा  उसके  शुरू  होने  की  सूचना  मिलेगी  ही  तीनों  सेवाओं  को  एक  साथ

 मिलकर  युद्ध  में  भाग  लेना  इसीलिए  तीनों  सेवाओं  की  एक  एकीकृत  कमान  होना  आवश्यक

 वर्तमान  में  हमारे  यह  स्टाफ  समिति  के  अध्यक्ष  ढीले  तथा  औपचारिक  हैं  वे  उतने  आधुनिक  नहीं  हैं
 जितने  की  माननीय  रक्षा  मन्त्री  उन्हें  रखना  चाहेंगे  ।

 ऐसा  कहा  जाता  है  कि  भविष्य  के  यूद्ध  अधात  योग्य  क्षेत्रों  मे ंकमान  पंक्ति  को  तोड़ने  के  लिए
 लड़े  ये  युद्ध  उन  क्षेत्रों  में  लड़े  जाएंगे  जहां  से हमला  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  जहां  से

 युद्ध  शुरू  करने  का  प्रयांस  किया  जा  रहा  है  तथा  ये  युद्ध  उन  संचार  पंबितयों  को  तोड़ने  के  लिए  लड़े

 जाएंगे  जहां  से  इन  प्रयासों  को  लड़ने  वाले  लोगों  तक  पहुंचाया  जाता  यदि  ऐसा  ही  है  तो  हमें  सैम्य
 तन्त्र  प्रणाली  को  बहुत  विस्तृत  आधार  पर  बनाना  मैं  इस  सीमा  तक  भी  कह  देता  हूं  कि  हम
 एकीकृत  सेन्‍्य  तन्त्र  कमान  बनाना  चाहते

 जिस  तरह  थल  नौसेनाध्यक्ष  तथा  वायु  सेनाध्यक्ष  हैं  उसी  तरह  यहां  एक  सम्भारिकी
 अध्यक्ष  होना  कुछ  सेनाओं  में  उक्त  पद  किफायत  तथा  कार्यकुशलता  का  दुष्टि  से  बहुत  सफल
 सिद्ध  हो  चुका  है  तथा  सफलता  प्राप्त  कर  रहा

 जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  1985-86  5-86  के  बजट  में  कुल  बजट  का  लगभग  35%  स्टोर  तथा
 उपकरणों  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  अगर  ऐसा  है  तो  यह  बहुत  भावश्यक  हो  जाता  है  कि

 15,000  करोड़  रुपये  या  16,000  करोड़  रुपए  की  निर्धारित  रकम  को  इस  प्रकार  ध्यय  किया  जाये
 जिससे  कि  रक्षा  सेनाओं  की  जरूरतें  समय  पर  तथा  सही  मात्रा  में  पूरी  हों  तथा  पात्र  व्यवितयों  की

 जरूरतें  पूरी  दुर्भाग्य  198  5-86  के  बजट  में  आधुनिकीकरण  के  लिए  बहुत  कम  राशि  रश्की  गई
 8)  आधुनिकीकरण  के  लिए  कुछ  राशि  तथा  अनुदान  निर्धारित  की  गई  है  और  वह  राशि  भी  रेल  के

 विभिन्‍न  रक्षा  स्टोरों  को  लाने-ले  जाने  के  परिवहन  के  विशेष  साधनों  के  लिए  आधुनिकी  करण
 से  मेरा  यह  तात्पयं  नहीं  आधुनिकीकरण  से  मेरा  तात्पयं  सम्भारिकी  वस्तु  उत्पादन  उसका

 नियन्त्रण  निगरानी  तथा  उन्हें  रक्षा  सेवाओं  को  सप्लाई  करने  की  प्रणाली  का  आधुनिकीकरण  ।

 अमरीकी  सेना  में  सेना  सामग्री  कमान  जंसा  मैंने  कहा  है  भारत  में  सम्भारिकी  कमान  या

 सम्भारिकी  अध्यक्ष  होना  अमरीकी  सेना  में  इस  सेना  सामग्री  कमान  में  आयुध  कृति
 तथा  निरीक्षण  महानिदेशक  तथा  तकनीकी  विकास  महानिदेशक
 ये  सभी  एक  ही  अध्यक्ष  के  अन्तगंत
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 ््उखञख़ऊखञखऊझखझखझखझआउ

 इस  समय  हम  उसी  व्यवस्था  का  पालन  कर  रहे  हैं  जिसका  हम  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  पालन
 किया  करते  इस  व्यवस्था  में  कुछ  सहज  कमियां  हैं  तथा  अत्यों  की  भांति  माननीय  रक्षा  मन्त्री  को
 भी  इत  कमियों  की  जानकरि  क्योंकि  रक्षा  मस्त्रालय  सम्भारिकी  जरूरतों  के  सभी  स्तरों  को
 त्रित  करता  है  लेकिन  जब  शीघ्धता  तथा  प्राप्त  करने  की  बारी  आती  है  तो  वहु  काम  विभिन्‍न
 सेवाओं  पर  छोड़  दिया  जाता  समस्त  रक्षा  सेनाओं  को  लगभग  12-13  लाख  मदों  की  जरूरत  होती

 कुछ  ऐसी  मरदें  हैं  जो  अप्रचलित  हो  गई  है  तथा  रक्षा  सेनाओं  को  उनकी  जरूरत  नहीं  तीनों
 सेनाओं  में  आन्तरिक  तथा  बाह्य  सम्बन्ध  नहीं  अगर  उत्पादन  तथा  पूर्ति  के  मस्त  कार्य  को  एक  शीर्ष
 के  अन्तर्गत  रख  दिया  जाए  तो  इससे  उत्पादन  में  राहृत  इससे  निग  रानी  करने  वालों
 तथा  रक्षा  सेनाओं  के  मध्य  अच्छा  तालमेल  स्थापित  हो  फिलहाल  रक्षा  मन्त्रालय  इस  सारे  कार्य

 एक  दशक  मात्र  ह ैजिसके  कारण  आम  उपभोक्ता  मर्दे  रक्षा  सेनाओं  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  होती  जबकि

 बाजार  में  वे  धरलता  से  उपलब्ध  होती  बाद  में  अधिक  की  मत  अदा  करके  उनकी  स्थानीय  खरीद  की
 जाती  इससे  आसानी  से  बचा  जा  सकता  है  यदि  हमारा  संयुक्त  सम्भारिकी  दृष्टिकोण  हो  ।

 इस  समय  आयुध  निर्माणी  महानिदेशक  के  अन्त्गंत  40  आयुध  निर्माणीयां  इस  प्रतिष्ठान
 में  कुछ  कमियां  इन  आयुध  निर्माणियों  का डिजाइन  लगभग  200  वर्ष  धूव॑  की  स्थितियों  को  ध्यान
 में  रखकर  तैयार  किया  गया  कलकत्ता  सभी  आयुध  आयुध  निर्माणी  महानिदेशक  के
 अन्तगंत  इन  निर्माणियों  की  उत्पादन  क्षमता  उनमें  औद्योगिक  अनुशासन  तथा  शांति  ने  उत्पादन  में

 प्रमुख  नकारात्मक  भूमिका  निभाई  मुझे  पूरी  जानकारी  है  कि  उत्पादन  की  कुछ  अप्रयुक्त  क्षमता  की
 जानकाशी  नहीं  दी  जा  रही  उनकी  वास्तविक  उत्पादन  क्षमता  किसी  विशेष  साल  में  उत्पादन  का

 निर्धारित  लक्ष्य  तथा  वास्तविक  उत्पादन  में  परस्पर  अनुपात  नहीं

 माननीय  रक्षा  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  मुद्दे  की  जांच  करें  ताकि  इन  आयुध
 णियों  की  उत्पादन  क्षमता  तथा  उत्पादन  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 जहां  तक  औद्योगिक  शांति  तथा  अनुशासन  का  सम्बन्ध  सभी  जानते  हैं  कि  नींव  नीचे  से  ऊपर

 को  रखी  जाती  है  लेकिन  अनुशासन  की  भावना  ऊपर  से  नीचे  की  ओर  आती  है  ।  उदाहरण  प्रस्तुत  करके

 ही  अनुशासन  तथा  औद्योगिक  शांति  बनाई  रखी  जा  सकती  इसके  लिए  दो  मापदंड  नहीं  होने
 ऐसा  न  हो  कि  जो  कर्मक्ता री  प्रवन्धकों  की  अच्छी  नजरों  में  हो उनके  लिए  एक  तश्ह  का  और

 ओ  अच्छी  नजरों  में  न  हो  उनके  लिए  दूसरी  तरह  का  मापदंड  आदर्श  निर्धारित  मैं  तो  रक्षा  भसत्री

 जी  से  यह  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  आयुध  निर्माणियों  में  कार्य  अध्ययन  किया  जाए  तथा  आयुध  भनिर्माणी

 महानिदेशक  के  अन्तर्गत  आने  वाली  प्रत्येक  आयुध  निर्माणी  का  विशेषीकृत  व्यक्तियों  द्वारा
 अध्ययन  किया  जाए  |  तभी  जाना  जा  सकेगा  कि  उत्पादन  में  कमी  कहां  है  ।

 अब  मैं  भूतपूर्व  सैनिकों  के  संबंध  में  जो  हमारे  अत्यन्त  निकट  हैं  चर्चा  करूंगा  ।  हम  सभी  जानते

 हैं  कि इत  समय  भारत  में  लगभग  चार  लाख  भूतपूर्व  सैनिक  ऐसे  हैं  जिनके  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था

 करनी  इसके  अलावा  हर  साल  60,000  रक्षा  काभिक  सेवा-निवृत्त  होते  हैं  और  भूतपूर्व  सैनिकों

 की  श्रेणी  में  आ  जाते
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 मुझे  बहुत  छुशी  है  तथा  मैं  माननीय  तत्कालीन  रक्षा  राज्य  मंत्री  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  को

 बधाई  देता  हूं  जिन्होंने  4  1984  को  एक  उत्तर  दिया  था  :

 राज्यों  में  अभी  तक  जनगणना  न  किए  जाने  के  कारण  देश  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की

 कुल  सही  संख्या  उपलब्ध  नहीं  लेकिन  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  अनुमान  है  कि

 देश  में  लगभग  40  लाख  भूतपूर्व  सैनिक  हैं  ।  भूतपूर्व  जवानों  तथा  भूतपूर्व  सैनिक

 कारियों  की  सही  संख्या  के  आंकड़े  भी  उपलब्ध  नहीं  बहरहाल  अनुमान  है  कि

 सनिक  अधिकारियों  तथा  जवानों  की  संख्या  लगभग  क्रमशः  70,000  तथा

 39,30,000

 यह  सूचना  बाद  में  चंडीगढ़  से  प्रकाशित  होने  वोले  एक  समाचार  पत्र  में  4  मई  को

 प्रकाशित  हुई  थी  और  मैं  उसे  उद्धत  कर  रहा  हूं  :--
 ह

 को  कहा  गया  है  कि'**ਂ

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  भूतपूर्व  सेन्कों  के कल्याण  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  है  जिसके
 अध्यक्ष  श्री  के०  पी०  तह  देव

 से  कहा  गया  है  कि  वह  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  इस  साल  सितम्बर  तक  सरकार
 को  प्रस्तुत  कर  दे  ।  श्री  सिंह  देव  स्वयं  नहीं  जानते  कि  35  लाख  भूतपूर्व  सेनिकों  में  से

 -  कितनों  को  पुनर्वास  की  जरूरत  इसी  से  पता  चलता  है  कि  अधिकारियों  का  रवेया  इस
 सम्बन्ध में  कितना  उपेक्षापूर्ण  है  ।  मन्त्री  महोदय  केवल  यही  कह  सकते  हैं  कि  प्रति  वर्ष

 निवृत्त  होने  वाले  लगभग  55,000  रक्षा  कामिकों  में  से  अधिकांश  को  राज्य  सहायता
 की  जरूरत  होती  इस  मामले  में  केवल  संघ  सरकार  ही  दोषी  नहीं  है  बल्कि

 तर  राज्य  भी  दोषी  है  क्‍योंकि  वे  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  संबंध  में  केन्द्रीय  मार्ग
 निर्देशों  की  उपेक्षा  करते

 यही  बात  मैं  बताना  चाहता  अगर  केन्द्र  सरकार  के  निर्देशों  का  राज्य  सरकारें  पालन  नहीं  करती

 तो  इसमें  दोष  किसका  दोष  क्या  भूतपूर्व  सेनिकों  का  है  अथवा  राज्य  सरकारों  का  ?  क्या  थोड़ा
 विचार-विमर्श  थोड़ा  सहमत  कराके  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  द्वारा  जारी  निर्देशों  को  कार्यान्वित

 कराते  के  लिए  राजी  नहीं  किया  जा  सकता  ?  इन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  कहीं  चाहे  केन्द्र  सरकार  राज्य

 सरकार  के  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सपाया  अगर  वस्थुतः  उन्हें  खपा  लिया  गया  होदा
 तो  यह  समस्या  बहुत  समय  पहले  ही  हल  हो  गई  होती  ।  1984  में  यह  प्रश्न  पूछा  गया  था  यह
 पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  था  उसके  बाद  ही  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कारंवाई  शुरू  की  गई  है  ।

 एक  और  प्रश्न  ह ैजिसका  उत्तर  20  1984  के  अंत  में  भूतपूर्व  संनिकों  की  संख्या

 भग  39.47  लाख  थी  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  को  बधाई  देता  हूं--उनके  द्वारा  दिए  उत्तर  को  मैं  उद्धृत  कर

 रहा  हूं  :
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 “1.1.1961  से  31.12.81  के  दौरान  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  पुननियोजित  भूतपूर्व
 सैनिकों  की  संख्या  लगभग  2.7  लाख  है  ।”

 अर्थात्‌  20  सालों  में  आप  केवल  2.7  लाख  भूतपूर्व  सैनिकों  को  खपा  हस  तरह  तो  शेष

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  खपाने  में  40  साल  लग  जाएंगे  ।

 प्रो०  एन०  जी  रंगा  :  इस  दौरान  तो  बहुत  से  स्वगवासी  हो  जाएंगे  ।

 श्री  ग्रजय  मुद्रान  :  इसके  भूतपूर्व  सैनिकों  के  कल्याण  तथा  उन्हें  विभिन्‍न  नौकरियों  में
 खपाने  के  सम्बन्ध  में  18  1985  को  एक  उत्तर  दिया  मैं  उसे  उद्धुतत  कर  रहा

 ठोस  प्रयासों  के  फलस्वरूप  छः  जनवरी  से  जून  1984  के  दोरान
 18,898  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार  दिया  गया  क्षेत्रों  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 अन्यथा  वास्तविक  लांकड़े  कद्दीं  अधिक  पिछले  सालों  (1981  :  16,639,
 1982  :  17439  तथा  1983  :  29,629  )  की  उपलब्धियों  को  देखते  हुए  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  1984  में  पर्याप्स  सुधार  हुआ

 इस  दिशा  में  जो  कुछ  किया  जा  रहा  है  उसके  लिए  माननीय  मन्‍्त्री  बधाई  के  पात्र  लेकिन

 यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मेरा  व्यक्तिगत  सुझाव  है  कि  यदि  इस  सदन  का  प्रत्येक  सदस्य  एक  बच्चे  को  सेना

 में  भरती  कराए  तो  मेरे  विचार  से  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  यही  किसी  अन्य  उपाय
 की  तुलना  में  अधिक  बेहतर

 राष्ट्रीय  सुपर  पर  विभिन्‍न  गतिविधियों  के कारण  हो  सकता  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  की  समस्या
 की  ओर  ध्यान  न  लेकिन  यह  बात  नहीं  भूलनी  चाहिए  कि  एक  रंगरूट  अथवा  एक  कैडट  15-18

 साल  की  उम्र  के  दौरान  सेना  में  भरती  होता  ह ैऔर  लगभग  25-30  साल  सेवा  के  बाद

 कारीਂ  के  रैंक  पर  से  सेवानिवृत्त  होने  १र  उसकी  उम्र  लगभग  50  वर्ष  होती  है  और  के  रैंक

 से  सेवा  निवृत्त  होने  पर  लगभग  35-40  वर्ष  होती  उसने  इतना  अनुशासित  जीवन  जीया  होता  है
 —  माफ  कि  सिविल  जीवन  में  लौटने  के  बाद  वहू  उस  अअव्यवस्थित  बातावरण  में  अपने  को  खपा

 नहीं  पाता  |  इसी  मोड़  पर  भूतपूर्व  सैनिक  को  सुरक्षा  की  जरूरत  होती  है  और  इसी  समय  आप

 राष्ट्रीय  भावना  से  ओत-प्रोत  सैनिक  से  भरपूर  लाभ  उठा  सकते  उसे

 किसी  भी  रोजगार  में  लगाया  जा  सकता  एक  व्यक्ति  है  जिसने  हायर  सैकेन्डरी  पास  की  हुई
 उसने  भारतीय  सैन्य  अकादमी  में  शिक्षा  प्राप्त  सेना  में  सेवा  की  और  मैजर  जनरल  के  रेंक  पर  से

 सेवानिवृत  हुआ  ।

 सेवा  निवृत्ति  के  समय  भी  वह  मैट्रीकुलेट  ही  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिये  बह  योग्यता  के

 कालम  में  फेबल  एकता  तथा  कड़ी  मेहनत  आदि  योग्यताएं  भर  सकता  लेकित  आप  तो  जानते

 ही  हैं  कि इनसे  उसे  कोई  फायदा  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  समन्वित  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण
 अपनाया  यह  काम  केवल  रक्षा  सन्त्रालय  को  ही  नहीं  करना  जो  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  क ेलिए  एक

 अत्यन्त  प्रशंसनीय  कार्य  कर  रही  भूतपूर्व  सेनिकों  के  कस्याण  के  लिए  संतोषजनक  कार्य  ते  हो  पाने
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 भझ्रजय  सुशझरान  ]

 क।रण  ही  सेना  के  लिए  अच्छे  अफसर  तथा  जवान  नहीं  मिल  रहे  ऐसे  भी  मामले  हैं  जब  बहुत  से

 पाद्यक्रम  केवल  इसलिए  रह  पड़े  क्योंकि  अफसर  या  जवान  बनने  के  लिए  भारी  संख्या  में  युवक  आगे

 नहीं  आ  *हे  युवा  वर्ग  देखता  है  कि  उसके  चाचा  या  भतीजे  को  सेवानिव॒त  होने  के  बाद  मारा
 मारा  फिरना  पड़ा  ।  इसी  समय  भूतपूर्व  सैनिकों  को  सुरक्षा  की  जरूरत  होती  विभिन्‍न  सेनाएं  ऐसी  हैं
 जो  भूतपूर्व  सैनिकों  का  बहुत  सम्मान  करती  उनकी  अलग-अलग  नीतियां  मुझे  विश्वास  है  कि

 जो  रास्ता  कुछ  देशों  ने अपनाया  है  और  जो  हम  अपना  रहे  हे  उसे  न  केवल  रक्षा  मन्त्रालय  जो  कि

 भयुध  निर्माणियों  में  बहुत  अधिक  संख्या  में  लोगों  को खपा  सकता  है  बल्कि  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 और  उद्योग  तथा  कृषि  आदि  विभिन्‍न  मन्‍्त्रालयों  द्वारा  उन्हें  अपने  यहां  खवा  कर  इस  दिशा  में

 थोड़ा  और  प्रोत्साहन  देकर  ओर  बेहतर  काम  किया  जा  सकता  है  देश  में  कहीं  भी  प्रति  वर्ष  60,000  की

 संख्या  में  इतने  अनुशासित  कामिक  नहीं  मिलेंगे  ।

 अन्त  में  मैं  ऐसे  कुछ  स्थानों  के  बारे  में  सुझाव  दुंधा  जहां  भूतपूर्व  सैनिकों  को  उपयोगी  रूप  से

 खपाया  जा  सकता  इस  समय  हमारे  पास  बहुत  बढ़िया  सेना  है  और  हमें  उस  पर  गवं  रक्षा  सेनाओं

 ने  प्रमाणित  कर  दिया  है  कि  निम्न  स्तर  के  उपकरणों  तथा  परिस्थितियों  के  बावजूद  उसने

 दुश्मनों  की सदैव  और  हर  बार  शिकस्त  दी

 महत्व  तोपका  नहीं  बल्कि  तौप  चलाने  वाले  का  होता

 मैं  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  हेतु  उन्हें  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 निम्नलिखित  सुझाव  देता  हूं  इन  पर  न  केवल  रक्षा  मन्त्री  बल्कि  वे  सभी  मन्त्री  विचार  कर  सकते  हैं  जो

 इस  प्रशंसनीय  काम  में  योगदान  कर  सकते  हों  ।  (1)  उन्हें  बैंकों  मे ंऔर  अन्य  सरकारी  वित्तीय  एजेंसियों

 में  सुरक्षा  गाडडों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  सकता  है  (2)  खाद्य  तेल

 खाना  पकाने  की  उबंरक  और  कीटनाशो  और  अन्य  ऐसी  वस्तुओं  की  प्राधिकारी

 व्यापारी  के  रूप  में  उन्हें  नियुक्त  करने  क ेलिए  एक  उचित  प्रतिशत  निर्धारित  किया  जा  सकता  (3)

 भूतपूर्व  सेनिकों  को  स्वनियोजन  थोजना  के  अन्तगंत  आटो  रिक्शों  और  टैम्पों  आदि  जंसे

 बाहनों  का  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  उत्पादक  लागत  पर  यहां  तक  कि  डिस्पोजल

 सर्विस  वाहन  भी  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रियायती  दरों  पर  स्व-रोजगार  के  लिए  उपलब्ध  कराए

 (4)  सरकारी  फालतू  भूमि  का  भूतपूर्व  सैनिकों
 को

 बन  लगाने  और  सरकारों  खेती  के  लिए  भाबंटन

 (5)  छाबनियों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  को
 मकान  बनाने  के  लिए  प्लाटों  का  आबंटन  ।  इससे  स्थानीय  लोगों

 द्वारा  छावनी  की  भूमि  पर  जबरदस्ती  और  अनधिकार  कब्जा  भी  रुक  इस  पहलू  पर  विचार

 किया  गया  था  परन्तु  इस  पर  पुनः  विचार  किए  जाने  की  आवश्यकता  (6)  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बच्चों

 के  लिए  महाविद्यालयों  और  तकनीकी  संस्थाओं  में  प्रवेश  के  लिए  (7)  रक्षा  लेखा

 अधिकारी  द्वारा  जबानों  की  पेंशन  होने  के  तीन  महीनों  के  अन्दर  और  अधिकारियों  के  मामले  में  छः

 महीने  के  अन्दर  सभी  दावों  और  पेंशन  लाभों  का  (8)  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  (9)

 उदार  ब्याज  दरों  पर  (10)  मैसर्स  प्रागादूल्स  लिमिटेड  द्वारा  पेंशन  प्राप्त  भूतपूर्व  सेविकों  को  पुनः
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 रोजगार  में  लगाने  पर  वेतन  निर्धारण  करमे  के  मामले  में  सरकारी  नियमों  का  पालन  नहीं  किया  -

 उनके  द्वारा  एल०  टी०  सी०  भी  दिया  जाना  (11)  पत्नी  और  पत्ति  के  लिए  दो  वर्ष  में  एक
 बार  संबंधित  रेजीमेंड  काप्स॑  सेंटर  या  उतनी  ही  दूरी  के  बराबर  किसी  भी  स्थान  तक  मुफ्त  रेल
 यात्रा  ।

 उपाध्यक्ष  निर्धारित  समय  से  अधिक  समय  देने  के  लिए  मैं  आपका  आ।भारी

 श्री  शांताराम  नायक  :  उपाध्यक्ष  भारत  विश्व  में  एक  महान  शक्ति  के  रूप
 उदय  हो  रहा  है  और  सबकी  आंखें  हस  देश  पर  लगी  हैंਂ  इसलिए  कुछ  शक्तियां  हस  देश  में  अस्थिरता
 पैदा  करने  का  प्रयास  कर  रही  पिछले  कुछ  वर्षों  में  हमने  कई  अवसरों  पर  देखा  है  कि  किस  प्रकार

 कुछ  शक्तियों  की  आंखें  इस  देश  पर  टिकी  हुई  हमें  के  प्रकाश  में  अपनी  रक्षा  नीति  को  एक  नया
 रूप  देना  होगा  और  उसका  पुननिर्धारण  करना  होगा  ।

 वे  नहीं  चाहते  कि  हमारी  मातृभूमि  इतनी  शक्तिशाली  और  एक  उनकी  निगाहें
 हमारी  मातभ्मि  पर  टिकी  उन्होंने  हमसे  हमारी  माता  इन्दिरा  छीन  ली  है  और  अब  निगाहें
 झमि  पर  उन्होंने  देखा  कि जब  तक  हमारी  माता  मौजूद  थीं  तब  तक  इस  देश  की  ओर  कोई
 अं  उठाकर  नहीं  देख  सकता  |  इसलिए  उनका  पहला  तिशाना  हमारी  माता  थी  और  दुर्भाग्यवश

 वे  हमसे  हमारी  मां  छीनने  में  सफल  हो  अब  भूमि  की  रक्षा  हेतु  हमें  नई  रक्षा  नीति  बनानी

 होगी  ।

 जहाँ  तक  काश्मीर  और  गोवा  का  संबंध  जहां  से  मैं  आया  इन  दोनों  स्थानों  पर  जो  हमारे

 देश  के  अंग  बाह्य  शक्तियों  द्वारा  यह  प्रयास  किया  गया  कि  ये  भारत  में  न  मिलने  पाएं  ।  वे  उन्हें  इस
 देश  से  पृथक  रखना  चाहते  परन्तु  उनकी  चालें  सफल  नहीं  काश्मी  र और  गोबा  भारत

 के  अभिन्‍न  अंग  बत

 जैसा  कि  मेरे  विद्वान  मित्रों  द्वारा  यहां  कहा  गया  है  कि  सर्वप्रथम  सैनिकों  के  हितों  को  देखना

 जब  त+  उनके  हौसले  बुलन्द  नहीं  होंगे  हमारी  सेना  मजबूत  नहीं  होगी  चाहे  वह  थल्र  सेना

 छल  सेना  हो  या  वायु  सेना  क्योंकि  महत्व  हमेशा  तोप  चलाने  वालों  का  होता  वे
 जब

 सेवानिवृत्त  होने  लगते  हैं  उनकी  समस्याएं  आरम्भ  हो  जाती  उन्हें  देखना  होता  है  कि  वे  अपने  बच्चों

 को  भोजन  आदि  कैसे  उपलब्ध  उनके  दिमाग  में  ये  बातें  आती  दुर्भाग्यवश  उनकी

 सेवानिवृत्ति  के  अन्तिम  कुछ  वर्षों  में  उन्हें  यह  आशंका  रहती  है  कि  उनकी  सेवा  पर  प्रतिकूल  असर  पड़

 सकता  जहां  तक  सैनिकों  का  संबंध  है  यह  समस्या  नहीं  होनी  प्रतिवर्ष
 लगभग

 60,000

 सैनिक  सेवानिवृत्त  होते  आज  चार  लाख  से  अधिक  सैनिकों  को  रोजगार  नहीं  मिला  सेवा-निवृत्

 होने  वाले  सैनिकों  में  स ेकठिनाई  से  लगभग  एक  चौथाई  को  रोजगार  मिलता  यह  स्थिति  मैं

 यहां  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  सेवा  निवृत्ति  के
 बाद  कुछ  अधिकारी  गैर  सरकारी

 फर्मों  में  नौकरी
 करने  लगते  मुझे  पता  चला  है  कि  कुछ  वर्षों  के  लिए  प्रतियन्ध  चल  रहा  और  इसे  पांच  वर्षों  के

 लिये  और  बढ़ाया  जाता  परन्तु  रक्षा  कामिकों  को  उचित  स्थानों  पर  नौकरी  देनी
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 शान्ता  राम  नायक  ]

 जहां  तक  आधुनिकीकरण  का  संत्रंध  मैं  जानता  हूं  कि  हमारे  रक्षा  मंत्री  इसको  भली  भांति

 समझते  हमें  बार-बार  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  आधुनिकीकरण  होना  चाहिए  ।  परन्तु  मैं  यह

 कहता  सुरक्षा  का आधुनिकीकरण  इस  सीमा  तक  होना  चाहिए  कि  यदि  हम  पर  परमाणु  युद्ध  की

 स्थिति  भी  आ  जाये  तो  उस  अवस्था  में  हमारे  पास  परमाणु  युद्ध  वा  मुकाबला  करने  के  लिए  टैंक  और

 क्षम्य  हथियार  होने  हमें  यहां  तक  कल्पना  करनी  होगी  कि  परमाणु  युद्ध  होगा  और  हमें  उसका

 सामना  करना  इन  परिस्थितियों  में  हमें  यह  देखना  होगा  कि  क्या  इसका  सामना  करने  के  लिए

 हमारे  पास  हथियार  आदि हैं  ।

 कुछ  और  महत्वपूर्ण  बातें  हैं  जो  मैं  यहां  उठाना  चाहता  आज  हम  देखते  हैं  कि अहमदाबाद

 और  अन्य  स्थानों  पर  कुछ  घटनाएं  हो  रही  हमने  कई  भागों  में  देखा  है  कि  हमारी  सेना  क्रो

 रिक  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  से  भी  निबटना  पड़ा  हमें  इसमें  कमी  लासी  होगी  और  सेना  के

 समान  एक  बल  का  गठन  करना  सीमा  पर  लड़ने  वालों  को  कानून  और  व्यवस्था  की/स्थिति

 सम्भालने  के  लिए  -  नहीं  कहा  जाना  आपके  पास  सेना  के  समान  एक  बल  होना  आप

 इसे  कोई  भी  नाम  दे  सकते  सेना  क ेसमान  एक  बल  का  सृजन  करना  क्योंकि  दंगा  ग्रस्त  क्षेत्रों

 में  हम  देखते  हैं  लोग  सेना  पर  पथराव  कर  रहे  मिसाइलें  फैक  रहे  सेना  ही  तो  सीमाओं  पर  लड़ती

 शरारती  तत्वों  को  उनपर  मिसाइलें  या  पत्थर  नहीं  फैकने  चा  इसलिए  सेना  को  ऐसे  स्थानों  पर

 नहीं  भेजना  यहां  तक  कि  जब  आवश्यकता  हो  सेना  के  समकक्ष  एक  जिसका  नाम

 नहीं  होना  खड़ा  किया  जाना  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  रक्षा  मंत्री  इस  महत्वपूर्ण  बात

 पर  विचार

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  इसको  छानबीन  करनी  होगी  ।

 थी  शास्ताराम  नायक  :  जहां  तेक  संचार  का  संबंध  हलेक्ट्रोनिक  वस्तुओं  की  भरमार

 जहां  तक  संचार  का  संबंध  है  हलेक्ट्रोनिक  वस्तुओं  और  हलेक्ट्रोनिक  मशीनों  का  इस्तेमाल  करना  होगा  ।

 रक्षा  के  मामले  में  यह  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  है  कि  इलैक्ट्रोनिक  प्रणाली  का  इस्तेमाल  किया
 इसके  साथ  ही  यह  एक  संवेदनशील  क्षेत्र  ह ैओर  हमें  यह  देखना  होगा  कि  कोई  गुप्त  प्रलेख  चोरी  न  हो
 जाए  और  रक्षा  संबंधी  महत्वपूर्ण  प्रलेख  हमारे  हाथों  से  बाहरन  चला  जाए  जिससे  हमारी  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  को  नुऊसान  पहुंचे  ।

 6.00  म०  प०

 सिविल  और  अन्य  मामलों  में  अतीत  की  मिसालों  को  देख ने  हुए  हमें  इसबत  गहाई  से  पालन

 करना

 278



 3  1907  अनुदानों  की  मांगें  198  5-86

 अन्त  में  मैं  एक  महत्वपूर्ण  निवेदन  करना  चाहता  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  क्षेत्र  आदि  के

 आधार  पर  रेजीमेंट  आदि  बनाने  की  मांग  की  जा  रही  है  जैसा  कि  आन्ध्र  हरिजन  रेजीमेंट  ।

 मैं  आपसे  अपील  करता  हूं  कि  ऐसी  रेजीमेंट  बताने  पर  किसी  भी  हालत  में  विचार  न  किया

 इसके  विपरीत  यदि  संभव  हो  तो  जाति  और  क्षेत्र  के  आधार  पर  बनाई  गई  रेजीमेंट  खत्म  की

 6  म०  प०

 तह्पश्चात्‌  लोक  सभा  24  1985/4  1907  |
 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 मुब्रक  :  विन्ध्यवासिनी  108  न्यू  सीलमपुर

 हु  279


